अगर आप भारत की राजनीतिक अवस्था से पूर्णतया परिचित 
होना चाहते हैं, तो यह पुस्तक भी अवश्य पढ़िये ! 


प्रवासी भारतीयों की वर्तमान समस्याएँ 


लेखक--प्रेमनारायण अग्रवाल, बी* ए० 


प्रधान मत्री--इंडियन कालोनियल एसोसिएशन 
( भारतीय औपनिवेशिक संघ ) 
मिन्‍्दे इस पुस्तक के लिखने पर हिन्दी के प्रमुख पन्नों ने और 
गश्यसान व्यक्तियों ने 'प्रवासी प्रश्न के विशेषज्ञ! की उपाधि से विभू- 
षित कर गौरवान्वित किया है । 


'चाँद' की सम्मति 


यह पुस्तक एक होनहार केख़क की कृति है | इसमें प्रवासी भारत- 
पासियों की उन समस्थाओों पर प्रकाश डाला गया है, जिनका जन्म 
थोडे ही समय पहले हुआ है ओर जिन पर अभी पाठकों ने धहुत कम 
विचार किया है। इस समय प्रवासी भारतवासियों के सम्बन्ध में जो 
पुस्तकें पाई जाती हैं, वे असामय्रिक हो गई हैं, ओर अब हमको इस 
तिपय पर नये ही दृष्टिकोण से चिचार करने की आचश्यकता है । विपय 
का महत्वपूर्ण ढंग से विवेचन किया है, और कितने ही आवश्यकीय 
प्रश्नों की तरफ़ पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है | यह पुस्तक इस 
देश में रहनेवाज्ों तथा भ्रवासी--दोनों ही के ध्यानपूवंक मनन करने 
योग्य है । 


कई चित्र, पृष्ठ संख्या १६८, सूल्य एक रुपया । 





पानसरोब्र-साहित्य-निकेतन, मुरादाबाद । 
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श्री सम्पूर्णानन्द 


घुरादावाद 


मानसरोवर-साहित्य-निकेतन । 
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प्रकाशक 


मानसरोवर-साहित्य-निकेतन 
मुगादाबाद 
कॉपी-राहट र्वरक्षित 
प्रधमन्ससकरण 
जुलाई १६३६ 
मूल्य सजिल्द साढ़े तीन रुपया 
मुद्रक 
री गुरुराम विश्वकर्मा 'साहित्यरत्म' 


सरस्वती-प्रेस, वनारस कर' 





महात्मा गान्वी 


प्रकाशक के शुब्द्‌ 


प्रिय पांठको, 

'राष्ट्रसंध ओर विश्व-शान्ति' शीषक पुस्तक को आय लोगों के 
सामने रखते हुए हमें भ्राज जितनी ज्यादा प्रसन्नता हो रही है, उसको 
हम लिखकर ठीक-दीक प्रकट नहीं कर सकते । हमारे विचार में प्रस्तुत 
पुस्तक हिन्दी भाषा का एक उञ्ज्यज्ञ रन है और इसे लिखकर लेखक 
ने न केवल अपने व्यक्तित्व को हिन्दी के सच्चे सेवकों में अमर कर दिया 
है ; बल्कि हिन्दी-भांषा को एक भ्रति उज््बल गौरव प्रदात झरके एक 
ऐसी मारी सेवा की है, जिसका सप्लुचित आदर करना प्रमुख साहित्य- 
संस्थाश्रों का ख़ास फ़रज़ है। हिन्दी भाँ के पक बढ़े अभाव की 
पूत्ति भाज दो गई है भोर इसके लिए आप लोगों का आनन्दित होना 
स्वाभाविक है। 

समय कम था, परिस्थिति ज़टिल्ष थी और कठिनाइयाँ ज़रा ज्यादा 
थीं, इस वजह से हमने जिस रूप में हस पुस्तक को निकाज्ना चाहा 
था, दस रूप में नहीं निकाक्ष सके | बहुत-सी खास-खास बातें इसमें 


[२] 


जोदने से रह गईं। जहाँ तक हो सका, वहाँ तक साधन एकत्र करके 
पुस्तक वर्तमान रूप में आपके सामने आई है, जिस समय पुस्तक प्रेस 
में गई थी, उस समय इटत्नी-एबीसीनिया-युद्ध ज़ोरों में था । अतएब 
पुस्तक को बिल्कुत्त अप-टु-ढेट बनाने के उद्देश्य से हमने तत्सम्बन्धी एक 
अध्याय भी परिशिष्ट में जोढ़ दिया | जहाँ तक हम समभते हैं, पुस्तक 
में गत यूरोपीय महा-समर से देकर इटल्ती-एबीसीनिया-चुद्ध के आर+प 
दोने तक की और राष्ट्रसंघ के इटली के विरुद्ध दरडाज्ञाएँ जारी करने के 
फैसले तक की समस्त अन्तर्राट्रीय राजनैतिक परिस्थिति का विशद्‌ 
विवेचन है। उसके बाद की हुई घटनाएँ अभी हाल ही की हैं और 
विह्वान्‌ पाठक उनसे अवश्य ही परिचित होंगे, ऐसी आशा है। इस 
प्रकार पाठक देखेंगे, कि प्रस्तुत पुरतक एक महत्तपूर्ण ऐतिहासिक रचना 
है, जो हिन्दी प्रेमियों को अभी तक भप्राष्य ही थी | 

अस्त में अपनी त्रुटियों और गछितियों के क्षिप आपसे उमा 
माँगते हुए, हम आशा करते हैं, कि आप इसे सच्चे दिल से अपनायेंगे 
और इसे उचित स्वागत प्रदान कर अपने मातृ भाषा-प्रेम का प्रमाण 
देंगे। समस्त हिन्दी-प्रेमियों, ज्ेखकों, सम्पादकों भौर पत्नकारों से हमें 
पूर्ण आशा है, कि वे हमें अपना प्रेम-पूर्ण सहयोग देकर भविष्य में हमें 
और भी भ्रधिक महत्वपूर्ण भौर ऊँचे स्टैएडड की पुस्तकें निकालने का 
प्रोत्साहन प्रदान करेंगे । 


सेवक-- 
राननारायण 





अथकार 


आत्म-निवेदन 


झा भ्रस्तरांष्रीय का युग है। वह युग बीत गया, जब प्रत्येक देश 
आत्म-निर्भरता के सिद्धान्त का पालन बढ़ी आसानी से कर सकता 
था। आन यदि संयुक्तप्रान्त के किसानों में कोई अशान्ति पेदा होती 
है, दो उसका प्रभाव भारत ही नहीं ; प्रत्युत सारे जगव की राजनीति 
पर पढ़े बिना वहीं रह सकता । आधुनिक विज्ञान भोर वैज्ञानिक 
आाविष्कारों ने विश्व में एकता का प्रादुसोंव करने के लिए बहुत-सी 
सुविधाएँ प्रदान कर दी हैं ; परन्तु दुर्भाग्य से यही वैज्ञानिक उत्क्ष 
विश्व के पतन का एक बढ़ा साधन सिद्ध हो. रहा है। भारतवर्ष विश्व 
की राजनीति में एक प्रमुख स्थान रखता है; इसलिए अब प्रत्येक 
भारतवासी का यह कठंब्य है कि वह विश्व की राजनीति का सम्बक्‌ 
ज्ञान रखे | संसार में जो नवीन सिद्धान्त, विचार श्रोर आन्दोलन 
समय-समय पर प्रादुभूत होते रहते हैं, उनका हम पर, हसारे सामा- 
लिक जीवन पर, हमारी राजनीति पर क्‍या प्रभाव पहता है--हमारे 
संसाज-निर्माण भोर स्वाधीवता-आहछि में उनसे कहाँ तक प्रेरणा और 
सूरत मित्रती है--इन पर विचार करना प्रत्येक ुद्धिमाव भारतीय 
नागरिक का कर्तव्य है | 

इसी उद्देश्य को अपने सामने रखकर मैंने 'राष्ट्रसंध और विश्व- 
शान्ति की रचना को है। इस पुस्तक की रचना में सुझे कहाँ तक 
सफलता मिल्षी है, यह तो विद्वान्‌ समात्ोचक बतलाएँगे; एर इस 


ख 


विषयक यह हिन्दी में प्रथम प्रयास है। मेंने पुस्तक को सब प्रकार से 
परिपूर्ण भर स्व-साधारण के लिए उपयोगी तथा ज्ञानवद्धंक बनाने की 
चेष्टा की है। आशा है, विज्ञ पाठक मेरी इस रचना को स्वीकार करेंगे । 

इस पुरतक की रचना में जिन महानुभावों ने मुझे सहायता प्रदान 
की है, उनमें निग्न-लिखित सज्जनों के नाम विशेष उदलेखनीय हैं-- 
श्रीयुठ निको्स बटल्वर मरे, डायरेक्टर कारनेगी इन्डोमेन्ट न्‍्यूयाक 
( अमरीका ) भ्रीयुत ए० सी० चटर्जी, ढीग आफ नेशन्स ( जिनेवा ) 
यूरोप, श्रीयुत मैक्सवैज्ञ गारनेट, सन्‍्त्री राष्ट्रसंध थूनियन ( लन्दन ) 
श्री० एम० बी० वेंकटास्वारन, ऑॉफिसर-इन्चाज राष्ट्रसंघ हरिडयन 
ब्यूरो, बस्बह । उपयुक्त महानुभावों ने मुझे राष्ट्रसंघ-सम्बन्धी साहित्य 
और आंवश्यकीय सूचनाएँ भेजकर बढ़ी सहायता दी है ; एतदर्थ 
में इस छृपा के लिए उपयुक्त विद्वानों का अ्रतीव छृतज्ञ हैँ। श्री० 
डाक्टर हेमचन्दजी जोशी व श्रं। हलाचन्द्रजणी जोशी हारा सम्पादित 
मासिक 'विश्वमित्र' ( कक्षकत्ता ) तथा काशी के 'आज' दैनिक पत्र 
के अंकों से भी सहायता ली गई है; इसलिए में हवन भहानुभावों का 
हृदय से भाभारी हैँ । प्रसिद्ध दाशनिक विहृद्दर डॉ० भगवानदासजी 
0. ॥॥ ४, ],, & ने भी अपनी उपयोगी सूचनाएँ देकर झुसे 
अजुगृहीत किया है । 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सुप्रसिद्ध पंडित श्री सम्पूर्णानन्‍्दनी ?. 
30, 7.7. (काशी ) ने सेरी इस सारहोव रचना की भूमिका 
लिखकर उसे जो महत्त्व प्रदान किया है, उसके क्षिए मैं उनका झत्यन्त 
कृतज्ञ हैं। 

अन्त में में अपने प्रिय मित्र श्री० राजनारायणनी मेहरोत्रा, अध्यक्त 
मानसरोवर-साहित्य-निकेतन, मुरादाबाद को हृदय से धन्यवाद देता हूँ 
पा मेरी रचना को प्रकाशित कर हिन्दी-जगत्‌ का बढ़ा उपकार 

हे । 


ग 


विज्ञ पाठकों के अध्ययन में सहायता देने के लिए मैंने सहायक- 
पुस्तकों की सूची ( 00॥0६27807ए ) पुस्तक के अन्त में दे दी है । 
जो पाठक विस्तार-पूवेंक अध्ययव करना चाहेंगे, उन्हें इससे सद्दायता 
मिलेगी । राजनीति के विशिष्ट शब्दों ( ७७४०708) ए़0708 ) की 
सूची भी परिशिष्ट में दे दी गई है । 

यद्यपि इटली-अबीसीनिया का युद्ध अभी ज्ञारी है, तथापि मैंने इस 
पर भी एक अध्याय लिखा है, जो परिशिष्ट में दिया गया हे । इस 
अध्याय में नवम्बर १६३५ तक की घटनाओं पर ही विचार किया 
जा सका है । 

'राष्ट्रसंध भर विश्व-शान्ति' के कुछ अध्याय 'विश्वमित्र' (कलकत्ता), 
भाधुरी' ( लखनऊ ), 'चाँद' ( इलाहाबाद ), सुधा! ( लखनऊ ) 
में छुप चुके है। 

मैं यह अनुभव करता हूँ कि मेरी इस रचना में अनेकों त्रुदियाँ रह 
गई होंगी और ऐसा होना कोई आश्रय की बात भी नही है। मेरा चन्न 
निवेदन है कि विज्ञ पाठक इन त्रुटियों का संशोधन ख्ययं कर के और 
झुझे भी सूचित करने को कृपा करें, जिससे आगामी संस्करण में संशोधन 
किया जा सके | 


हे 
२६ जगवरी 3३३६ है० (.. रामनारायणश यादवेन्दु 





भूमिका-लेखक 


भूमिका 


मै श्री याद्वेन्दु की पुस्तक 'राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति' के लिए 
बडे हप॑ के साथ प्राक्षव लिख रहा हूँ । यद्यपि राष्ट्रसंघ को स्थापित 
हुए कई वष हो गये और अन्तर्राष्ट्रीय अमिक-संघ तथा निःशखीकरण- 
सम्मेज्षन की कार्यवाही समय-ससय पर समाचार पत्रों सें प्रकाशित 
होती रहती है; पर जहाँ तक मै जानता हूँ, यह हिन्दी मे पहली 
पुस्तक है, जो इन और इनसे सम्बद्ध अन्य आवश्यक विषयों का वर्णन 
करती है। वर्णन भी बहुत विस्तृत है और सुझे विश्वास है कि पुस्तक 
का ऐतिहासिक और वर्णशवात्मक अंश न केवल साधारण पाठकों चरन्‌ 
पत्रकारों और राजनीति के विद्याथियों के लिए भी उपयोगी प्रतीत होगा । 
किसी विषय की पहली पुस्तक को पूर्ण ओर उपादेय बनाना जेखक के 
लिए तारीफ की वात है। श्री यादवेन्दु ने जो अवतरण दिये हैं और 
घटनाओं का जिस प्रकार पारस्परिक सम्बन्ध दिखलाया है ; उसीसे 
उनके अध्ययन का विस्तार प्रकट दोता है । 

पुरुतक का दूसरा भाग जिसमे विश्व-शान्ति के प्रश्न पर विचार किया 
गया है, इससे भी अधिक महत्त्त रखता है। यों तो प्रथम भाग मे ही 
लेखक ने राष्ट्संघ की कार्यशेज्ञी की जो आलोचना की है, उससे यह प्रकट 
हो जाता है कि वह उसके संगठन और उसकी पदुति से सन्‍्तुष्ट नही हैं । 
उन्होने यह बहुत अच्छी तरह दिखता दिया है कि इस समय राष्ट्रससंघ 
विजयी महाशक्तियों का गुट है और मुख्यतः उनकी ही स्वार्थ-सिद्धि का 
उपकरण है । मद्यायुद्ध के बाद वर्सेद्स की सन्धि जमेनी के सिर पर 
जबरदस्ती ल्ादुकर उसे शवाब्दियों तक के किए दीन और दुचवंल 
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बनाने का उपक्रम किया गया । यही नीति आष्टिया के साथ बरती 
गई । सन्धि-पत्र इस प्रतिहििसा भर स्वार्थ के मूर्ति स्वरूप हैं। विजित 
राष्ट्रों का कल्याण इनके बदुलवाने में ही है, पर विजेता इसके लिए 
तैयार नहीं। झाग्नेय यूरोप के छोटे राज तथा पोलेण्ड भी विजेताश्रों 
के साथ हैं भौर यह सब लोग सन्धि-पत्रों के शब्दों को पकड़े बैठे है। 
उस समय जो राजनीतिक परिस्थिति बत्ात्‌ उप्पन्न कर दी गईं, उससे वे 
रत्ती-भर भी हटना नही चाहते । राष्ट्रसंध उनके ह्वाथ में प्रबल श्र है। 
उसके लिखित उहं श्य बड़े ही सुन्दर होंगे; पर भ्राव तक वह उनको 
पूरा न कर सका । न वह किसी महाशक्ति को दबा सका, न किसी 
दुरब्ष की सहायता कर सका | इटली, जापान जब जिसने चाहा उसकी 
अवदेलना की | चीन और मन्‍्चुको के मामले में श्रियेत और अमेरिका के 
स्वार्थ जापान के स्वार्थ से लडते थे इसलिए संघ ने जापान की भत्स॑ना 
की ; पर इससे जापान की कोई हति नहीं हुईं । संघ के समय-पत्र की 
दरढात्मक-धाराओं का महाशक्तियों की दृष्टि में फोई मूल्य नही है। 
धाजकल्त के प्रवत्त राज था साम्राज्य प्राचीनकाल की महाशक्तियों 
से नितांत सिश्ष हैं। उनके तह में मुख्यतः कुछ व्यक्तियों की अधिकार- 
लिप्सा होती थी। आजकल की श्रेरकःशक्ति जैसा श्री यादपेन्दुजी ने 
दिखलाया है, आ्रायिक साम्राज्यवाद है। देशों फी राजनीति की निकेल 
अब न तो नरेशों या सरदारों के हाथ में है, न मध्यवर्गोय राननीतिज्ञों 
के। इप्त समय तो रूस को छोढकर, प्रत्येक सम्पन्न राष्ट्र का संचालन 
वेश्य-वर्ग--पूँनीपति-समुदाय के हाथ में है ; मन्न्रि-मणड्न इनके हाथों 
की कठ-पुतज्ञी हैं। मशीनों में नित्य उन्नति होती जा रही है ! चस्तुशों 
की उपज वढ़ती जा रही है; पर खपत नहीं है । मात्र भरा पडा है ; 
पर लिनको आवश्ययता है, उनके पास तक नहीं पहुँचता । अपने-अपने 
स्वाय की सिद्धि के लिए इन ज्ञोगों ने सुद्रा-नीति और विनिमय दरों 
फी वह छीद्धालेदर की है कि सेभल्ना कठिन हो गया है। भ्राज सभी 
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चाहते हैं कि हमको अन्यन्न बाजार मिलते, जहाँ केवल हम हीं अपना 
माक्त बेच सकें। इसके साथ ही सबको ऐसे स्थान चाहिए, जहाँ 
से केवल उनको ही कब्चा माज्ञ मित्र सके । उसका परिणाम यह होता 
है कि सब में यह प्रयत्न होता है कि पृथ्वी के उन भ्रदेशों पर जो अभी 
व्यवसाय में पीछे हैं, अपना आधिपत्य रखें । इसी प्रयत्न ने एशिया 
और अफ्रीका के वड़े भाग को गुलाम बना रक्खा है और क्रूरता, बवरता 
असहयोग, विद्रोह, हिसा, प्रतिह्चिसा--फत्षतः सतत अशान्ति का जनन 
है। दूसरी ओर इसी प्रतियोगिता के कारण पूँलीपतियों के गुट अपने- 
अपने देशों की सरकारों को कड़ा देते हैं। भयंकर युद्ध होते हैं--जैसा 
कि लेखक ने दिखाया है, इस समय ऐसे प्रत्नयंकर युद्ध की तैयारी हो 
रही है, जिसके सामने लोग पिछले महायुद्ध को भूत्ञ जायेंगे--और 
दोनों ओर के निरपराध ग़रीब-जन का हार-जीत में किसी प्रकार का 
स्वार्थ नहीं होता । 

इतना ही नहीं, पूँजीवाद दूसरे प्रकार से भी अशान्ति पैदा करता 
है। राष्ट्रों के भीतर भी पूँलीपतियों के गुटों में संघर्ष चलता रहता है 
और तत्फल-स्वरूप सरकार उत्नटा करती हैं। एक राष्ट्रपति और संत्रि- 
संडल आता है, दूसरा जाता है। ज्ञोग इस बात को तो देखते हैं, इसके 
ऊपरी आवरण, राजनीतिक मत-मेदों को भी देखते हैं; पर जो सूत्रधार 
यह नाटक रचते रहते हैं, वह परदे फी आड़ में रहते हैं। अमेरिका में यह 
खेल हर चौथे वर्ष होता है | यहाँ भी इतिश्री नहीं होती। पूँजीपतियों 
ने श्रमिकों को गुलास बना रक्खा है। जिसके अविरत परिश्रम से धन- 
राशि एकत्र होती है, वह उनमें से मुश्किल से पेट-भर अन्न पाने का 
अधिकारी है । जब तक पूँजीवाद रहेगा, तब तक पूँलीपतियों को और 
श्रमिकों का सं धर्ष रहेगा । बे-रोजगारी, इब्ताल, फारखाना-बन्दी, लादी 
गोज्षी लूट-मार यह सब जारी रहेगा | 

इसलिए विश्व-शान्ति का सबसे बढ़ा और प्रबत्ष वस्तुतः एक-मात्र 
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शत्रु पूँजीवाद है। इसके आगे राष्ट्रसंघ जैसी राजनीतिक संस्था, यदि 
यह नेकनीयत से काम करे, तब भी कुछ नहीं कर सकती । 

विश्व-शान्ति तब ही होगी, जब मलुष्य-समाज का संगठन नये 
ढंग पर होगा। और जैसा कि श्री यादवेन्दुजी ने र्पष्टतया कह्दा है, 
यह नया ढंग साम्यवादी सिद्धान्वों पर ही अवज्म्बित किया जा सकता 
है। साम्यवाद के प्रचार का अर्थ है अन्तर्राष््रीयण की दृद्धि और उस 
घातक राष्ट्रीयता का दास, जो अपने देश या अपने राज का अभ्युद्य ही, 
चाहे इस अस्युदय के साधन में दूसरे राष्ट्रों का सुल और स्वा्ंत््य का 
पूर्यंतया संहार ही हो जाय, मनुष्य का परम कत्तेव्य समभती है । 

आज पूँजीवाद फासिब्म और नात्सीवाद के रूप में ताशडव-तृत्य 
कर रहा है। उसने राष्ट्रीय स्वार्थ को ही न्याय मान रफ़्खा है। ऐसी 
परिस्थिति में शान्ति का कोमल पौदा नही पनप सकता । 

श्री यादवेन्दुली ने ह॒न सब प्रश्नों पर सनन किया है, भर उनके 
विचार इस समय की उन्‍्तत विचार-धारा के अनुकूल है।मै उनको 
इसके लिए बधाई देता हूँ। झाज भारत भी अन्तराष्रीय राजनीति मे 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है श्रौर जो राजनीतिक तथा आधिक-समस्याएँ 
अन्य देशों को सता रही हैं, वह हमारे सामने भी आ गई हैं; इसलिए 
प्रत्येक्स समझदार भारतीय का, जो अपने देश का हिल चाहता है, भरौर 
साथ ही यह भी चाहता है कि भारत विश्व-शान्ति का प्रबल सहायक 
बने, यह कर्तव्य है कि इन प्रश्नों पर विचार करे । 


जालिपा देवी, काशो | 
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विश्व-राष्ट्रसघ का नया भवन 


पहला अध्याय 


राष्ट्रसंघ का जन्म 


मानव-समाज शवताब्दियों से स्थान और समय पर विजय प्राप्त , 
करने के लिए प्रयत्व करता रहा है। वैशानिकों के आश्रयननक श्रोर अनु- 
पम आविष्कार तथा मानव-सम्यता में क्रान्तिकारी परिवर्तन यह सिद्ध 
करते हैं कि मानव देश, समय और जाति के बन्धनों से मुक्ति पाकर 
मानवता के एक सूत्र में बेंघ जाना चाइता है | यह सत्य है कि संसार 
के गर्वोन्मत्त राष्ट्र अपनी यश-यताका फहराने के लिए श्रन्य देश श्र 
जातियों को पदाक्ान्त करते रहे हैं; परन्तु इसमें किंचित्‌-मात्र भी 
सन्देह नहीं कि ऐसे कीति-लोछुप राष्ट्रों और शासकों को युद्ध में विजय 
प्रात्त करने के पश्चात्‌ घोर भ्रशान्ति और असनन्‍्तोष की ज्वलन्त अ्रम्ि 
में तपना पड़ा। नर-संह्वारी विकराल संग्रामों के बाद शान्ति-स्थापन के 
लिए राष्ट्रों का प्रयत्ष हमारे उपयुक्त कथन की पुष्टि करता है । 
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यद्यपि वैज्ञानिकों ने मानव-सष्टि को एक सूत्र में बाँधकर मानवता 
के शासन की प्रतिष्ठा करने में श्रनवरत प्रयत्न किया है; परन्तु यह 
श्रतीव दुःखप्रद घटना है। उनके आविष्कारों का राष्ट्रों के शासक- 
समुदाय ने श्रत्यन्त दुरुपयोग किया । इस प्रकार एक श्रोर वेज्ञानिकों 
के श्राविष्कार शान्ति और आ्रानन्द की स्थापना के लिए श्रग्रसर रहे, 
तो दूसरी श्रोर उनके द्वारा युद्ध की भीषणता और नर-संदार में 
आश्रयंजनक वृद्धि हुई | 

मानव-जगत्‌ और संसार के राष्ट्रों में शान्ति-स्थापन के लिए 
शआवश्यक है कि एक मनुष्य दूसरे, और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की मनो- 
भावना को ठीक प्रकार समझे और जहाँ मत-मेद' हो, वर्शां उसके निरा- 
करण का उपाय किया जाय | प्राचीनकाल में मानव-एकता में सबसे 
बढ़ी बाधा यह थी कि थे सुगमता से पारस्परिक भावनाओं को जानने 
श्र समसने में अ्रसमर्थ ये ; परन्तु श्राधुनिक युग में वैशानिकों के 
प्रसाद से ये बाधाएँ दूर हो गई हैं ; श्रतः मानवों में संगठित जीवन की 
चेश का उदय स्वाभाविक ही है | जन-समूह अपने को एक कुट्ठम्ब के 
रुप में देखने के लिए लालायित है, ओर संसार के राष्ट्र एकता के सूत्र 
में बंधकर एक विश्व-राज्य का स्वप्न देख रहे हैं। मनुष्य की स्वच्छुंद 
प्रवृत्ति में परिवत्तन होने लगा है ; अब उसे यह अनुभव होने लगा है 
कि सम्य-जगत्‌ में एकान्त-जीवन संभव नहीं। यदि मानव-समाज को 
उन्नत होना है, तो परस्पर-निर्मरता का सहारा जेना होगा। 

यद्रपि यह नहीं कहा जा सकता कि संसार के राष्ट्र पारस्परिक 
विश्वास और शुमेच्छा को पूर्य-रूपेण श्रनुभव करने लगे हैं; तथापि 
भ्ब राष्ट्रों में सहकारिता की भावना का उदय होने लगा है। जहाँ युद्ध 
की भावना में परिवर्तन हुआ है, वहाँ उसके प्रमाव में मी अधिक ' 
व्यापकता था गई है। युद्ध श्रव केवल कुछेक व्यवसायी सैनिकों के 
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लिए ही प्राणघातक नहीं रहा है ; प्रत्युत अरब उसका नर-संहारकारी 
प्रभाव विश्वव्यापी हो गया है| यहाँ तक कि तटस्थ राष्ट्र भी युद्ध के 
दुष्प्रभाव से अछूते नहीं रह सकते। ऐसी परिस्थिति में युद्ध के प्रति 
जन-समाज में घ॒णा होना स्वाभाविक है। संसार के अनन्य शान्तिवादी 
मात ने अपने सम्राट श्रशोक-द्वारा आज से दो सहस्त॒ वर्ष पूर्व जो 
संदेश दिया, वह इतिहास में एक अमर घटना है। कल्िंग-विजय के 
पश्चात्‌ सम्राट श्रशोक को युद्ध की निस्सारता का ऐसा कट अनुमव॑ 
हुआ कि उसे देश-विजय से विरक्ति हो गई । 

कलिंग-विजय के बाद अ्रशोक ने देश-विजय की लिप्सा का परि- 
त्याग कर धर्म-वेजय-द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया | सैन्य- 
शद्ध-द्वारा देश-विजय को छोड़कर धम्म-द्वारा संसार के हृदय पर शासन 
किया | यह कितने आश्चय की बात है कि नर-संहारी युद्ध का विनाश 
कर उसके स्थान में शान्ति और प्रेम का राज्य स्थापित किया | श्रशोक 
न केवल भारतीय जनता को; किन्तु सम्पूर्ण भानव-जाति को अपना 
पुत्र समझता था| विश्व-प्रैम का इससे श्रच्छा उदाहरण और कहाँ 
मिल्लेगा ! यह विश्व-शान्ति की भावना उस समय उदय हुई, जब 
पश्चिमी जगत्‌ अपनी सम्यता के शैशव-काल में था। महात्मा ईसा के 
दो शताब्दी पूर्व विश्व को शान्ति का संदेश दे रहा था। 

यूरोप में हम शान्ति की मावना का ऋमश३ विकास पाते हैं। यह 
प्राकृतिक नियम है कि संघर्ष के उपरान्त शान्ति का उदय होता 
झाया है | यूरोप में तीत-वर्षीय युद्ध ओर लुई चतुदंश के थुद्धों के बाद 
अन्तराष्ट्रीय विधान की भावना तथा शक्तिन्साम्य के तिद्धान्तों का 
विकास हुआ । इसी प्रकार उन्‍नीसवीं शतान्दी में नेपोलियन के युद्धा- 
वसान के बाद पवित्र-संघ (50!7 &॥908) का जन्म हुआ 
तथा यूरोपीय एकता के लिए प्रयज्ञ होने लगा | सन्‌ १८६६ और १६०७ 
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के हैग-पम्लनों में अ्रन्तरराष्ट्रीय-पंचायत ( [0॥90॥8/0॥&। 87 
£0870॥ ) के संघटन की योजना तैयार की गई | अन्तराष्ट्रीय स्वास्थ्य 
सम्मेलनों के परिणाम-स्वरूप सन्‌ १६०७ में अन्तरोष्ट्रीय स्वास्थ्य- 
विभाग की स्थापना हुई | पत्र-व्यवहार की सुविधा के लिए 07070 
88) ?0808) पा।0ा की स्थापना की गई। 

यदि श्रन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रटंघ की स्थापना के लिए यह श्रन्तर्राष्ट्रीय 
संस्थाएँ मांग प्रशस्त कर रहीं थीं; परन्तु लोकमत को जाग्रत करने 
श्रौर विजयोन्मत्त राष्ट्रों कौ श्राँखे खोलने के लिए संसारब्यापी महा“ 
युद्ध की आवश्यकता थी। 

२८ जुलाई सन्‌ १६१४ ई० को 'महाभयंकर यूरोपीय महासमर का 
प्रारम्भ हुआ | ७० लाख मनुष्यों ने अपने प्राण होम किये और दो 
करोड़ व्यक्ति अपने शरीर को घायल कर सतार के लिए भार-स्वरूप 
बने भ्रोर न जाने कितने श्ररवों की सर्मात्त रराह्य हुईं। महातमर के 
फल-स्वरुप विश्व में हा-हाकार मच गया | सिक्के की दर गिर गई, बेकारी, 
दुर्मिन्ष श्रोर आधिक-चक्र से जनता तबाह हो गई। अनेकों नर-धातक 
महारोगों का प्रकोप हुआ। इस अपार जन-ज्ृति और सर्वगाश ने 
राष्ट्रों के उन्माद को तिरोहित कर दिया ; उनमें युद्ध के प्रति घृणा के 
भाव पैदा हुए श्रोर शान्ति के लिए इच्छुक होने लगे। 

राष्ट्रसंघ की योजना--राष्ट्रसध का (विधान! (0070॥॥) 
तैयार करने में अमेरिका और इंगलैरड ने प्रमुख भाग जिया । राष्ट्र- 
संघ की योजना इन दोनों राष्ट्रों के सहयोग और कूटनीति का परिणाम 
है । विधान शान्ति-परिषद-कमीशन की पत्द्रह बैठकों में तैयार किया 
गया | फखरी के प्रारम्भ से श्रप्रैल १६१९ तक कमीशन की बैठकें 
पेरित में हुईं। राष्ट्रसंघ का विधान जिन परिस्थितियों में तैयार किया गया, 
एवं जिस नीति से उसे वर्सेलीन की सन्धि का प्रथम भाग बनाया गया, 
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उंसते यंह स्पष्ट है कि राष्ट्रसेंघ के विधान पर समर-मनोविश्ञान (ज़- 
0890॥0627) का गहरा प्रमाव पड़ा | विधान ऐसे ढंग से रचा गया 
कि वर्सेलीज की सन्धि पर हस्ताक्षर करनेवाले मित्र-राष्ट्रों को लूँठ का 
पूरा-पूरा माय मिल सके | राष्ट्र-संघ को जन्म देकर संयुक्तन्‍्राष्ट अमेरिका 
उससे झलग हो गया और यूरोप॑ की महाशक्तियाँ गुटबन्दी बंनांकर 
छोटे-छोटे राष्ट्रो के रक्त-शोषण की नीति का व्यवहार करने लगीं। 
इस प्रकार की कूट-नीति से जनता में यह घारणा जड़ पकड़ गई कि 
राष्ट्र संघ विजेता राष्ट्रों के लिए, निबल राष्ट्रों की लूट को कायम रखने 
के लिए बनाया गया हे। 

शान्ति-संघ (,99276 0 00800)--सन्‌ १६१४ के प्रारंग काले 
में एक डच-युद्ध-विरोधिनी सभा? की स्थापना की गई । इस सभा ने अपने 
अप्रैल के हेग-सम्मेलन में 00॥एक| 0727१ ४8607॥ 07 ५ 
0ए780७)७ 09808 की स्थापना की | इस संघ में पश्चिमी श्रौर मध्य 
यूरोप के अ्रधिकाश देशों के प्रतिनिधि ये। इसी समय लन्दन में एक 
ब्रिटिश राष्ट्र-संघ-समाज स्थापित की गई। अमेरिका ने भी शान्ति-स्थापन 
के लिए, प्रयत्न किया । भूतपू्वो राष्ट्रपति ठाफ्द ने ज़0.0 6०८७ 
(00787888 के सामने १९ मई सन्‌ १६१५ को अपने भाषण में शांन्ति- 
संघ के सम्बन्ध में अपने विचार रखे, जिनका सारांश इस प्रकार है-- 

१--एक न्यायालय स्थापित किया जाय, जो संघ के सदस्यों के 
विवादों का निर्णय करे | 

२--सहयोग स्थापित करने के लिए तथा ऐसे कंगड़ों को 'तये 
करने के लिए, एक कमीशन बनाया जाय, जो "१०74 ५४४740!9 
प्रश्नों से सम्बन्ध रखते हैं । 

३--सम्मेलन बुलाये जांयें, जिनमें श्रन्तर्राष्ट्रीय-विधान के तिद्धान्तों 
का निश्चय किया जाय | है 
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४--शान्ति-संघ के सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यदि संघ 
का कोई सदस्य दूसरे सदस्य के विरुद्ध युद्ध ठानेगा, तो श्रन्य सब 
सदस्य सम्मिलित-रूप से उस सदस्य की रज्ला करे गे | 

राष्ट्रसंघ ( ,08276 0 प४४0॥8 ) के विधान में उपयुक्त 
सब छिद्धान्त स्वीकार कर लिये गये हैं | 


फिलीमोर-योजना--यह योजना ब्रिटिश इतिदासश्ञों, वकीलों 
और राजनीतिशो की एक समिति की नौ बेठको' में तैयार की गई थी । 
इस समिति के अध्यक्ष लाड फिलीमोर ये। जब यह योजना ब्रिलकुल 
तैयार हो गई, तब २० मा १६१८ ६० को ब्रिटिश सरकार को सौंप 
दी गईं। इस योजना का श्राधार लाडड रोबरट सीसल का एक आवेदन- 
पत्र है, जो उन्होंने राष्ट्रसंघ के विषय पर सितम्बर १६१६ में तैयार किया 
गया था । इस थोजना के सम्बन्ध में डेविड हन्टर मिलर का यह 
कथन है-- 

भुण॥३ पांह0शंका जा! हाएते [॥ [60 0एशाशा। 8 8788६ 
6080 0॥ ?#॥7076 ?087,' 

फ्रान्स की योजना--८ जून १६१८ ६० को फ्रेश्न-संनिमएढल- 
कमीशन ने राष्ट्रलघ पर अपनी रिपोर्ट तैयार की। इसमें ऐिद्धान्तों का 
विवेचन है। सपोर्ट ने गुहृवन्दी ( 4!)8700 59800॥ ) को 
अपनाया तथा विश्व-शान्ति-रक्षा के ज्िए एक स्थायी श्रन्तर्राष्ट्रीय सेना, 
सेनापति और स्थायी सेना के “कर्मचारियों की आवश्यकता पर. श्रधिक 
ज़ोर दिया ; परन्तु ऐसा कार्य-क्रम राष्ट्रसंघ के मूल सिद्धान्त का विरोधी 
था, तब इसे राष्ट्र कैसे स्वीकार कर सकते थे ! 

राष्ट्रपति विव्सन की योजना--राष्ट्रपति विल्सन ने राष्ट्रगसंघ के 
विधान की योजना कन॑ल् हाउस की योजना के श्राधार पर तैयार की | 
एक प्रकार से यह हाउस की योजना का नवीन संस्करण-सात्र था| 
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अह योजना १५ अगस्त १६१८ ई० को बनकर तैयार हुईं | विह्लन 
ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को अपनी योजना में स्थान नहीं दिया, 

तथा विधान के प्रतिकूल कार्य करनेवाले राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करने पर 
विशेष जोर दिया | अपनी योजना में विन ने लिखा--अआक्रमण 

कारी राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्रसंघ के सदस्य मिलकर उसके विरुद्ध तठा- 
वरोध की नीति का अ्रवलम्बन करेंगे, जिससे वह आक्रमणकारी राष्ट्र 
संध्ार के किसी देश से अपना व्यापारिक और आधिक सम्बन्ध स्थापित 
न कर सके और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्मिलित-रूप से किसी 

भी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे |! विधान की भूमिका की रचना करने 
का भय विल्सन को है | 


विल्सन की यह प्रथम योजना जनता में प्रकाशित नहीं की गईं; 
क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि उचित समय से पूर्व एक ऐसे नाजुक 
विषय पर विचार किया जाय--वाद-विवाद किया जाय। युद्धावसान के 
पाँच सत्ताह बाद राष्ट्रसंध के संघटन के लिए जैन क्रिचियन स्मदस 
(507) ने अपनी योजना प्रस्ठुत की | 

स्मटस-योजना--जनरल स्मदस की योजना ( ?780#6भ) 
5722०४४०॥ ) पहली योजना थी, जिसमें उस आदशंवाद के लिए 
स्थान दिया गया, जिसके लिए यूरोपीय महासमर के बाद विश्व लाला- 
यित था । आदेश-युक्त शासन ( &08/9 5ए8७॥ ) के आवि- 
स्कार का भेय जनरल स्मद्स को है। अ्रव तक जितनी योजनाओं का 
उल्लेख किया गया है, उन सबमें स्मदस की योजना राष्ट्र संघ के 
विधान ( 007७॥87 ) से बहुत-कुछ साम्य रखती है। राष्ट्र संघ के 
संगठन के विषय में, इस योजना ने जो दिद्धान्त प्रतिष्ठित किये, वे 
बहुत ही उपयुक्त और विचारणीय हैं। स्मद्स ने सबसे पूर्व कॉंसिल के 
संगठन पर कियात्मक प्रस्ताव रखा। उसके विचार के अनुसार कोंसिल 
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राष्ट्रसंध और विश्व-शान्ति 


राष्ट्रतंघ की कार्यकारिणी ( /77007776 ) होनी चाहिए ; क्योंकि 
जिस सभा में कम-से-कम सदस्य होते हैं, उसी में कठिन और प्रबंध 
सम्बन्धी समस्याओं पर भली भाँति विचार किया जा सकता है। इस 
कोंसिल के स्थायी सदस्य ब्रिटिश-साम्राज्य, फ्रान्स, इठली, अ्रमेरिका, 
जापान हों तथा जिस समय जम॑नी में प्रजातन्त्र-शासन की स्थापना 
हो जाय, उस समय उसे भी कौसिल में स्थान दे दिया जाय | 

राष्ट्रसंध की असेम्बली के सम्बन्ध में जनरल स्मटस ने जो प्रस्ताव 
रखे, वे श्रधिक दूरदर्शिता - पूर्ण नहीं थे। मंत्रिमडल-कार्यालय 
( 3९0/४786 ) के संबंध में उसके विचार इतने उन्नत श्रोर 
प्रभावशाली नहीं ये, जितने ग्राज उसके शक्तिशाली संगठन में समा 
विष्ट हैं | उसने राष्ट्रसघ के संगठन में केवल तीन संस्थाओं को समान 
स्थान दिया--कोंसिल, स्थायी न्यायालय श्रोर असेम्बली ; परन्तु मंत्रि- 
मण्डल की उपेक्षा की। आज मंत्रि-मए्डल एक महत्त्वपूर्ण संस्था है, 
नितकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | विशेष समितियों की स्थापना के 
सम्बन्ध में उसके प्रस्ताव सामयिकर और ग्राह्म थे। जनरल स्मदस की' 
हष्टि में अ्रन्तराष्ट्रीय भ्रमिक-संघ राष्ट्रसंघ की एक उप-समा से अधिक 
महत्त नहीं रखती | 

परन्तु वर्सेलीज की सम्धि के अनुसार वह एक खतंत्र संस्था स्वीकार 
की गई। 

सिसिल योजना--यचपि ला्ड सिसिल की योजना विधान की 
दृष्टि से महत्तपूर्ण नहीं है; परन्तु राष्ट्रसंघ के विधान की तैयारी में 
लार्ड सित्िल का प्रभाव विशेष महत्त्व रखता है। यह योजना फिलीमोर 
की योजना से मिन्न नहीं है ; परन्तु नवीन परिस्थिति के अ्रनुकूल इसमे 
परिवत्तेन कर दिया गया है। इन समस्त योजनाओं में एक बात 
सामान्यतया पाई जाती हे--वह है शक्तिशाली राष्ट्रो का राष्ट्रसंघ पर 
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पूर्ण नियन्त्रण। इसी बात को दइंष्टि में रखकर 7?0॥४ १807०ए 
ने लिखा है-- ४ 

' “ते ए० 08४५ एशशु)6९४४8 ६8 2९0९") 8७070 'ए४8४ 8/'880५ए 
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ध की स्थापनता--२४ जनवरी १६९१६ को शान्ति-परिषद्‌ 
के द्वितीय अधिवेशन में सवसम्मति से राष्ट्रसंघ की स्थापना के सम्बन्ध 
में प्रस्ताव स्वीकार किया गया-- 

थह परिषद्‌ राष्ट्र-संघ की स्थापना-सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार कर 
लेने के बाद, यह निश्चय करती है-- 

१--अन्तर्राष्ट्रीय-लिपि की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है, कि भ्रन्त- 
राष्ट्रीय सहकारिता की वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्चन की स्त्रीकृति के साधनों 
तथा युद्धावरोध के साधनों के लिए एक राष्ट्रसंघ की स्थापना की जाय | 

२--यह राष्टू-सघ सामान्य शान्ति-सन्धि (20806-7५४४।५)का 
एक प्रमुख भाग होना चाहिए और इसमे प्रत्येक सम्य राष्ट्र को सदस्य 
बनने का सुयोग मिलते । 

३--राष्ट्र-संघ के सदस्य समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 
रूप में मिले श्रौर राष्ट्रसंघ के काय॑ का सचालन करने के निमित्त 
स्थायी संस्थाएं एवं स्थायी मन्त्रि-त्रएडल-कार्यालय स्थापित किये जायें | 

इसलिए यह परिषद्‌ सम्मिलित सरकारों की प्रतिनिधि एक समिति 
नियुक्त करती है, जो विस्तृत रूप से राष्ट्रसंघ के विधान, संगठन और 
काय-क्रम पर विचार करेगी |” 


#॥ 76 80009 ० ४0०8 0१ ४८ ४०व७, 99 29. 
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राष्ट्रपति विल्सन ने राष्ट्रसंध को एक जीवित संत्या का रूप 
दिया । विल्सन की सुप्रसिद्धि श्रौर यश का श्रेय उसके सिद्धान्तों 
(राष्ट्रसंघ के रिद्धान्तों ) को नहीं है ; किन्तु उसकी विख्याति का एक- 
भात्र कारण यही है, कि उसने राष्ट्र-संघ को “जीवित” रूप प्रदान किया। 
इसी कारण विल्सन को राष्ट्र-संघ का जन्मदाता कह्दा जाता है। विल्न 
के काय में मन्त्री लैन्सिज्ञ ने उसका घोर विरोध किया ; परन्तु ब्रिटिश 
राजनीतिजञ लार्ड रोवट तिसिल के सहयोग से वह अपने कार्य में सफली- 
भूत हुआ | राष्ट्र-संघ के विधान को वर्सेल्ीज की सन्धि से संयुक्त कर 
देने का भ्रेय इन दोनों राजनीतिशों को ही है | विधान (00788) 
और शान्ति-सन्धि (2९४०-४७) के.संयोग के कारण, राष्ट्र-संप 
को आलोचना का विषय बना | 

विश्घन की द्वितीय योजना-१४ दिसम्बर १६१८ ई० को 
विल्सन ने अपनी दूसरी योजना तैयार की। विल्तन की यह योजना 
अत्यन्त अ्रपूर्ण है | यही उसके परामश-दाताओं की भी सम्मति है| दो 
सताह के भीतर इस योजना का अन्त हो गया और तृतीय योजना 
तैयार की गई | यह योजना उन सब दोषों से मुक्त कर दी गई, जो 
पहली योजनाओं में मोजूद थे। शान्ति-परिषदू-कमीशन की बेठक से 
दो दिन पहले विल्सन ने एक ड्राफ्ट ( मशविदा ) तैयार किया | इस 
अशविदे का विधान पर कोई प्रभाव न पड़ा | 

ब्रिटिश राजनीतिशों की ओर से अनेकों योजनाएँ पेश की गई 
तथा ब्रिटिश ्रौर अ्रमेरिका के राजनीतिश्ों ने संयुक्त-रूप में भी श्रनेक्ों 
मशविदे तैयार किये। इन सब प्रयक्ों के फल-स्वरूप राष्ट्रसंघ का विधान 
तैयार हुआ | कमीशन ने ३ फरवरी से १६ अ्रप्रैल १६१६ तक श्रपने 
अधिवेशनों में विधान पर बहस आदि कीं--संशोधन और परिवर्तन भी 
किये गये । श्रन्त में र८ श्रग्रेल १६१६ को संशोधित विधान शान्ति- 
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परिषद्‌ ( 0९४08 00॥/679769 ) के अधिवेशन में रखा गया भर 
वह सवंसम्भति से स्वीकार किया गया । 

५ मई १६१६ को राष्ट्रसंघ नियमित रूप से स्थापित किया गया 
और प्रथम प्रधान-मंत्री ( 9907097"ए-2०॥978! ) सर एरिक ड्रामंड 
को यह श्रादेश दिया गया कि वह अपने कार्यालय - संबंधी कार्य का 
नियमित रूप से संचालन करे। संचालन-समिति-द्वारा निम्न-लिखित 
प्रस्ताव भी स्वीकृत किये गये-- 

१--कार्यकर्ता प्रधाननमंत्री को यह आदेश किया जाय कि वह 
राष्ट्र-संघ के संघटन की योजना तैयार करे और उसे समिति को सौंप दे। 

२--जो राष्ट्र-मिति के सदस्य हैं, उनकी साख पर एक लाख 
पौंड ऋण दिया जाय | 

३--प्रधान-मंत्री को यह अधिकार दिया जाय कि वह अस्थायी 
स्वफ और श्रफपर नियुक्त करे और इस प्रबंध के लिए श्रावश्यक 
व्यय भी करे। 

४-प्रधान मंत्री को ४००० पोंड वार्षिक वेतन और ६००० पौंड 
वाषिक भत्ता दिया जाय। राष्ट्रन्संघ के स्थायी केन्द्र से प्रधान-मंत्री के 
लिए एक भवन की व्यवस्था की जाय | 

राप्ट्रसंघ का लक्ष्य--राष्ट्रसंध की स्थापना जिस उद्देश्य से की 
गई है, उसका संघ के विधान की भूमिका में स्पष्ट उल्तेख है ; श्रतः 
हम यहाँ भूमिका को अ्रविकल रूप से देते हैं | पाठक इस पर 
गंभीरता से विचार करें | भूमिका पर गम्भीरता से विचार करने पर यह 
प्रकट हो जायगा कि राष्ट्र-संघ का कार्य कितना व्यापक और गस्भीर है--- 

700 गाश्ी ७०॥४०४४४॥४ 98708, 
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प्रतिज्ञा करनेवाले बड़े राष्ट्र 

खन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि, श्रन्तराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा 
की प्राप्ति के लिए, युद्ध न करने के बन्धन को स्वीकार कर, परस्पर 
शष्ट्रों में प्रकट रूप से, न्याय-संगत और सम्माननीय समकों को बनाये 
रखकर विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर व्यवहार में अ्रन्तर्राष्ट्रीय विधान को 
'क्रियात्मक रूप देना तथा यह बात विश्वास-पूर्वक ध्यान में रखकर, 
सुसंगठित राष्ट्रों की पारस्परिक सन्धियों की प्रतिशाओं का पूरा आदर 
करते हुए, न्याय की रचा करते हुए, राष्ट्रटसध के इस विधान को 
स्वीकार करते हैं। 

इस भूमिका के अवलोकन से यह सष्ट हो जाता है कि राष्ट्र-सं 
का प्रधान लक्ष्य ( १ ) भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की सुरक्षा शोर अ्न्तर्रा- 
ध्ट्रीय विवादों का निर्णय है। विवादों का निर्॑य भी शान्ति रक्ा को 
दृष्टि में रखकर किया जाना ही उचित है। शान्ति की सुरद्दा के लिए 
युद्ध-अवरोध और निःशल्नीकरण मुख्य साधन हैं | राष्ट्रसंध का ( २ ) 
द्वितीय लक्ष्य है राष्ट्रों और जन-सम्राज में, मानवता कौ नैतिक श्रोर 
भौतिक उन्नति की दृष्टि से, सहकारिता की बृद्धि करना । 
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विधान में राजनीतिक सिद्धान्त--विधान में राष्ट्रीय-प्रभुत्त 
(४४००४) 8978/0४27(५) के सिद्धान्त को पूर्ण॑रूप से स्वीकार 
किया गया है। राष्ट्रससंध की स्थापना राष्ट्रों के एक समूह के रूप में 
की गई थी। राष्ट्रसंघ के निर्माताओं का यह उद्देश्य कदापि नहीं था 
कि राष्ट्रीय प्रभुल्ल का विनाश कर संसार के राष्ट्रों पर शासन करने- 
वाली विश्व-शासन (००॥0 80ए९७।एा॥श॥) की स्थापना कौ 
जाय। राष्ट्रसंघ (,७४९०० ० )४७६008) न महाराज्य (3067 
88९) ही है ओर न विश्व-शासन ही। यही कारण है कि अन्तर्रो- 
ध्ट्रीय विवादों के अनिवाय पंच-निर्शय (&7०0९७:07) की प्रतिष्ठा 
का प्रयक्ष विफल रहा। यह 'अनिवाय पंच-निर्णंय” का सिद्धान्त निर्बल 
राष्ट्रों ने स्वीकार किया ; परन्तु ब्रिटिश और अमेरिका के विरोध के 
कारण यह सबव॑सम्भति से स्वीकारन किया जा सका। इसी प्रकार 
अनिवाय सेना (0(]87ए 9987ए09) का विनष्ट करने का प्रयक् 
सफल न हो सका। विल्मन का यह प्रस्ताव 'क्ि युद्ध के शत्मज्ञ का 
व्यक्तिगत ( निजी ) निर्माण बन्द कर दिया जाय, राष्ट्रों की श्रनुमति 
प्रात्त न कर सका | यह बतलाने की आ्रावश्यकता नहीं है कि इन सब 
प्रश्नों के साथ राष्ट्रीय प्रमुत्त का सीधा संबंध है और यह बिलकुल 
निश्चय है कि उपयुक्त प्रस्तावों के स्वीकार करने से प्रमुख ( ४०९७१७- 
879) पर बड़ा आघात पहुँचता | 
असेम्बली भर कॉसिल के निर्णय सर्ब-सम्मति से स्वीकार किये 
जायें--यह नियम भी राष्ट्रीय प्रमुत् की सुरक्षा के लिए स्वीकार किया 
गया। विधान के अनुसार राष्ट्र-संघ को, अन्तर्राष्ट्रीय प्रबंध-ेत्र में अनेकों 
नवीन कार्य सौपे गये हैं | प्रथम कार्य है--राष्ट्रीय युद्धात्ं के कम 
करने की योजना ; इसीलिए राष्टर-संघ अपने जन्म-काल से निःशद्री- 
करण की समस्या का समाघान करने में लगा हुआ है। जो देश 
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आदेशयुक्त-शासन-प्रणाली के अ्रधीन हैं, उनका राव्य-्प्रवन्ध राष्ट्र- 
संघ का एक मुख्य कार्य है | वर्सेल्लीज की सन्धि के अनुसार राष्ट्रन्संघ 
को सार और डेनजिंग का शासन-भार तौंपा गया है | 

राष्ट्रन्संघ के विधान का निर्माण करते समय झाक्रमणकारी राष्ट्र 
के विरद्ध बल-प्रयोग की श्राशा (38000॥8 ) के सिद्धान्त को 
स्वोकार किया गया ; परन्तु इसका विधान में कहीं उन्नेख नहीं 
है। इस दोष को दूर करने के लिए पाँच वर्ष बाद जिनेवा प्रोटोकेल 
(99॥60ए8 0/'0।008।) प्रस्तुत किया गया ; परन्तु सदस्य राष्ट्रों ने उसे 
स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि राष्ट्रन्संघ सफल्ता-पूर्वक आशाश्रों 
(80॥07088) का प्रयोग न कर सका | इस दिशा में चीन-जापान- 
विवाद के संबंध में राष्ट्रसंघ ने जिस नीति का आश्रय लिया, वह 
90000॥8 के प्रयोग की अ्रतफलता का ज्वलंत उदाहरण है | इस 
संबंध में दूसरी बड़ी बाधा है--अमेरिका की राष्ट्र-संघ से पथक्षता | 

विधान में सन्धियों के सम्बन्ध में जो धाराएँ उल्लिखित हैं, उनसे 
श्रन्तराष्ट्रीय-विधान में घोर परिवर्तन हुआ है । विधान की घारा १८, 
१६, २० सन्धियों के सम्बन्ध में हैं। उन समस्त सन्धियों का सन्त 
मंडल-कार्यालय में रजिस्ट्री कराना आवश्यक है, जो राष्ट्र-संत्र के सदस्यों 
में हुई हों। सन्धियाँ विधान के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिएँ। भ्रौर यदि 
असेम्बली की दृष्टि में कोई सन्धि विधान के प्रतिकूल हो, तो वह उसे 
पुनविचार के लिए वापत मेज सकती है | इस प्रकार जो सन्धियाँ पूर्व 
समय में कूट-नीपिशों-द्वारा गुप्त रूप से होती थीं, उनका अब प्रकाश्य 
रूप में होना वैध माना गया है। राष्ट्रन्पंघ के निर्माताओों का मन्तव्य 
गुप्त-सन्धियों की प्रथा को नष्ट कर देना था; परन्तु इस उद्देश्य की 
पूर्ति में विशेष सफलता नहीं मिली | विशेष सन्धियों के लिए आजा दे दी 
गई | फल-स्वल्प लोकानों सन्धियाँ हुईं हाल में जर्मनी का अ्रषि- 


रद 





हों की म्रेंट 


यूरोप के दो महान 
हर ओडाटफ हिटलर ( जमेनी ) और सिनोर सुसोलिनी ( इयली ) 
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नायक (|08007) श्रोडाल्फ हिटलर इठली के डिक्टेटर मुसोलिनी 
से मिला । उनकी मेंट गुप्त थी और उन्होंने गुत सन्धि की है, ऐसा 
समाचार जगत्‌ में प्रसिद्ध है। 

वास्तव में यह गुप्त-सन्धि (8!900) की नीति युद्ध को जख्म 
देती है ; इसलिए यह शान्ति के लिए खतरनाक है। ?०।४ )(076५ 
मे इन शब्दों में इस नीति को निन्‍दा की है-- 

जता 083 9०07 ०॥ 6 006 गधापे 60 60 60ग्र४706२ 
प्रप0 702008) 82709870068 ह7ण 88 ॥008070 ॥ए०६४08, 7६ 
॥88 0॥ ॥08 0007 गध्यात ॥80४॥६080९0 9086 -ज््व! €707७7९68 
एणंयधशाए 008४87080 ६0 ६80 ६06 6१९४१ 786078 |7 हणा)र 
३60007 धा।ते 8087007ए #ं४डंगइपंआऔ806 0 70४76 700 
70४ परां806ए००8 0६ 0॥6 976-ज़६/ ४]87098. 

(8098 ० अंबा।०॥ 99. 897.) 
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दसरा अध्याय 
राष्ट्रसंघ-परिषद्‌ 


((..७8४५७-०»8४8७॥॥0|9) 


राष्ट्रसंध की प्रमुख संस्थाश्रों में परिषद्‌ ( 4880७॥0|ए ) का 
स्थान महत्वपूर्ण है। संघ के विधान की रचना करते समय, निर्माताश्रों 
को यह खवप्न में भी विचार न था कि भविष्य में अ्रसेम्बली एक शक्ति- 
' शाली संस्था का रूप ग्रहणु कर जेगी। राजनीतिजशों का यह विचार था 
कि असेम्बली फेवल-मान्र कूट-नीतिशों का एक स्मुंदाय-मात्र होगा, जो 
राष्ट्रतंव के केन्द्र में सम्मिलित हुआ करेंगे। सामान्यतया अ्रसेश्नल्ली को 
अपने श्रधिवेशनों की श्रावश्यकता न पड़ेगी । जिस उमय विधान की 
रचना की गईं, उत समय विधान से अ्रेम्बली के अधिकारों में कांट- 
छाॉँटकर उसे शक्तिहीन करने का उपाय सोचा गया। कार्य-समिति 
( 0०४7० ) कौ अपेक्षा उसे बहुत कम अधिकार दिये गये | उसके 
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काय-करत्तंव्यों का उचित रीति से निश्चय नहीं किया गया । परिषद्‌ का 
सबसे प्रथम अधिवेशन १५ नवम्बर १६२० ई० को जिनेवा में बुलाया 
गया | उस समय कार्य-समिति पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी ओर 
उसका काय बड़ी तसरता से चल रहा था । 

राष्ट्रसंघ की सद्रयता--संसार में राष्ट्रसंघ ही एक ऐसी संस्था 
है, जिसमें विविध शासन-पद्धतियों-द्वारा शासित राष्ट्र समानता के 
पिद्धान्तानुतर अपना उचित स्थान पा सकते हैँ। अत्येक स्वायत्त राज्य 
( 80[-20०7००॥॥९४ 88९ ), उपनिवेश या प्रदेश, जो राष्ट्रटतंध 
के सिद्धान्तों ओर विधान को स्वीकार करता है, राष्ट्रसंघ का सदस्य बन 
सकता है । परिषद्‌ दो-तिहाई सम्मति से किसी भी नवीन राष्ट्र को संव 
का सदस्य बना सकती है| 

यह बात विचारणणाय है कि राष्ट्रसंध की सदस्यता के लिए यह 
आवश्यक नहीं है कि सदस्यता के लिए इचछुक राष्ट्र की शासन-अरणाली 
किसी विशेष प्रकार की हो | कोई भी राष्ट्रजो संघ के विधान का 
पू्णरीत्या पालन करने के लिए, तैयार हो, उसका सदस्य बन सकता है, 
उसकी शाधन-पद्धति चाहे पूँजीवादी हो या साम्यवादी; एकतंत्र 
हो, अ्रथवा प्रजातंत्र ; फातिस्ट हो या कम्यूनिस्ट--सभी के लिए द्वार 
खुला हुआ है | 

जगत्‌-विख्यात दाशनिक केंट ने भावी राष्ट्रचमाज ( 808०7 
0 १४४४0॥8 ) का स्वप्न देखा | उसने विचार कर यही निश्चय 
'किया कि राष्ट्रसमाज में केवल लोकतंत्रवादी शासन ही सम्मिलित किये 
जायें | महात्मा लैनिन का विचार था कि रष्टर-संघ की सफलता का साधन 
यही है कि उसमें केवल-मात्र साम्ग्रवादी राष्ट्र सम्मिलित किये जायें ; क्योंकि 
राष्ट्रसंघ के ध्येय की पूर्ति के लिए यह श्रावश्यक है कि उसके 
सब सदस्यन्राष्ट्रों के मन्तव्य और ध्येय समान हों:। विभिन्न शासन- 
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पद्धतिवाले राष्ट्रों के हितों में सामंजस्य नहीं हो सकेगा ; इसलिए वहाँ 
तम्मिलित रूप से कोई कार्य होना संभव नहीं | 

परन्तु राष्ट्रसंघ ने इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया | यदि इस 
आादशंवादी सिद्धान्त पर राष्ट्-संध का भवन खड़ा किया जाता, तो श्राज 
हमें जिनेवा-मंदिर के दर्शन न होने पाते | ऐसे सुबर्ण-दिवत की कह्पना 
करना, जब संसार के समस्त राष्ट्र एक-सी शासन-पद्धति को अ्रपनावेंगे, 
अभी केवल-मात्र सप्त है ; जिसका प्रत्यक्षीभूत होना वत्तमान परिस्थिति 
में संभव नहीं | आज राष्ट्र-संध में मुसोलिनी की फापिस्ट इठली, हिंद 
तर का नाजी शासन, राजा श्रत्ञेकजेन्डर का यूगोल्लाविया और टर्को- 
मैसे राष्ट्र सम्मिलित हैं| दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रान्स श्रादि प्रजातंत्रवादी 
राष्ट्र मी उसके सदस्य हैं। 

कुछ विद्वानों का यह विचार है कि राष्ट्रसंघ संसार में शान्ति- 
त्थापन के कार्य में उसी समय सफलौभूत हो सकता है, जब कि पूँजी- 
वादी शासन का अन्त हो जाय। उसके स्थान पर ताम्यवादी शासन 
(80098॥83॥ (॥0797"70)।) की स्थापना की जाय। यह कथन 
वास्तव में सत्य है। उसकी सत्यता में किसी शान्तिवादी मनौषी को 
संदेह होने का अवसर नहीं है। इसमें भी तिल-मात्र संदेह नहीं है कि 
वत्तमान समय में जितने भी युद्ध होते हैं, उनका एक-मात्र मूल उद्देश्य 
पूँजीवादियों के हितों की रक्षा करना है । जब तक पूँजीवाद अपनी 
करता का विनाश कर मानवता का आराश्रय न देगा; तब तक संसार में 
शान्ति की स्थापना सुगमरीचिका बनी रहेगी। 

परन्तु, जैठा कि हमने ऊपर लिखा है, अखिल जगत्‌ में साम्यवादी 
शासन की स्थापना तक के लिए हाथ-पर-वाथ धरे बैठे रहना दरदशिता' 
और बुद्धिमत्ता नहीं है। हमें भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान का 
पन्ना पकड़ना ही भ्रेयर्कर है | क्या इस युग में यह उचित है कि हम 
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- राष्ट्रसंघ 


सदियों से अ्रपने पूर्वजों-द्वारा पोषित संस्कृति को त्यागकर विश्व की 
उब॑रा भूमि को रक्त-रंजित करे, प्राथनाशक दरि्िता, महारोग श्रौर 
क्ररता का वह वीमत्स और प्रलयड्डर दृश्य उपत्यित करें, जिसकी 
स्मृति से आज हमारा हृदय धड़कने लगता है ! मानवनप्रकृति की 
विविधता का समूल नष्ट कर देना मानवीय शक्ति से बाहर है; परन्हु 
उसमें सामंजस्य ( पि॥0॥0॥9 ) को उत्पन्न कर देना ही हमारा 
लक्त्य है | 

मानव-प्रकति-विविधवा का यह श्र नहीं है कि हम विश्व के 
भानवन्समाज की एक संगठन में नहीं वॉघ सकते। ह 

वर्तमान आर्थिक-संकट से भत्त सब राष्ट्र हा-हाकार कर रहे हैं ; 
इसलिए राष्ट्रों को सम्मिलित रूप से मिलकर एक ऐसी योजना के 
अनुतार काम करना है, जी संसार से युद्ध के मय को दूर कर शान्ति 
का राज्य स्थापित कर सके | 

यह हमें विश्वास है और हमारी श्रुव धारणा है कि राष्ट्रटंघ के 
समस्त सदस्य प्रमुत्व के हितो ( 767988 0 '६॥07६) 
80ए8/8४0? ) को विश्व-शान्ति के ध्येय की पवित्र वेदी पर वलि- 
दान करने के शिए सन्नद्ध हो जाय, तो शान्ति का थुग बहुत जल्दी 
था जाय । यदि राष्ट्रों में परस्पर भय, आशंका और अविश्वास बना 
रहेगा--वे सच्चाई और सद्भावना से श्रन्तर्राषट्रीय नियमों के पालन में 
ततर न होंगे, तो शान्ति प्रात करना अरसम्भव है | इस शांति-महायशञ 
की सफलता के लिए प्रत्येक राष्ट्र की स्वाधीनता स्वीकार करना 
आवश्यक है। ए80077 000! ने लिखा है-- 

43 090एशपर॥शा जाए 98708007068 60 06900 ॥0प6- 
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| शा 90 #९हृ7१९॥ं ।प़रं।। ॥गद्धाश/ए ऐए ॥8 एक/79798 ॥॥ गि0 
[0276 मरा।शफ्‌णं88 ; ॥07 870॥ 9"7७४6४ 0086'09 ४0९ 7९१४ 
#0770॥05 07 एञाव08४8॥0782 ०॥ ज्ञांणे 8 9०8९४ ए़0०6 
6077007-ए96॥/7 00ऐं१ं 90 0ए0ए९४0.* 
संसार के ३६ राष्ट्रों में से ५७ राष्ट्रसंध के सदस्य हैं । यह सदस्य-राष्ट् 
पुष्वी के तीन-चौथाई भाग में हैं श्रोर इनमें पृथ्वी की जन-संख्या का 
ई भाग सम्मिलित है। यत्रपि यह अखिल विश्व की एक राजनीतिक 
संस्था है ; तथापि यह अपूर्ण है | संगक्त राज्य भ्रमेरिका (0, 8, 8) 
तथा सोवियट रूस-जैसे विशाल शक्तिशाली राष्ट्र शाज पय॑न्त राष्ट्र-संघ 
के सदस्य नहीं बने ) अ्रफग़ानिस्तान और मिश्र भी उसके सदस्य नहीं 
हैं।। ब्राजील ने राष्ट्र-्संघ से त्याग-पत्र दे दिया ; अ्रतः वह श्रव सदस्य 
नहीं है| कोस्टारिका ने भी राष्ट्रसंघ से सम्बन्ध त्याग कर दिया है। 
२७ मार्च १६३३ ई० को जापान ने राष्ट्र-संघ से प्रथक्‌ होने की दूचना 
दे दी श्रौर १४ अक्टूबर १६३२ ई० को जमनो ने भी अपना त्याग-्पत्न 
दे दिया । 
यह बतलाने की श्रावश्यकता नहीं है कि सन्‌ १६३३ ई० के इन 
दो त्याग-प्रों से राष्ट्र-ंघ की प्रतिष्ा को अमिट कलंक लगा है। 
राष्ट्रसघ का जीवन अभ्रव मयंकर खतरे में है। उसका संगठन इतना 
अधिक अस्त-व्यस्त हो गया है कि वह श्रव विश्व के लिए. अ्रधिक 
उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकेगा | 
सन्‌ १६२० ई० में, राष्ट्न्संघ में जमनी को स्थान न देकर वास्तव 
में बढ़ी मयंकर भूल की गई | इस, नीति का यह प्रभाव हुआ कि यूरोप 
में ही नहीं, समस्त संसार में यह भावना हृढ़ होती गई,कि राष्ट्र-संघ 
# ,08270--0080 60 ?8800--([फगहश/ अद्मा?8 प्रए॥0 एाशचा 
'ज४7) 988, 90 289, 
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राष्ट्रसंघ . 


यूरोपीय महासमंर में विजेता राष्ट्रों का एक गुद्ट है, जो संसार के दलित 
राष्ट्रों पर भ्रपनी घाक जमाने के लिए संगठित पाखंड' (0728॥7200 
|ए000७/०ए) का प्रदर्शन कर रहा है। यदि विजेता राष्ट्र सच्चाई और 
न्याय फे आधार पर शान्ति-स्थापना के लिए प्रयक्ञ करते, तो उन्‍हें 
न्याय-पुर्वक जमनी को राष्ट्र-संघ में उचित स्थान देना पड़ता | इस कूट« 
नीति की प्रतिक्रिया के रूप में जमनी में घोर असंतोष और अशान्ति का 
जन्म हुआ। इस राष्ट्रीय-अशान्ति ने राष्ट्रीय-आन्दोलन को जन्म 
दिया। हिदलर के शासन में (]प४४ा ४०ए७॥॥७॥) इस आन्‍्दो- 
लग का सबसे उग्र रूप है| श्रव नाजी-शासन ने अपने पर किये गये 
अन्यायों श्रौर ्रत्याचारों का बदला लेने की ठानी । सबसे पहले राष्ट्र 
संघ से अ्रपना संबंध तोड़ा । पाठकों को यह याद होगा कि लोकार्नों 
सन्धियों के बाद १६२६ ई० में जमनी को राष्ट्रगसंघ में वेश का 
अधिकार मिला था । 

राष्ट्रसंघ में जमनी की श्रनुपत्यिति से यूरोप को जितनी हानि 
हुई है, उससे कहीं अधिक श्रमेरिका ए. 8, &., की प्रथक्षता से 
अखिल संसार को हुईं है । निःशल्लीकरण और युद्ध-अवरोध की 
जटिल समस्याएँ जमेनी, जापान, अमेरिका श्रोर रूस के सहयोग के 
बिना हल नहीं दो सकती | 

साम्यवादी रुस राष्ट्र-संघ से सदेव से पृथक रद्दा है । रूस की पृथ- 
कता के अन्य कारणों में से एक प्रमुख कारण यह भी है कि वह 
पूँजीवादी राष्ट्रों से सहयोग करना नहीं चाहता | # रूस का दृष्टिकोण 
अन्य सब राष्ट्रों से मिन्न है। वह विश्व को साम्यवाद का श्रनुयायी 





# झव उसकी इस प्रवृत्ति में परिवर्तन होता जाता है। वह अपने उद्देश्य को 
सफलता के लिए पूँजीवादी राष्ट्रों से सहयोग करने की नीति को अपनाता था रद्दा है । 
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राष्ट्रसंध और विश्व-दान्ति 


बनाने का दम भरता है । साम्यवादी राष्ट्रों के संघ से ही संतार में 
स्थायी शान्ति की स्थापना हो सकतो है, ऐसी उसकी धारणा है। 

रूस को राष्ट्र-ंघ की स्थापना के समय एक बड़ा भय यह था कि 
यदि वह संध में सम्मिलित हो गया, तो विश्व में साम्यवाद और कम्यू- 
निज््म की विजय संभव नहीं |# 

रूस की प्थक्षता का कारण चाहे छुछ भी हो ; परन्तु इसमें संदेह 
नहीं कि उसकी अनुपस्थिति से राष्ट्रसंघ को श्रनेकों कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा | 


झसेम्बली और कौन्सिल का सस्वन्ध-ऐतिहातिक दृष्टि से 
कौंसिल का जन्म अ्रसेम्बली से पू हुआ है। कॉसिल के आठवें अधि- 
वेशन में, जो ३० जुलाई से ५ अगस्त १६२० तक, सान सिवेस्टीन 
में हुआ, यह स्वीकार किया गया कि राष्ट्र-संघ की दोनों संस्थाएँ--- 
फौंसिल श्रोर असेग्बली--समान अधिकार रखती हैं। विधान में उनके 
कार्यों और कर्तंन्यों का स्पष्टटया विभाजन नहीं किया गया है; इसलिए 
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राष्ट्रसंध 

कमी-कभी उनके अ्रधिकारों की सीमा के निर्णय में बढ़ी उलकन खड़ी 
हो जाती है। 38/079 59707 में यह स्वीकार किया गया कि 
बहुत से कार्य जो राष्ट्र-संघ को सौंपे गये हैं, वे कॉसिल या अ्रसेम्बली- 
द्वारा किये जा सकते हैं ; परन्तु कुछ ऐसे निश्चित कार्य हैं, जो केवल 
असेम्बली की सम्मति से कोन्सिल ही कर सकती है । जहाँ किसी 
संस्था को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया हो, वहाँ यह नियम 
व्यवहार में लाया जाय | 

प्‌९ 006 0९ 006 08४४४ 0! ॥6 6827०6 88४ 008६ ज्ञात 
8 (००800॥ 00शएा३8 जञांगिता 96 89॥6१ 0 शिक्षए 0007० 
0९9, ॥0 8 70 0009070720 /07 06 070' 07297 60 ६80२6 
॥स्‍९४४४४०४8 ॥7069070000)ए ज्ञाहा! १९६००१ ६0 ।ंह (ए6४४07 .* 

असेम्बली के प्रथम श्रधिवेशन में प्रधान-मन्त्री (३80"४47ए 
80॥878]) ने एक आवेदन-पत्र पेश किया । उसमें यह स्पष्टठया 
उल्लेख किया गया कि अ्रसेम्बली और कोन्सिल के अधिकार और 
कार्य समान हैं। राष्ट्र-सघ के विधान में ऐसी कोई धारा नहीं है, 
जो दोनों के अ्रधिकारों और कार्यों में मेद बतलाती हो | 

असेम्बली की अपेक्षा कौतिल अधिक चिरस्थायी संस्था है। असेम्बली 
का फेवल एक ही श्रधिवेशन सितम्बर मास भें होता है ; परन्ठु कोन्सिल 
के अधिवेशन कम-से-कम चार प्रतिवर्ष होते हैं। कौन्सिल समस्त वर्ष 
अपना कार्य समितियों और कमीशनों-द्वारा संचालन करती रहती है; 
इसीलिए वह राष्ट्र-संध की कार्य-लमिति (॥६8७४ए७ 9007) 
कहलाती है। 

इटली के 32000 797४६ ने असेम्बली के प्रथम श्रधिवेशन 
में कार्य-संचालन-सम्बन्धी नियम पेश करते हुए कह्दा-- 
: मारा प्रमुख तिद्धान्त यह है कि राष्ट्रसंघ के सदत्य समस्त संघ, 
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(07४47%2॥00॥) की शक्ति के खोत, हैं ; अ्रसेम्नली राष्ट्रसंघ की 
सर्वश्रेष्ठ--सर्वोच्च संस्था है ; यद्ञपि वह निरन्तर कार्य नहीं करती। 
कौन्सिल स्थायी शक्ति है श्रौर मंत्रि-मंडल-कार्याशय स्थायी कार्य- 
करती समिति है | 

विधान की घारा २ ( २) के अनुसार असेम्बली को अपने कारये 
के संचालन के लिए नियम बनाने का श्रधिकार है। सन्‌ १६२० ई० 
में असेम्बली ने अ्रपने कार्य-क्रम के संचालन के लिए जो नियम निर्दधा- 
रित किये, वे असेम्बली की प्रभुत्व-शक्ति को स्वीकार कर ही बनाये गये 
हैं। हस प्रकार राष्ट्र-संघ के सगठन में अ्रसेम्बली का स्थान सर्वोच है | 
इसके उपरान्त असेम्बली के विकास का अध्ययन करने से यह श्रत्यन्त 
स्पष्ट हो जाता है कि श्रसेम्बली अपने प्रभुत्त की शक्ति को उत्तरोत्तर 
बढ़ाने में सतत प्रयत्त करती रही है | 

कार्य-परणाली के नियमों का महत्व--अरसेम्बती के प्रथम 
अधिवेशन में जो नियम स्वीकृत किये गये, उनमें बहुत कम संशोधन 
किया गया है। एक नियम है--असेम्बली श्रपने सामान्य श्रधिवेशन 
में प्रतिवर्ष सम्मिलित होगी ।” इस नियम की महत्ता पर [07 980॥]६&- 
7॥॥ 0090४ ने जो लिखा है, उसका सारांश यहाँ दिया जाता है-- 

“स्व प्रथम इस नियम से श्रन्तर्राष्ट्रीय विषयों की व्यवस्था तथा 
नियमन में, छोटे राष्ट्रों की स्थिति, अधिकार और गौरव में वृद्धि हुईं है | 
इस नियम से असेम्ली के प्रभुत्त की सुरक्षा हुई है ; क्योंकि इसके 
अधिवेशन प्रतिवर्ष होने से यह राष्ट्रगसंघ की अन्य संस्थाओं पर भी 
नियन्त्रण कर सकती है। इसी कारण यह संघ के बजट पर भी निय- 
न््र॒ग करती है | इस नियम्र से श्रसेम्बली के अधिवेशनों को एक 
नियमित रूप प्राप्त हुआ है, जितके कारण वह समुचित समय पर अपना 
कार्य करने में समर्थ हो सकेगी। इस नियम ने श्रस्तेम्बली को एक 
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व्यवस्थापिका (.0/28[0776) का रूप ,दे दिया ,है। असेम्बली 
प्रतिषष अपने अधिवेशन में राष्ट्रसंघ की नीति की रुपरेला निश्चय 
करती है ओर उसके अनुसार ही राष्ट्रसंघ की अन्य संस्थाएँ अपना 
कार्य करती हैं ।!# 

वार्षिक अधिवेशनों-द्वारा अ्सेम्बली को एक प्रकार से निरन्तरता 
(000४० णा। ) प्राप्त हो गई है। कार्य-पद्धति-सबंधी नियमों के कारण 
असेम्बली राष्ट्र-्संघ के सम्पूर्ण बजट पर अधिकार रखने में सफल हुई 
है। विधान की संशोषित घारा ६ (९ ) में स्पष्ट उल्लेख है क्ि-- 
राष्ट्रसंघ से व्यय का भार संघ के सदस्य पर उस अनुपात से होगा, 
जिसे श्रसेम्बली निश्चित करेगी ।” 

आर्थिक नियन्धण--कार्य-संचालन के लिए अ्रसेम्बली के 
प्रथम श्रधिवेशन से जो नियम बनाये गये, उनके अनुसार यह निश्चय 
किया गया कि राष्ट्र-सं के अर्थ ("४0 ०९) पर कौंसिल और असे- 
म्बली दोनों का समान अधिकार होगा। असेम्बली के वाधिक अ्रषि- 
वेशन के कार्य-क्रम में श्रागामी वर्ष के लिए बजट शामिल होगा ,तथा 
विगत वर्ष के झ्राय-व्यय की रिपोर्ट सम्मिल्षित होगी |” 

श्राय-व्यय के निरीक्षण के सम्बन्ध में कोंसिल ने मई १६२० ई० 
में यह नियम बनाया कि--आर्थिक वर्ष के अन्त में कौंसिल अपने दो 
सदस्य हिसाव जाँच करने के लिए नियुक्त करेगी और थे स्वीकृति के 
लिए प्रस्तुत किये जाने से पूर्व एक रिपोर्ट तैयार करेंगे | 

सात मास बाद असेम्बली ने इस नियम में हस प्रकार परिवर्तन 

+ ए00, 706 &880009 & ॥6 ,082760 0[ प४६४०॥४ ; 
पड णाएशाशधाणा, ात्ा'80४/ & 0000०७०७०५९, 7१०, ] ९०, 6 
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फर दिया-- प्रत्येक वर्ष के भ्रारम्भ में किसी सरकार के निरीक्षकों को 
श्ाय-व्यय के निरीह्ण के कार्य में लगावेगी, जो राष्ट्र-्संघ के सदस्यों 
में से कौतिल-द्वारा चुने जावेंगे ॥! 

8700"ए8»7ए 007॥7880॥ की स्थापना के बाद निरी- 
शक, नियमित रूप से कौंसिल-द्वारा चुने जावेंगे | वे फेवल ४ वर्ष 
तक ही अपने पद पर रहेंगे। यथार्थ में यह निरीज्षक कमीशन-द्वारा 
ही नियुक्त होते हैं और वे उसी के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। इस 
कमीशन के सदत्य श्रसेम्बली-द्वारा चुने जाते हैं। अरसेम्बली का राष्ट्र 
संघ के श्र पर कितना जबरदस्त नियन्त्रण है--हसका बहुत श्रच्छा 
बरणुन 90 090726 70867 ने किया है-- 

गुर 6 ह78४ 0808, 0) 0:७०७॥0।॥8776 876 60 96 धा।0श४९ 
४ ॥6 388७॥0)9, 7709 &88९७॥॥0०9 ॥0 ४४8 0४80 ॥008 ६6 
9प/89-80॥28, ६8 46 7'00768076868776 0| 606 00760070॥48 
प090 00028608 ॥0 388श॥709 8७ ० ऑ59श0॥7788, 
गपिक्षश070, ९७ 06 प्र॥60/ोटशा ९५७०६ 07 #९ ॥#76॥07056ऐं 
९0६8 0( ६06 3888॥0)7 0" 8000707॥7 60 006 ॥78770707॥ 
शएश॥ 0४ 000 8880॥0]9” | 

अन्तर्राष्ट्रीय भमिक-संघ के व्यय का भार राष्ट्र-संघ पर ही है; 
श्रतः भ्मिक-संघ के लिए व्यय असेम्पली की स्वीकृति से ही होता है। 
अमिक-संघ स्वतंत्र संस्था होते हुए भी श्रपने आर्थिक प्रबन्ध के लिए 
असेम्बली पर श्राभित है। 

यहाँ तक हमने असेम्बली का आर्थिक प्रभुल्न प्रमाणित करने का 
प्रयत्न किया है । हम आयिक-प्रवन्ध-सम्बन्धी नियमों” की शोर निर्देश 
कर देना चाहते हैं, जिससे हमारा कथन और भी अ्रधिक स्पष्ट हो जायगा | 
3... १ 86९0708 (78॥ 3,88070ए एुेधाइाए '600॥88 2, था, 
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नियमों की धारा ३८ इस प्रकार है-- 

असेम्बली अन्तिम रूप से आय और व्यय के विवरण को स्वीकृत 
करेगी | वह किसी मी मदर को रद्द कर सकती है, छो उसके विचार से 
अनुचित है | अ्रसेम्बली उसमें संशोधन के लिए. आदेश कर सकती है। 
यह संशोधित हिसाब असेम्ब॒ली-द्वारा स्वीकार किया जायगा ।? 

इससे यह प्रकट होता है कि अ्रसेम्बली न केवल आय-व्यय के 
विवरण को प्रस्तुत करने का श्रधिकार रखती है; प्रत्युत अ्रन्तिम 
स्वीकृति देने का भी उसे अधिकार प्राप्य है| 

एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थ-संबंधी नियमों 
में परिवर्तन करने का अधिकार असेम्बली के सिवा और किसी को नहीं 
है | 80[0"९807"ए 0077708४०॥8 असेम्बली की एक स्थायी" 
सम्रिति बन गई है, जिसकी नियुक्ति अ्रसेम्बली-द्वारा होती है। 

अलेस्घली--अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थापिका--अरसेम्बली का 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के रूप में अध्ययन करने के लिए यह 
आवश्यक है कि हम उसके संगठन, कार्यक्रम और राजनीतिक विशेष- 
ताझ्रों पर प्रकाश डाले | असेम्बन्नी के प्रथम दश वार्षिक अश्रधिवेशन' 
जिनेवा के एक विशाल संगीत-मवन में होते रहे हैं। राष्ट्रसंध का 
नवीन भवन अ्रमी बनाया जा रह्य है। २५,००,००० की लागत का 
एक असेम्बनली-हाल बनाया जा रहा है| 

हॉल के एक सिरे पर अध्यक्ष का मच है, जिसमें प्रधान, प्रधान- 
मल्त्री, सहायक तथा दुभाषियों के लिए स्थान नियुक्त हैं। शेष भवन में 
विविध प्रतिनिधि-मण्डलों की सीट लगी हुई हैं। उनका प्रवन्ध फ्रेल्च 
नाम से वर्णंमाला के ऋमानुसार है। 

झधिवेशन का उद्धाठन--श्रपिवेशन के प्रथम दिवस कार्य- 
हम की रूप-रेखा वित्तृत रूप से निश्चित की जाती है | पारंभ में 
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'कॉपिल का प्रधान समापतति का आसन ग्रहण करता है। वह नियमित 
रूप से असेम्पली-अधिवेशन का उद्घाटन घोषित करता है । 

सबसे प्रथम 07/800॥88 (0॥॥॥88 का चुनाव किया 
जाता है | प्रधान श्राठ प्रतिनिधियों के नाम पढ़कर सुनाता है, जो 

-मन्त्रि-मरडल-कार्यालय-द्वारा पहले से निश्चित कर लिये जाते हैं। कोई 
विरोध न होने पर चुनाव हो जाता है। 

तहुपरान्त कौन्सिल का प्रधान श्रपना प्रारम्भिक भाषण पढ़ता है । 
जिसमें उन महत्वपूर्ण घटनाओं भ्रौर कार्यों का विवेचन होता है, जो 
विगत व में राष्ट्र-संघ ने सम्पादित किये हैं| यह भाषण भी कार्यालय- 
द्वारा तैयार किया जाता है। जब प्रधान अपना भाषण पढ़ रहा होता है, 
भी (0।/७१७॥४४०)४ 007॥70॥098 प्रतिनिधि-मण्डलों की वास्त- 
विकता की जाँच करती है ओर बाद में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। 
जब रिपोट स्वीकार हो जाती है, तब असेम्बली अपने प्रधान का 
चुनाव करंती है । 

'असेम्बली के काय का समुचित रीति. से संचालन करने के लिए 
लोक-प्रिय, न्याय-प्रिय-विधान के विशेषज्ञ की आवश्यकता है ; इस- 
लिए. मन्त्रि-मंडल-कार्यालय प्रतिनिधियों के सहयोग एवं परामश से 
प्रधान के लिए प्रस्ताव करतो है | 

इसके बाद कॉसिश का प्रधान अपना आसन निर्वाचित असेम्बली 
के प्रधान को दे देता है। प्रधान के निर्वाचन के बाद प्रथम दिवस का 
'काँय समाप्त होता है । 

प्रधान के चुनाव के बाद ६ उपप्रधानों 'का चुनाव होता है | 

सामान्यतया उप-प्रधान प्रमुख प्रतिनिधि ही होते हैं, जो.कोपिल के स्थायी 
'संदेत्य हुआ करते हैं। यही उपप्रधान असेम्बली की छः समितियों के 
'समोपति होते हैं। यह छः उमितियाँ अंसेम्बत्ती का सास काम करती 
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है। समस्त कार्य-क्रम इन छु समितियों में वाँट दिया जाता है। प्रत्येक 
राष्ट्र को तीन सरकारी प्रतिनिधि मेजने का श्रषिकार है ; परन्तु विशे- 
पश्ष ($0९७४४808) मेजने के लिए कोई संख्या का बन्धन नहीं है 
आलेम्बल्ली की समितियाँ--एक सप्ताह के बाद समितियाँ अपने 
प्रोग्राम के अभ्रनुसार काय करना आरम्भ करती हैं | वे श्रपनी रिपोर्ट 
और प्रस्ताव तैयार करती है | सामान्य भ्रघिविेशन (390878। 6 08- 
॥02) स्थगित कर दिया जाता है श्लोर समितियाँ अपना-अपना कार्म 
करने में संलग्न हो जाती हैं। कार्य-क्म इस प्रकार विभाजित क्रिया 
जाता है--- 
प्रथम समिति--विधान-सम्बन्धी प्रश्न 
द्वितीय समिति--विशेषज्ञ-समितियों का कार्य 
तृतीय समिति--निःशस्रीकरण 
चतुर्थ समिति--आयिक॑ प्रश्न 
पंचम समिति--साभाजिक तथा मानवोपयोगी प्रश्न 
* षष्ठम समिति--आदेश युक्त शासन, अल्प-संख्यक्र समस्या, राज- 
नीतिक प्रश्न । 
प्रत्येक समिति अपना उम्ापति इुनदी है! शामान्यतया उभाषति 
पूर्व या वर्तमान मन्त्रि-मएडल (४४00४) ऐै087,) का सदस्य 
होता है। जैसे ही समितियों का काम समाप्त हो जाता है, असेम्बती का 
साधारण अधिवेशन शुरू होता है और उसमें वे प्रस्ताव तथा रिपोर्ट 
पेश की णाती हैं, जिन्हें समितियाँ तैयार करती हैं। 
अधिवेशन--यह असेम्बली का चतुर्थ काय है। इस विशाल 
अधिवेशन में पत्येक्न समिति के रिपोर्टर (80000) )-द्वारा असे- 
स्वली के सामने रिपोर्ट तथा प्रस्ताव पढ़े जाते हैं । अधिकतर यह 
अस्ताव असेम्बली-द्वारा; किसी विचार-विनिमय ' के बिना, स्वीकार कर, 
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लिये जाते हैं | यदि किसी समिति में कोई बाधा उपस्थित हो गई, 
जिसके कारण वह किसी निश्चय पर न पहुँच सकी, तो प्रतिवादियों को 
असेम्बली फे सामने अपने विचार प्रस्तुत करने का श्रवसर दिया' 
जाता है। 

. सवसमति के नियमानुसार समिति-द्वारा प्रस्तुत रिपोट व प्रस्ताव 
अस्वीकार भी किये जा सकते हैं; परन्ठु यह निश्चय है कि यदि समिति 
में कोई प्रस्ताव नगणय अ्रल्प-मत के विरोध से स्वीकृत हुआ है, तो वह 
शरसेग्बली में श्रवश्यमेव स्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जायगा | 

असेम्बली निवांचन का काम भी करती है| कोंसिल के ६ श्रत्थायी 
सदस्यों में से तीन का चुनाव असेम्बली के सदस्यों द्वारा होता है । प्रति 
नी वर्ष बाद कौंतिल के साथ असेम्बल्ली भी स्थायी न्यायाज्ञय के न्याया- 
धीशों का चुनाव करती है । 

राष्ट्रसघ के विधान की धारा २६ के श्रनुसार अ्रसेम्बली को 
विधान में संशोधन करने का अधिकार है; परन्त यह संशोधन 

बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। श्रव तक धारा ४, ६, १२, १३, ११ 
में संशोधन हो चुके हैं | 

स्वीकृति (६ ७४08700)--राष्ट्रसंघ का विधान (0008 - 

[प00॥)-सम्बन्धी विकास बड़ी शीत्रता से हो रहा है। श्रव परत्तावों 
की भाषा,में मी परिवर्तन होता जा रहा है। पहले जो प्रस्ताव सरकारों के 
कार्यान्वित करने के लिए. पास किये जाते ये, उनमें ऐसे शब्दों का 
व्यवहार किया जाता था, जिससे प्रार्थना? या 'शिफ़ारितः का आशय 
प्रकट हो। अन्तर्राष््रयय प्रतिशञ ([6077487078| 00॥7870707) 
एक प्रकार की श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था (०४84#00) ही है | यदि 
असेम्बली में इतनी शक्ति है कि वह अपने सदस्यों पर प्रतिज्ञा वे सम- 
मौतों को राष्ट्रोद्वारा स्वीकृत करा लेने के लिए प्रभाव डाल सकती 


डरे 


राष्ट्रसंध 
है, तो हम उसे व्यवस्थापक-सभा कह सकते हैं। इस . प्रकार श्रन्तर्रा- 
प्टीय-प्रतितश के नियमों की शक्ति लोकमत-द्वारा प्रात हुई है 
पर राष्ट्रीय व्यवस्थापक-समाओं के नियम और कानून फे पीछे 
(75००प४ए००) की शक्ति छिपी रहती है। दसवीं असेम्बली ' में 
२४ सितम्बर १६२४ ईं० को इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकृत 
किया गया कि कौंसिल से यह प्रार्थना की जाय कि वह मन्त्रि- 
मएडल-कार्याघयय की सहायता से एक समिति नियुक्त करे, जो 
उन कारणों की जाँच करे, जिनसे प्रतिशाओं की राष्ट्रों-द्वारा स्वीकृति 
में देर लग जाती है, तथा ऐसे साधन निश्चय किये जायें, जिनसे 
सममौतों पर हस्ताक्षर-कर्ताश्रों श्रोर राष्ट्रोटद्वारा स्वरीकृतियों ।की संख्या 
में वृद्धि हो सके। 
जाँच-समिति नियुक्त की गई और ८ मई १६२० ई० को,इसने 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट को पेश करते समय छि00- 
एं0प/ )॥, छांद्रगणो॥ ने ३ अ्रक्टूबर १९३० ईं० को जो भाषण 
दिया, उसका यह अंश विचारणीय है-- 
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“"की राष्ट्रोद्वारा स्वीकृति प्रात करने के लिए श्रसेम्बली ययेष्ट 'प्रभाव 


श्र 
रे 


राष्ट्रसंघ ओर विदव-शात्ति 


डाल सकती है ; परन्तु वे समभोते (00070७॥॥08), भल्ती-भाँति 
तैयार किये होने चाहिए | 

सर्व-सम्मति का नियम--राष्ट्रसंध की पाँचवीं धारा में स्व- 
सम्ति के नियम का उल्लेख है-- 

असेम्तली या कोंतिल के किसी,श्रप्तिविशन में किसी निर्णय के 

लिए अधिवेशन में उपस्थित राष्टसघ के समस्त सदस्यों की सम्भति 
आवश्यक है; परन्तु यह नियम वहाँ प्रयोग में नहीं लाया जायगा, 
जहाँ विधान में या शान्ति-सधि में कोई दूसरा नियम प्रहि 
वादित शेगा । 

राष्ट्रतंध राज्य-ग्रभुल (8/800 8070'0ं276ए) की भावना 
पर श्राभित है। यह बात विधान की धारात्रों से स्पष्ट विदित हो जाती 
है। विधान के सर्व-सम्मति के नियम को स्त्रीकार कर प्रभुत्व की भे प्रता 
'को स्वीकार किया है। 

, ईंस नियम के समयकों का विचार है कि स्वश्सम्भति का नियम 
इसलिए स्वीकार किया गया है कि संघ के प्रबंध-सम्बन्धी तथा विषिध 
राष्ट्रों के सहयोग के सम्बन्ध में कोई प्रश्न हो, तो उसका निर्णय 
सर्वभान्य हो सके | 

इस प्रकार राष्य के प्रभुत्व की भी रक्षा हो सकेगी | यदि स्वे- 
सम्मति के नियम को विधान में स्थान न दिया जाता, तो राष्ट्र-संध 
'एक सर्वोच्च राज्य (3707 3866) बन गया होता और उस दशा 
'में प्रतिकूल उम्मति देनेवाले राष्ट्र के प्रभुत्त पर प्रभाव पड़ता | यह 
राष्ट्रसंघ के मौलिक सिद्धान्त के प्रतिकूल होता । | 
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शे४ 


राष्ट्रसंध 
परन्तु हमारी सम्मति में सब-सम्मति का नियम राष्ट्र-संघ की शक्ति 
का नहीं--शक्ति-हीनता का प्रमाण है। हम कुछ उदाहरण , देकर इस 
कथन की सत्यता सिद्ध करेंगे। विधान की घारा १९ के अनुसार राष्ट्र- 
संघ का कोई भी सदस्य किसी विवाद को कोंसिल के सामने उपस्थित 
फर सकता है। जब कोई विवाद इस प्रकार कॉसिल को सौंप दिया 


' जाता है, तो कॉंसिल का यह कर्चेव्य हो जाता है कि वह शान्तिमय 
 श्ममौता कराने के लिए प्रयत्न करे ; पर यदि ऐसा, सममौता सम्मव 
: न हो, तो कोंतिल को विवाद की जाँच कर एक रिपोर्द तैयार करनी 


चाहिए, जिसमें विवाद की समस्त घटनाओं का पूर्ण वृत्तानन हो और 
उसके निर्णय के लिए सिफारिश भी हों। इस रिपोर्ट को कौंसिल सर्व- 
सम्मति या बहु सम्मति से स्वीकार कर सकती है ।' यदि रिपोर्ट सर्व- 
सम्मति से स्वीकार नहीं की जाती ( विग्रद्दी पद्बों को छोड़कर )। तो 
शष्ट-संघ के सदस्यों पर उन विफारिशों को कार्य-रूप में परिणत करने 
का उत्तरदायित्व नहीं रहता | 

इस दशा में सदस्य अपनी इच्छानुसार काम करने में पूरे खवतन्त्र 
रहते हैं। यदि रिपोर्ट सर्ब-सम्मति से स्वीकृत की गईं, तो सब सदस्यों पर 
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राष्ट्रसंध ओर विश्व-शान्ति 


उसके अनुसार काय करने का उत्तरदायित्व रहता है। ऐसी दशा में 
उनका कर्तव्य यही है कि वे उस विग्रही पक्ष से लड़ाई नहीं छेड़ेंगे, 
जो रिपोर्ट की शर्तों का पालन करता है। यहाँ यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि राष्ट्रसंघ के सदस्य उस राष्ट्र के विरुद्ध कोई कार्य करने 
के लिए वाध्य नहीं हैं, जो उनकी सबे-सम्मति रिपोर्ट को ठुकराकर रण- 
भूमि में युद्ध-नाद की ध्वनि करता है । 

कॉसिल स्वयं श्रपने कंधों पर कोई उत्तरदावित्व ग्रहण न कर 
यह कार्य असेम्बली को सौंप सकती है। यदि इस प्रकार यह विवाद 
अप्लेम्बली को सौंप दिया गया, तो रिपोर्ट तथा निर्ंय देने का काम 
उसके अधीन श्रा जाता है; श्रतः ऐसी परिस्थिति में, असेम्बली की 
विशालता के कारण सव-सम्मति नियम का पालन श्रति कठिन ही 
नहीं, भ्रसंभव है ; भ्रतेभ्वली अपना निर्शंय बहुमत से दे सकती है, 
ओर इस प्रकार का निर्णय राष्ट्रसंघ के सदस्यों को मान्य होगा; 
परन्तु ऐसा होने के पहले एक शर्त्त का पूरा होना श्रावश्यक है | शर्ते 
यह है कि असेम्बली की रिपोट तथा पिफारिशों पर श्रसेग्बली के उन 
सदस्यों की स्॑-सम्मति होनी चाहिए, जिनके प्रतिनिधि कॉसिल में भी 
' हैं। उन सदस्यों की सम्मति नहों ली जायगी, जो विवाद में सीधा 
संबंध रखते हैं | इसके श्रतिरिक्त भ्रन्य सदस्यों का स्पष्ट बहुमत भी 
होना चाहिए | इस प्रकार विधान की धारा १६ के श्रन्त्गंत प्रत्येक 
सब राष्ट्र को छांह्ठ॥। 0! ए०0 प्राप्य है। 

यदि हम मंचूरिया के विवाद का तिहावलोकन करें, श्रोर राष्रसंघ-दारा 
विधान-पारा १६ के अन्तगंत किये गये कार्य का विश्लेषण करें, तो यह 
प्रकट हो जायगा कि इस सव-सम्मति के नियम ने राष्ट्रसंध के गौरव को 
हतप्रभ फरने में कहाँ तक योग दिया है। राष्ट्रसंघ जापान के विरुद्ध कोई 
काम ने कर सका ; क्योंकि सबल् राष्ट्र जापान से बैर शेना नहीं चाहते ये। 


इदे 


राष्ट-संघ 


हमारे इस विवेचन का सारांश यही है कि जब तक राष्ट्रलंघ 
परम्परागत राज्य-प्रसुत्व की मावना में क्रान्तिकारी परिवर्तन न करेगा, 
तब तक वह अन्तराष्ट्रीय विवादों का अन्त करने में सफल नहीं हो 
सकता । राष्ट्र की निरपेज्ञ स्वाधीनता और राज्य-प्रमुत्न (3869 80- 
प्र0/७ं९7५9) का स्वीकार राष्ट्रसंघ की मौलिक दुबंलता है | 
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तीसरा अध्याय 
राष्ट्रसंध की कोंसिल 


(..०४४५०७ ०८०0७॥0/) 


कौंसिल का जन्म--फिलीमोर - योजना तथा राष्ट्रति विल्सन 
की प्रथम योजना में कहीं भी कॉसिल का उल्जेस नहीं है। विज्तन का 
विचार था कि एक प्रतिनिधि-संस्था की स्थापना की जाय, जिसमें कूठ* 
नीतिज सम्मिलित होकर सम्मेलन कर सके। विशाल असेम्बली की 
शक्तिशाली प्रभुता का संतुलन करने के लिए तथा महान राष्ट्रों के हितों 
की रत्ा के लिए सर्वप्रथम जनरल स्मदस ने अपनी क्रियात्मक योजना 
में एक का्य-समिति की स्थापना का विचार प्रकट किया। तलश्राद 
रोवर्ट सीतिल ने इसका समर्थन किया । महान्‌ राष्ट्रों के हितों के तम- 
थकों का यह विचार था कि कार्य-समिति (000॥07])में केवल मद्दान: _ 
राष्ट्र (0708 00प़ञ978) ही रुदस्य बनाये जायें। छोटे राष्ट्रों को 
उसमें प्रतिनिधित्व न दिया जाय ; परन्तु शान्ति-परिषद्‌ में, छोटे राष्ट्रों 


श्ष्य 


राष्ट्संघ 


की दृदता और श्राग्रह के कारण उनकी विजय हुई शोर उन्हें कोंतिल 
में प्रतिनिधि मेजने का अधिकार प्राप्त हो गया। 

वर्सेलीज की सन्धि की भूमिका में संयुक्तराज्य श्रमेरिका, ब्रिटिश 
साम्राज्य, फ्रान्स, इठली औ्रौर जापान को कौंतिल में स्थायी प्रतिनिषित्व 
दिया गया भ्ोर चार छोटे राष्ट्रों के प्रतिनिधि लिये गये । इन प्रति- 
निधियों का चुनाव अस्रेम्बली के हाथों में सोंप दिया गया | 

प्रारम्भ में कौंसिल की रचना जिस नीति और प्रणाली से की गई, 
उससे यह प्रकट होता है कि महान्‌ राष्ट्र महासमर की गुदबन्दी को 
सुरक्षित रखने के लिए प्रयक्षशील ये | नवम्बर १६२० ई० में जब अरसे- 
म्बली का प्रथम श्रषिवेशन हुआ, तो राष्ट्रसंध के ४२ सदस्यराष्टरों 
में से १३ सदस्य-राष्ट्र ऐसे ये, जो महासमर में तठल्थ रहे ये। इसके 
बाद तठस्थ सदस्यों की वृद्धि होती गई ; परन्तु कोंतिल के ८ सदस्यों 
में केवल एक तटस्थ राष्ट्र को स्थान मिला । जब १६२२ में कोंसिल के 
अस्थायी सदस्य चार से बढ़ाकर छुः कर दिये गये, तब्र एक तटस्थ राष्ट्र 
और बढ़ा दिया गया। 

राष्ट्रसंध के सदस्यता के सम्बन्ध में विजित राष्ट्रों के प्रति जैसा 
व्यवहार किया, उससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता हे कि राष्ट्रसंध अपने 
क्रियात्मक क्षेत्र में अपने आदशंवाद से पतित हो गया था । उसने 
विजेता श्रौर बिजित के सेद-माव को नीति के आधार पर विश्व-शान्ति 
का पाखणड रचा | सबल राष्ट्रों को यद भय था कि कहीं परानित 
राष्ट्र मोका पाकर फिर उनसे लड़ाई न कर बेठे । यही कारण है कि 
जमनी को प्रारम्भ में राष्ट्रससंध में स्थान नहीं दिया, गया । ८ पितम्बर 
१६२६ ई० को जमनी राष्ट्रसंघ का सदस्य भाना गया। 

799)5 ॥(076ए ने लिखा है कि-- 
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कौन्सिल की रचना ओर कार्य-प्रणाली से यह भल्ी-भाँति स्ट 
है कि उसकी रचना गुटटवन्दी के आ्राधार पर हुई है। 

राष्ट्रसंघ की क्रार्य-समिति ( 00णाथं! ) में ब्रिटिश- 
साप्राज्य--राष्ट्रसंध की कोन्सिल में ब्रिटिश-साम्राज्य को स्थायी प्रति- 
निधित्व दिया गया है | इसका तालय यह है कि ब्रिटिश-साम्राज्य को 
कॉसिल में एक स्थायी स्थान मिलने पर उसके विविध भाग अ्रपने-अपने 
पृथक प्रतिनिधित्व की माँग पेश नहीं कर सकते | ब्रिटिश-साप्नाज्यवादी 
की इस नीति से ब्रिटिश-उपनिवेशों में धोर असतोष और श्रशान्ति 
फैल गई ; क्योंकि इस नीति के अवलम्बन से वे कॉपिल में अपना 
प्रतिनिधि भेजने के भ्रधिकार से वंचित हो जाते; श्रतः विधान की 
धारा ४ में राज्य (88॥0) शब्द के स्थान में राष्ट्रसंध के सदस्य 
(((०7709' 0/ 906 ,08270) शब्द के व्यवह्दर पर उपनिवेशों 
के प्रतिनिधियों ने श्रधिक आग्रह किया। श्रन्त में यह संशोधन स्वीकार 
कर लिया गया | 
, रष्ट्र-संघ के साम्राज्यवादी राजनीतिशों का यह कथन है कि भारत 
अभी स्वायत्त-शासन (७०)-90767777) नहीं है ; इसलिए उसे 
कॉसिल में स्थान देना न्यायोचित नहीं है । राष्ट्रग्संध पर एक अधि- 
कारी लेखक ने लिखा'है-- 
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यह बिलकुल स्पष्ट है कि भारत राष्ट्रसंघ का प्रारम्भिक सदस्य 
है ; क्योंकि वर्सेलीज के सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर करनेवालों में भारत 
के प्रतिनिधि भी सम्मिलित ये। मारत असेम्बली का सदस्य है और 
असेम्बली के सदस्यों के लिए ऐसा कोई बन्धन नहीं है कि वे उसी 
समय कॉौंसिल-सदस्यता के योग्य समझे जावेंगे, जबकि वे किसी 
स्ायत्त-शासन (59/-207०/४॥82 5080) के प्रतिनिधि हों। 
फिर भारत के सम्बन्ध में इस प्रकार का विधान (0070087/) के 
विरुद्ध तर्क देना कहाँ तक न्यायसंगत ओर युक्तिपूर्ण कहा जा 
सकता है। 
राष्ट्रसंघ के विधान की घारा १ के प्रथम व दतीय पैराग्राफ पर 
गम्भीरता से विचार किया जाय, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि मौलिक 
सदस्य (0६778) ॥/०॥097) के लिए यह अ्रावश्यक नहीं है कि 
वह पूर्ण स्वायत्त राष्ट्र व उपनिवेश का प्रतिनिधि हो। यदि ऐसा नियम 
होता, तो मौलिक सदस्य और असेग्बली की 3 की सम्मति से निर्वाचित 
सदस्य में कोई मेद न माना जाता और तब भारत को राष्ट्र-संघ में 
प्रवेश का श्रधिकार ही न मिलता । भारत को राष्ट्र-संघ में स्थान मिलने 
का कारण यह है कि भारत के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र रूप से वर्सेलीज 
के सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किये थे। राष्ट्रसंध का विधान वर्सेलीज की 
सन्धि का एक प्रमुख भाग है ; इसलिए न्यायतः भारत को कोंसिल में 
प्रवेश करने का अ्रधिकार प्राप्त है। 707. 0,4., ए, .४४४४४7९ 
का यह कथन अरतीव विचारपूर्ण है-- 


पुणता॥ ज88 धाणाए 66 07878) गराथा0008' ; धयते ६08 


४१ 


राष्ट्रतंघ और विश्व-शान्ति 


00एशाशा8 ए78968, 80 807७6 77एकाशाए' है फ्गाए 
20(.80ए९४॥ए2%, एा/९ए९/ 007 708॥, 8997 #९णांएरंण्वो7 
60 76 809॥68768 0ऐए क्षाएं 706 80 0086 ज0 80 |0 
0०॥॥6 270प्राते 007 ** 

सारांश यह है कि विधान में प्रयुक्त 'स्वायत्-शासन! का श्रय॑ 
चाहे कुछ हो ; परन्ठु उसका प्रयोग फेवल उन राष्ट्रों के सम्बन्ध में 
ही होना चाहिए, जो वर्सेलीन की संधि के वाद राष्ट्र-सघ के सदस्य 
बनने फे इच्छुक हैं। जिन सदस्यों ने उक्त लिखित संधि-पत्र पर हस्ताक्षर 
किये, उनके लिए यह श्रावश्यक् नहीं था कि वे. स्वायत्त-शासन' के 
प्रतिनिधि हों । 

भारत ही वह राष्ट्र है, जिसने सबसे प्रथम कोंपिल-सदस्यता के लिए 
( ब्रिटिश कामनवेल्थ की द्वितीय सीट के लिए ) प्रयत्ञ किया | जब 
१६२२ ई« में अ्रसेम्बली ने कौसिल के अस्थायी सदस्यों की संख्या 
बढ़ाकर छः कर दी, उस समय राष्ट्र-ंघ के दो प्रतिनिधि-मणइलों ने 
कौंतिल की उम्मेदवारी के लिए भारत को सलाह दी। सन्‌ १६२३ ई० 
में भारत कौंसिल की उम्मेदवारी के लिए खड़ा हुआ । उसके प्ष में 
केवल दो सम्मतियाँ आईं तथा कनाड़ा को एक सम्मति मिली । 
सन्‌ १६२४-२५ ई० में भारत ने पुनः प्रयत्न किया ; परन्तु सफलता 
नहीं मिली | 

निल्लन्देह भारत को कौंठिल में सदस्यता प्रात्त करने की योग्यता 
उपलब्ध है | कौंतिल-प्रवेश से भारत की गौरव-वृद्धि होगी तथा वह 
शान्ति-स्थापन क्रे कार्य में कुछ सीमा तक प्रभावकारी काम कर सकेगा ; 
परन्तु त्रिटिश-साम्राज्य एक पराधीन राष्ट्र को समानता का प्रद कैसे 
दे सकता है ! ॥(07]6ए ने यह ठीक ही लिखा है कि-- 
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निवोचित सदस्य--सन्‌ १६२६ ई० में अ्रस्थायी ( निर्वांचित ) 
सदस्यों की संख्या ६ से बढ़ाकर £ कर दी गई ।| जब से सदस्यों में 
वृद्धि हुई है, तब से कोंसिल में दो ब्रिटिश सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित 
हो गया है | एक स्थायी ओर दूसरा अस्थायी | यह दूसरा श्रस्थायी- 
सदत्य ब्रिटिश उपनिवेशों में से चुना जाता है ; ६ स्थायी सदस्यों में 
३ सदत्य ल्षेटिन श्रमेरिका के राष्ट्रों से लिये जाते हैं; २ स्पेन और 
पोलेर्ड के लिए सुरक्षित हैं तया शेष ३ सीट क्रमानुतार [708 
]79॥९, स्केन्डीनिवियन देश तथा एशिया ( जापान को छोड़कर » 
के देशों के लिए हैं। इस प्रकार आ्राल्ट्रिया, बलगेरिया, भ्रीस, हंगरी" 
और पुतंगाल के लिए कौंसिल्-प्रवेश का कोई सुअवसर नहीं रहता । 

जनवरी १६३२ ई० तक कॉंसिल के ६६ श्रधिवेशन हो छुके हैं। 
इस समय तक राष्ट्रतघ के आधे से अधिक सदस्य कॉंसिल में सदस्य 
रह जुके हैं। २७ राष्ट्रों को कौसिल-प्रवेश का श्रवसर श्रमी तक प्राप्त 
नहीं हुआ है। 

इन २७ राष्ट्रों में से अनेक्रों राष्ट्र ऐसे हैं, जो आशिक, राजनीतिक, 
व्यापारिक तथा श्रौद्योगिक दृष्टि से विश्व में अपना विशेष, स्थान रखते 
हैं; परन्तु उनको श्रभी तक यह पद प्रदान नहीं किया गया है | 

कॉँसिल की कार्य-प्रणाढ्ी--कौंसिल का कार्य-क्षेत्र अति विशाल 
और व्यापक है | विधान की घारा ४ (४) में लिखा है--कौंसिल 
अपने अधिवेशनों में प्रत्येक कय को कर सकती है, जो राष्ट्रसंघ की 

रे 
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'कार्य-सीमा के अ्रन्तर्गत है तथा जिसका विश्व की शान्ति पर प्रभाव 
पड़ता है | 

कौंसिल के साधारण अधिवेशन के कार्य-क्रम की सूची में ३० 
विषयों का उल्लेख रहता है| प्रत्येक विषय एक नियुक्त सदस्य द्वारा 
(परटोर! (प्0[00/00॥) की हैसियत से प्रस्तुत किया जाता है। 
यथार्थ में किसी विशेष विषय की रिपोर्ट सन्त्रि्मण्डल-कार्यालय के 
विशेष विभाग-द्वारा तैयार की जाती है | 

कॉमिल-अधिवेशन के प्रारम्भ में श्रोर यदा-कदा श्रधिवेशन के 
बीच में दो या तीन बार गुत्त समाएँ (?78॥9 #0७7॥8७) 
बुलाई जाती हैं। ऐसी समाओ्रों में निम्न-प्रकार के विषयों का निश्चय 
किया जाता है-- 

कार्य-#म की प्रणाली, किसी विवाद के निर्णायक्ों की नियुक्ति 
' विशेष कमीशन तथा समितियों के सदस्यों की नियुक्ति, मंत्रिमडल- 
कार्यानय के कमचारियों में परिवर्तन, गंभीर समस्याओं पर मंत्रि-मदल- 
कार्यालय-द्वारा विचारों पर निश्चय, श्रन्तर्ाष्ट्रीय संकट श्रादि। इस 
तैयारी और विचार-विनिमय का परिणाम यह होता है कि क्ॉमिल के 
सार्वजनिक अधिवेशन विशेष महत्त्व नहीं रखते। एक नवीन दर्शक के 
लिए उनमें अ्रवश्यमेव आकपंण श्रौर प्रभावशालिता रहती है; पर 
सदस्यों के लिए वह विशेष महत्त्व के नहीं होते, जैता कि ऊपर वतलाया 
जा चुका है। कोंसिल का प्रधान रप्परटोर को अपने विषय की 
रिपोर्ट पढ़कर सुनाने का आदेश करता है। रिपोर्ट पर एक ड्राफ्ट 
प्रस्ताव बनाया जाता है। इसे भी मंत्रि-मएडल-कार्योलय तैयार करता 
है। सामान्यतया यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है। इसके बाद दूसरा 
कार्य किया जाता है । यदि कोई ऐसा विषय है, जिसका राष््रसंघ के 
किसी सदस्य से उमक है श्रोर वह कॉंसिल का सदस्य नहीं है, तो उसके 
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शष्ट का एक'प्रतिनिधि अधिवेशन में आमन्नित कर लिया जायगा। 
यह प्रतिनिधि अपनी सरकार के विचार त्था दृष्टिकोण को अधिवेशन 
के सामने रखता है | यदि ऐसा प्रतीत हो कि किसी विषय पर सममौता 
होना अ्रसम्मव है, तो वह विषय स्थगित कर दिया जायगा। मंत्रि- 
मंडल-कार्यातय आगामी अधिवेशन से पूव विरोधी पक्ष से समझौता 
कराने का प्रयत्ञ करेगा । 
कॉँसिल में अच्तरंग मण्डल का विकास--राष्ट्रसंघ की 
उत्तत्ति के समय एवं राष्ट्र-संघ के विधान की रचना करते समय संघ 
के निर्माता और समथंक राष्ट्र (97896 00678) जिस नीति का 
व्यवह्र कर रहे ये तथा जिस प्रवृत्ति के शिकार बनकर वे कॉसिल 
को महाराष्ट्रों का संघ बनाना चाहते ये, उससे यह स्पष्ट भाव सलकता 
है, कि कॉसिल जनसत्तवादात्मक न रहकर एक गुप्त समिति का रूप 
धारण कर लेगी । जैसे-जैसे असेम्बल्ली की सत्ता और प्रभुत्त में उत्तरोत्तर 
वृद्धि होती गई, वैसे-बैसे महाराष्ट्र में छोटे राष्ट्रों कौ ओर से भय और 
अविश्वास के भाव जाग्रत्‌ होने लगे | महाराष्ट्रों को यह भय बना रहा 
कि यदि असेम्बली सर्वेर्वा बन गई,|तो कोंसिल का मूल्य घट जायगा। 
और फलतः हमारा प्रमाव और आतंक भा घट जायगा ; क्योंकि असे- 
म्बली में छोटे-छोटे राष्ट्रों का बहुमत है। इस भय और अ्रविश्वास 
ने कौंसिल के संगठन में विचित्र परिवर्तत कर दिया और एक नवीन 
प्रवृत्ति को जन्म दिया । सबल राष्ट्रों ने कॉसिल के भीतर एक 
अन्तरंग-मणडल (0808 0६ 0768 00श07/8) रचने का प्रयक्ष. 
किया । इस प्रवृत्ति में सहायक शक्तियाँ और परिस्यितियाँ भी उद्मन्न 
हो गई' । यूरोप की राजनीति में कूटनीति ओर गुट्बन्दी का सबसे 
अधिक महत्त्व रहा है। बड़े-बड़े जगत्‌-विख्यात कूटनीतिज शुट्बन्दी को 
राजनीति का सफल साधन मानते हैं। उनकी दृष्टि 'में राष्ट्रीयता की 
डर 
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रक्षा का यह सर्व-भे ४ साधन है | दूसरी बात जिससे इस दुष्प्रवृति को 
प्रोत्ताहन मिला है--यह है कि कॉसिल के स्थायी सदस्य अधिकांश में 
परनराष्ट्र-सचिव ही होते हैं, और अत्य अ्रत्थायी सदस्य राष्ट्रीय सर- 
कारों के राजदूत (07]0778/) होते हैं| इससे महाशक्तियों को एक 
अन्तरंग-मंडल बनाने का सुयोग मिल जाता है। यह बतलाने की 
आवश्यकता।नहीं कि यह दुष्प्रवृत्ति राष्ट्संघ के गौरव एवं उत्त्ष के 
'लिए घातक और विनाशकारी है। 
आलोचना--इस प्रवृत्ति का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसकी 
भत्ता के प्रभाव से कॉतिल का गौरव भर प्रभाव कम हो जाता है। जिस 
कार्य के लिए कौंपिल के अधिवेशन बुलाये जाते हैं, उसे पहले से ही 
घड़े राष्ट्र गुप्त-मंचणा-द्वारा निश्वय कर लेते हैं ; अतः कॉसिल एक 
झमिनय अ्रथवा प्रहतन का स्थान ते लेती है। !यह प्रवृत्ति राष्ट्रन्तंध 
के लिए आत्मघाती है। चौन-जापान युद्ध के समय इस प्रवृति की 
भयंकरता का कट्ठ श्रनुभव संसार कर चुका है | यह चीन-जापान-विवाद 
कोई ऐसा साम्रान्य प्रसंग नहीं था, जिसका निर्णय फेवल बड़े-बड़े 
राष्ट्र ही भ्रकेते में कर सकते ये। न यह विवाद गु-संसभाश्रों श्रौर 
'मंत्रणाओं से ही तथ हो सकता था । दूसरी ओर जापान भी कोई 
दुर्बल शक्तिहीन राष्ट्र नहीं था, जो शान्ति-पूवंक श्रपने बन्घुओं” के 
निर्णय को शिरोधाय कर लेता | चीन-जापान-पिवाद राष्ट्र-संघ को 
शक्ति और प्रभुत्व का परीद्ण था । कॉंसिल के अ्न्तरंग-मंडल ने 
, जापान पर प्रभाव डालने के लिए संयुक्त-राज्य अमेरिका के सहयोग के 
'लिए बहुत प्रयत्न किया ; परन्तु जब अमेरिका ने सहयोग देना स्वीकार 
“ने किया, तब कौंसिल को विधान के कानूनी ग्रतिबन्धों का बहाना 
करना पड़ा | 
उस समय कोंसिल के श्रस्थायी सदस्य यें--आयरिश स्वतन्तर राज्य, 
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जुगोस्लाविया, नारवे, पनामा, पेर, चीन, पोलेर्ड' और स्पेन | इन 
सब राष्ट्रों ने शान्ति-स्थापना श्रौर समनौते के लिए प्रयत्ञ किया ; 
परन्तु, सफलता नहीं मिली; क्योंकि 'अन्तरंग-मंडल”! (0808) 
0 6/'08/ 00प्0/8) ने एक सदस्य--जापान से चीन का रंगड़ा 
था | ऐसी स्थिति में मंडल को किसी उचित निर्णय पर पहुँचना संभव 
न था | श्रन्तरंग-मंडल अस्त-व्यस्त हो गया, उसके फल-स्वरूप कौंतिल 
का भवन हिल गया । ाष्ट्र-संघ” पर अ्रधिकारी विद्वान्‌ क्लेखक मॉल का 
कथन कितना विचार-पूए और उचित है-- 

(8 0०णाश] 08860 07 #08 8080॥7608 760088097 0/ 80807 
790फ़्९0॥ 6 (७0७९४ ए0ए७0७8 १02708)ए वशात/ छशथि 0 
5 08008) 0९ 60686 2788६ 009078 &0788 88 402708]7 970768 
$0 06 90ए070688 जोश 800070 ज्ञात 6 08४४) ॥8 प्ा- 
0ांध्रगध06," 

"47706 86909 0 अंद॥0॥8 ५४७. 888. 


कौंलिल और असखेम्बली-क्ॉँसिल और श्रसेम्बली दोनों 
राष्ट्रसंघ की संस्थाएँ हैं और दोनों का कार्य-क्षेत्र मी सामान्यतया 
समान हो है; परन्तु असेम्बती के अधिकार कौंिल की अ्रपेज्ञा अधिक 
हैं । दोनों सल्थाएँ एक दूसरे की सहायक और पूरक हैं। वे एक दूसरे 
की विरोधी संस्था नहीं हैं। यहाँ हम संक्षेप में अ्रसेम्बली श्ौर 
कौसिल के विशेषाधिकारों का तुलनात्मक विवेचन करेंगे | 


असेम्बली के विशेषाधिकार 
१. राष्ट्रसंध का वजठ--अ्रसेम्बली' राष्ट्रसंघ के बभट का 
निर्णय करती है ओर श्रपनी स्वीकृति देती है। प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को 
संघ के लिए किस अनुपात से घन देना चाहिए--इसका निश्चय भी 
। + + ' ४७ ५ 
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उपके श्रधीन है। 97]0"780"ए 0077ं880॥ की नियुक्ति 
भी असेमरली-द्वारा होती है | 

२, विधान में सशोधन--अ्रन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय तथा 
राष्ट्रसंध के विधान में संशोधन करने का भ्रधिकार श्रसेम्बली को है ; 
परन्तु संशोधन उस समय तक व्यवहार में नहीं लाये जाते, जब तक कि 
उन सब सदस्यों-द्वारा वे स्वीकृत नहीं कर लिये जाते, जिनके प्रतिनिधि 
कौंऐिल में हैं तथा असेम्बली के सदस्य बहुमत से स्वीकार करें | 

३, सवीन सदस्य का प्रवेश--अप्रेम्बली $ की वहुसम्मति से 
राष्ट्र को राष्ट्रसंघ का सदस्य बना सकती है | 

४. को सिल के लिए निर्वाचन--असेम्बली कॉसिल के अस्थायी 
सदस्यों का चुनाव भी करती है। असेम्बली कॉंसिल के स्थायी एवं 
अस्थायी सदस्यों की वृद्धि के लिए स्वीकृति दे सकती है। कोंत्िल 
के अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन-नियमों की रचना भी अपेम्बली 
करती है | 

४, प्रधान-मंत्री (300/087ए 09॥678/) की नियुक्ति-- 
प्रधान-मन्त्री की नियुक्ति कॉसिल करती है ; परन्तु असेम्बली की बहु- 
सम्मति से स्वीकृति आ्रावश्यक है | 

5. परस्पर राष्ट्रों 5 विधाद--जो जाँच के लिए कोंसिल को 
सॉपे जाते हैं, उनकी जाँच व निर्णय अ्रतेखली-द्वारा भी क्रिया जा 
सकता है। 

७, संधियों की ज्ञॉंच--राष्ट्-संध के सदस्य जो संपियाँ करते 
हैं, वे असेम्र्ती के पास पुनविचार के लिए मेजी जाती हैं। 

८. छसेम्वली ओर न्‍्यायालय--अप्रेग्नली कोंसिल के सहयोग 
से अन्वर्र प्ट्रीव स्थायी न्यायालब, के न्यायाधीशों-का निर्वाचन करती है। 
अपेम्बली किसी विवाद तथा प्रवन पर न्यायालय से मत ले सकती है। 


हद 


राष्ट्रसंघ 
६. परामश-समितिया--असेम्बली कौंतिल से यह पिफारिश' 
कर सकती है कि वह 80ए807ए 000777॥88 नियुक्त करे। ' 
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१, बर्से्लीज्ष की सन्धि के अन्तर्गत अधिकार--इस सन्धि- 
पत्र में ऐसी श्रनेकों धाराएँ हैं, जिनमें कॉपिल को कुछ विशेष मामलों 
में निर्यय करने के अधिकार दिये गये हैं| 

२, अत्पमत की सुरक्षा--यूरोप में अ्रल्प-संख्यक जातियों की 
भाषा, संस्कृति, घम, साहित्य तथा जाति की सुरक्षा | 

३, प्रवन्ध-सम्पन्धी काये--(।) कोंसिल को कुछ प्रबन्ध-संदंधी 
काम भी करने पड़ते हैं। डेनरजिंग के स्वतंत्र नगर तथा सार-प्रदेश का 
शांसन-प्रबन्धादि | 

(!0) कौंसिल निर्यायक, पंच, तथा कमिश्नरों की नियुक्ति 
करती है। 


पह000700प' 85ए8श॥ ( विशेषज्-पद्धति )--जैसे-जैसे 
कौपिल राष्ट्रसंघ की कार्य-समिति ( |॥2607078 9009 ) का रूप 
घारण करती गईं, वैसे-वैसे उसे विशेषज्ञों की श्रावश्यकता अनुभव होने 
लगी। कॉंतिल के विकास के साथ विशेषज-पद्धति का जन्म हुआ। 
कार्य-क्रम की सूची में प्रत्येक विषय का समुचित रीति से श्रध्ययन करने 
के लिए किसी विशेषज्ञ को उसे सौंप दिया जाता है। जिय सदस्य 
को यह कार्य सौंपा जाता है, उसे फ्रेश्च-माषा में रप्परटोर (8400. 
(0ए7) कहते हैं | ऐसा सदस्य यथासंभव उसी देश का चुना जाता है, 
जिसका उस पर सौपे हुए विषय से कोई संबंध न हो। वह मंत्रि-मंडल- 
कार्यालय की सहायता से अपने विषय की तैयारी करता है और अपनी 
रिपोर्ट सहित उसे कॉसिल के सामने विचारार्थ पेश करता है। सत्‌ 
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१६३१--१२ ६० में निम्न-लिखित विषयों के विशेषज्ञ निम्न प्रकार 
नियुक्त किये गये--- 

राजस्व-समस्या (ँा09))--नावें | 

आर्थिक-समस्या (000॥0770)--जमंनी | 
- श्ावागमन ([7870)--पोकतेशड | 

स्वास्थ्य (508!॥॥)--श्रॉयरिश स्वतंत्र राज्य | 

श्रन्तर्राष्ट्रीय विधान ([7077080074] ]&ण़)--इटली | 

' राष्ट्रसंघ का राजल्व (8708 0! ,08270)--गोटेमाल्य 

घ्रन्तराष्ट्रीय व्यूरोज़ (8प'9808)---चीन | 

झादेश-युक्त शासन--जुगोस्लाविया । 

ग्ल्पमत-प्रश्न (0(7077008)--जापान | 

अद्भ-शत्र (6.778779॥8)--स्पेन। 

सार का प्रबंध (80॥7787 86007 0 8807)--हव्ली। 

डेनजिंग का प्रबंध (/080572)--प्रेटब्रिटेन | 

मानसिक सहयोग ((0॥(86 00-0678॥0॥)--फ्रान्स | 

विषैल्ले पदार्थों का आवागमन--जुगोस्लाबिया | 

नारी-बालक-विक्रय--पनामा | 

मानवोपयोगी संस्थाएँ--पेरू । 

शिशु-संरत्ण--आयरिश स्वतंत्र राज्य | 

६०४/7९०७४ (7७४४07--पेरू | 

विशेषज्ञ-पद्धति का श्रमी पूर्ण विक्रास नहीं हुआ है। इसके विकास 
के,भाग में अनेकों वाधाएँ हैं.। कॉपिल के श्रस्थायी सदस्यों का निर्वा- 
चन इस पद्धति में बड़ी बाधा उपस्यित करता है। स्थायी सदस्य इसके 
विकास में. पूरा सहयोग दे सकते हैं ; परन्तु वे इस ओर विशेष रुचि 
नहीं. रखते | फोंसिल के कुछेक सदस्यों ने बड़ी योग्यता से विशेषज्ञ के 

४१०, 


राष्ट्रसंघ 


कार्यों का सम्पादन किया है ; परन्तु अधिकांश सदस्यों को विषय, सोंपने 
का कार्य विचार-पूवक-नहीं किया गया है | फल-स्वरूप वे अपने उत्तर- 
दायित्व का पूर्णत। पालन करने में भ्रसमर्थ रहे हैं। कुछ लोगों का 
विचार यह है कि कौंसिल के सदस्यो में वृद्धि के कारण इस. कार्य में 
बाधा शआ्ाती है। श्राजकल कौंसिल के (80007(607' ऐसे नियुक्त होने 
लगे हैं, जो अपने विषय से श्रनमिज्ञ होने के साथ-साथ उस विषय: में 
कोई रुचि भी नहीं रखते। मंत्रि-मंडल-कार्याहय उसकी रिपोर्ट तथा 
प्रस्तावों के मसविदे तैयार कर देता है | विशेषत्ञ को कोसित में रिपोट 
के पढ़ने का भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता । हाँ, कोई विवाद-अस्त विषय 
उपस्थित होने पर वह रिपोर्ट पढ़कर सुनाता है। इस प्रकार जो कार्य 
कॉंपिल का था, वह श्रव इस विशेषज्ञ-पद्धति के कारण मंत्रि-मंडल- 
कार्यालय का' बन यया है। कॉसिल के स्थायी सदस्य प्रायः पर-राष्टर- 
सचिव ( (0/0ंशा 'धग8॥१:8 ) ही होते हैं। वे अपने राष्ट्रीय- 
शासन के कार्यों में इतने व्यस्त होते हैं कि राष्ट्रसंघ की कॉंसिल के 
कार्यों का ठीक प्रकार संचालन करने का ययेष्ट अवसर नहीं मिलता | 
वे अपनी राष्ट्रीय राजनीति के वातावरण में ऐसे ओत-प्रोत होते हैं कि 
हम उनसे यह आशा कदापि नहीं कर सकते कि वे निष्पक्ष, न्यायपूर्वक 
किसी विवाद-अस्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्या पर विचार-विनिमय कर सकेंगे |# 
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कौंसिल के सदस्यों की इस स्वाय-पूर्ण नीति के कारण उसका 
पतन होता जा रहा है और वह समय दूर नहीं है, जब कौिल 
छत्ंएंधी ?7फए 00000। की तरह एक नाम-मात्र की संस्था 
बन जायगी। कार्य-समिति (00700) के भ्रधिकार शनेः-शनेः मंतर 
मंडल-कार्यालय फी सीमा में श्राते जा रहे हैं। कॉंपिल के प्रधान का 
प्रभुत्त भी छीण होता जाता है; परन्तु राष्ट्र-्मंध के स्वेसर्वा प्रधान- 
मनत्री (360708/ए 007078)) शक्ति का छोत बनता जा रह है | 
हम श्रागामी अ्रध्याय में इसी पर विचार करेगे | 


॥90४%॥४ 0006१) (६०४४078 & 80॥067708 600 0॥8॥8- 
00 ॥॥ ॥॥8 0009]65 700४8॥68 0 07 ९6४)९९७४॥४९ ॥8007%ो 
000ं68 00 08 80076 878700॥ ज़0/6 007॥70707] 886 
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धन, 


चोथा अध्याय 


स्थायी मन्त्रि-मंडल-कार्यातय 


पुणह 9006४॥806, | ६06 /806 0/ था 008४8068, पर8- 
९0०प्र।्॒चनष्टआ080॥6, & ॥00896 ॥88 ॥ 6 0ए्थ 80808 0६ 68 
€दा80008 80000/0]8800 8 ज़0एशेट८ 0! प्रा0शा॥णाहंं 0४४77: 
ब्र॥0 जज 88708 076 प्रणांतुप6 7 शराप0०५५ 
“-अधाक आशा (80049 श॑ 26/0॥8/ 
विधान में कार्यालय का स्थान--राष्ट्र-तंघ के विधान की पारा 
२, ६, ७, ११, ११, १८ और २४ में कार्यालय के कतंव्य एवं श्रधि- 
कारों का प्रतिपादन किया गया है। धारा २ के अ्रदुतार कार्यालय को 
स्थायी संस्था माना गया है, जो संध की कॉंतिल और श्रसेम्बली के 
सहयोग से राष्ट्र-संघ के निर्य॑य को काय-रूप में परिणत करने का कार्य 
करेगा । धारा < में यह प्रतिपादन किया, गया है क्ि राष्टूसंघ के 


भ्े, 
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केद्ध-स्थान में स्थायी मंत्रि-मंडल-कार्यालय स्थापित किया जायगा। 
कार्यालय के मन्त्री तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कोपिल की स्वीकारी 
से प्रधान-मन्त्री द्वारा होगी और प्रधान-मन्त्री की नियुक्ति श्रस्तेम्नली के 
बहुमत से कौतिल-द्वारा होगी | घारा ७ के अनुसार यह स्वीकार किया 
ग़या है कि कार्यालय तथा राष्ट्र-संघ के सब पद (0#0९8) नर-नारी 
दोनों को समान रुप से प्राप्य होंगे | राष्ट्रन्संध के सदस्य जब उसके 
कार्य में सन्नद्व रँगे, उठ समय तथा मन्त्रि-मएडल-कार्यालय के उमस्त 
सदस्य राजदूत (4॥708838007) के श्रघिकारों का उपभोग कर 
सकेंगे | कोई युद्ध या युद्ध की धमकी, चाहे उसका राष्ट्र-संघ के सदस्य 
से सीधा सम्बन्ध हो या न हो, वह राष्ट्र-्संध की कार्य-सीमा के अन्तर्गत 
समा जायगा और वह अपने निवारण के लिए प्रयक्षशील रहेगा | 

धारा ११ के अनुसार प्रधान-मन्त्री को यह अधिकार दिया गया 
है कि वह ऐसी आवश्यकता के समय राष्ट्रसंघ के किती सदस्य को 
प्रार्थना पर तुरन्त क्ोंतिल का श्रधिवेशन आमंत्रित करे। 

यदि राष्ट्र-संघ के सदस्यों में कोई विवाद उपस्थित हो जाय तया 
निससे आ्रागे चलकर मर्यंकर युद्ध की संभावना हो, एवं जो निर्णय 
अयवा न्यायालय के विचारा् उपस्यित न किया गया हो, वो राष्ट्र- 
बम उस विवाद को कॉंतिल को सॉपने का निश्चय कर 

| 


धारा १५ के अश्रनुसार विवाद से 'सम्बन्धित कोई भी सदस्य 
सूचना-द्वारा उसे कॉपिल को सौंप सकता है| प्रधान-मन्‍्त्री उस विवाद 
की पूर्ण जाँच-पड़ताल तया विचार के लिए प्रबंध करेगा | 
धारा १८ के अनुसार राष्ट्रसंघ के किसी सदस्य-द्वारा स्वीकार कौ 
गईं प्रत्येक सन्धि व अ्रन्तर्रषष्रीय समझौता (000707#07) हुरन्त 
ही कार्यालय में रजिस्टर्ड की जायगी | जब तक कोई सन्धि आदि इस 
छठे 
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प्रकार रजिस्टर्ड न की जायगी, बह बाध्य ( ठि078 ) न सममी 


|। 

कार्याल॑य के विभाग--जिस प्रकार किसी राष्ट्री-शासन कै 
संचालन के लिए सिवित्-सर्विंस की आवश्यकता होती है ; उसी प्रकार 
राष्ट्रसंघ के कार्य-संचालन के लिए स्थायी कार्यालेय' अनिवार्य है 
स्पायी-मंत्रि-मंडल-कार्यालय (80078079॥/९) विभागों (8९०४०/शे 
में विमक्त है | यह विभाग राष्ट्र-संघ के यन्त्र का परिचालन करते हैं| 
२८ भ्रप्रेल १६१६ ई० को राष्ट्रसंघ का विधान शान्ति-परिषद्‌ ने 
स्वीकार किया | ५ मई १६१६ ६० को 7 ग्रितं७ 707०6 
ने प्रधान-मंत्री की हैतियत से लन्दन में अस्थायी कार्यालय 
स्थापित किया | 

आजकल स्थायी-कार्यालय में १२ विभाग हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

१--पवन्ध-सम्बन्धी कमीशन और 'अ्रल्पमत-विभाग । 

२--आबागभन तथा पत्राचार। 

३--नि शञ्जीकरण | 

४--आर्थिक-सम्बन्ध (3००00706 प0०४६०७४) | 

४--राजस (४708709)) | 

६--स्वास्थ्य | 

७--अ्रन्तराष्ट्रीय व्यूरो और बौद्धिक सहयोग । 

८--आश्रादेश-युक्त शातन (१(870888) | 

६--सामाजिक प्रश्न | 

१०--सूचना-विभाग | 

११--कानूनी-विभाग । 

१२--राजनीतिक-विभाग | 

यह समस्त विभाग दो बड़े भागों में भेणीदद्ध किये जा सकते 

दर 
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हैं। प्रथम नौ विभाग राष्ट्र-संघ की किसी परामश-्तमिति, विशेषः 
समिति श्रथवा प्रवन्ध-समिति से सम्बन्धित होते।हैं | उनका काय अपने 
विशेष-काय का सम्पादन करना है| 
किन्तु पिछले तीन विभाग किसी विशेष सम्रिति से सम्पर्क नहीं : 
रखते | वे समस्त राष्ट्रसंघ की उपयोगिता को दृष्टि में रखकर बनाये 
ग़ये हैं| इसके अश्रतिरिक्त एक तेरहवाँ विभाग है, जो राष्ट्रटसंप के 
आन्तरिक प्रबन्ध के लिए नियुक्त है! इस विभाग में निम्न-लिखित 
कार्यों का सम्रादन होता है-- 
(१ ) अ्नुवाद-विभाग | 
(२) प्रकाशन-मुद्रण-विमाग | 
(३) केन्द्रिय स्विस-विभाग | 
(४ ) आन्तरिक नियन्रण-कार्यालय । 
(१ ) कम्मचारी-कार्यालय (?078078) 0706)। 
(६ ) श्राय-व्यय-लेखा-विभाग | 
(७) रजिस्ट्री-विभाग | 
(८) वाचनालय | 
सद्दायक-मन्त्री की समस्या--जिनेवा-स्थायी मन्त्रि-मण्डल- 
कार्यालय (886760"866) में सन्‌ १६३१ ६० में ६७७ वैतनिक- 
कर्मचारी तथा अफसर ये। इनके अ्रतिरिक्त ४३ कर्मचारी विदेशों 
में राष्ट्रतंध की ओर से कार्य कर रहे हैं | अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक 
कार्यालय ( 00000460004| ./80077' 0#09 ) में ३१८१ 
कर्मचारी और ४३ कर्मचारी बाहर भ्रमिक संघ की श्रोर से 
कार्य कर रहे ये। यह समस्त कर्मचारी प्रधानमंत्री के श्रपीन 
काम करते हैं| प्रधान-मंत्री की सहायता के लिए एक उपप्रधान-मंत्री 
(00[ए 7 5. 96.) और तीन रद्वायक्न प्रधान-मंत्री ( 0॥007 
शरद 


राष्ट्रसंध , 


560/087ए 0०॥678] ) नियुक्त हैं। इस सम्बन्ध में एक बात 
श्रत्यन्त्‌ विचारणीय है.और वह यह है--यह पाँच राष्ट्रगसंघ के सबसे 
महान्‌ पद सबल राष्ट्रों के शजनीतिशों को मोनोप्ली बन गये हैं | सम्‌ 
१६३२ में प्रधान-मंत्री, .उपप्रधान-मंत्री तथा सहायक मंत्री इस प्रकार ये--- 

१. प्रधान-मंत्री--सर ऐरिक ड्रमणड ( ब्रिटिश ) 

२, डिप्टी प्रधान-मंत्री--जोसेफ श्रवेनोल ( फ्रेंच ) । 

३. सहायक प्रघान-मंत्री--मारक्विस पोलूसी ( इटली नागरिक ) 

४ 99 99 9) --थातोरो सुगीमुरा ( जापानी ) 

९, , 99. 399 “अलवर डीफोर फेरोन्स ( जम॑न ) 

इन पदों पर इन पाँच सबल राष्ट्रों का एकाधिकार हो जाने से 
कार्यालयू तथा असेम्बली में घोर असन्तोष और प्रतिस्पर्दा पैदा हो 
गई है। 


विभाग के अधिष्ठाता--मंत्रि-मरडल-कार्यालय में सहायक प्रधान- 
मंत्री के बाद विभाग के डायरेक्टर और अध्यक्ष (१७) का क्रमशः 
स्थान है, तथा सहकारी प्रधान-मंत्री मी विभागों के डायरेक्टर का कार्य 
करते हैं | विमाग के सदस्य का स्थान अध्यक्ष के बाद आता है। राष्ट्रसंघ 
के मंत्रि-मंडल-कार्यालय के विमागों में १२०सदस्य हैं । जिनमें ६ छ्लियाँ भी 
सम्मिलित हैं | यह १२० सदस्य ही वास्तव में राष्ट्रसंघ की सिविल सर्विस 
के सदस्य हैं| इनके परिश्रम और प्रयत्न पर ही राष्ट्रसंघ की नीति का 
व्यवहार में प्रयोग निर्भर है। सन्‌ १६३२ ई०७ में विविध विभागों में 
निम्न-लिखित सदस्य ये-- सदस्य संख्या 
२--प्रधान-मत्री, उपग्रधान-मंत्री आदि के विभाग में... ,.,. ८ 
२--अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध ५५ बे 0. 8 
३--कर्मीशन व॑ अ्रल्प-जाति समस्या कि ००. ७ 
४-अआवागमन और पत्राचार धू, 
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४--निःशस्नीकरण कर ० हें 
६--आयिक-सम्रन्ध (8000000) . ,,« ५७ है 
७--राजल-सम्रन्ध (१9708) ) बे «» १३ 
८--स्वास्थ्यनविभाग ०० १5 
६--अ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यूरो, मानसिक सहयोग-विभाग ब्णः डे 
१०--श्रादेशयुक्त शासन ७४. हं 
११--सामाजिक प्रश्न है 
१२--कानूनी-विभाग पे ब". दि, 
१३---सूचना-विभाग सम हक 5 अर 
१४--राजनीतिक-विभाग हि ० है 

ई-जंबरत) 0807076त ध॥800 8087... १ 


११२० 
विभाग का सदस्य नियुक्त होने से पूर्व परीक्षा-समिति के सामने 

उम्मेदवार को प्रमाण-पत्र उपस्थित करने के अतिरिक्त व्यक्तिगत इन्टरव्यू 
देनी पड़ती है | कतिपय देशों के निवासी सदस्य नहीं बन सकते । यथा 
ब्रिटिश, फ्रेंच, वेशजियम तथा जापानी आदेशयुक्त शासक के नागरिक 
होने के कारण ((६/008/९8 936660॥ के सदस्य नहीं बन सकते । 
राजनीतिक विभाग में समस्त सबल राष्ट्र के सदस्य लिये जायेंगे, ऐसा 
नियम है। 
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राष्ट्र. 'घ और विश्व-शात्ति 


सन्‌ १६३२ में राष्ट्रसंध का समस्त बजट ( इसमें श्रन्तरोष्ट्रीय 
अमिक-संध और स्थायी न्यायालय के वजट भी सम्मतित हैं) 
३३,६८७, १६४ स्वर फ्रेन्क ये, जो ६५ लाख डालर के बराबर होते 
हैं। यह धन श्राजकल' एक क्रजर (()/४४७।) के बनवाने में जितना 
व्यय होता है, उसके अद्धाश से भी कम है। इस समस्त वजट 
के दे से भी कम (६, ४६८, २३७ ) सोने के फ्रेंक मंत्रि-मए्डल 
कार्यालय के वेवन, भत्ता आदि में व्यय हुआ | अ्रन्तराष्ट्रीय निःशत्री- 
करण-परिषद्‌ में ३,५००,००० व्यय हुआ । इस प्रकार कार्यालय के 
लिए जो ब्यय हुआ है, उसे १९ राष्ट्रों में विभाजित किया जाय, तो 
बहुत कम प्रत्येक के हिस्से में श्रावेगा। 

१ जनवरी १६३१ को पेन्शन-पद्धति का प्रारम्म हुआ। इस 
'पैन्शन-पद्धति के कारण ३० लाख सोने के फ्रेतक अश्रधिक बढ़ गये ; 
परन्तु यह बात आ्राश्वय-जनक है कि यह पेन्शन की योजना अनेकों 
वर्षों के प्रयत्षों के बाद सन्‌ १६३१ ई० में स्वीकार हुईं, जब संसार 
विश्वन्व्यापी आधिक-संकट से पीड़ित था। ु 

वेतन का अदद्ध प्रतिशतक पेंशन दिया जाता है। यह पेन्शन उन 
सब कर्मचारियों को दिया जाता है, जो कम-सेन्कम ७ वर्ष तक राष्र 
संघ में कार्य कर चुके हों और जिनकी झायु ६० वर्ष को हो चुकी हो ; 
अथवा जिन्होंने २४ वर्ष पयन्त राष्ट्रटसंघ में किसी पद पर कार्य किया 
हो। जो कर्मचारी किसी कारण शारीरिक अवस्था की दृष्टि से अयोग्य 
हो जाते हैं ; अथवा जिनकी मृत्यु राष्ट्संघ की नौकरी करते समय हो 
जाती है, तो उसके बालकों, पत्षी या पढ़ि को पेन्शन दी जाती है | 

कार्यालय के समस्त कर्मचारियों को राष्ट्रनतंघ का कारय करते तमय 
राजदूत के समस्त विशेषाधिकारों (।00॥00॥400 एएंणं।०४७७) 
का उपयोग करने की सुपिधा उपलब्ध है। उन पर स्विट्जरलेरड के 


६० 


राष्ट्रसंघ 


न्यायालय में फौजदारी व दीवानी में दावा नहीं किया जा सकता। 
उनके वेतन-भत्ते पर खिठज़रलैण्ड की सरकार-द्वारा किसी प्रकार का 
शाय-कर नहीं लगाया जा सकता। यदि वे जिनेवा में, विदेश से 
अपने सेवन के लिए कोई पदार्थ मेंगाव, तो उस पर आयात-कर नहीं 
लगाया जाता । 

प्राइवेट मंत्री की श्रेणी तक एक वर्ष में २८ दिन का अ्रवकाश 
लेने का अ्रधिकार है। धर जाने-आने में जो समय लगेगा, वह इसमें 
सम्मिलित नहीं । इस भें णी के ऊपर के कर्मचारियों फो २६ दिन का 
अवकाश ग्रहण करने का अ्रधिकार है। 

मंत्रिःसरडल-कार्यालय के कर्मचारियों को अनेकों विशेषाधिकार 
प्रात हैं और आनत्द-पूवंक जीवन बिताने के लिए ययेष्ट से अ्रत्यधिक 
वेतन मिलता है। यह राष्ट्र-संध के कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा आाक- 
षेंण है। इसके अतिरिक्त जिनेवा की मील के प्राइंतिक सौन्दर्य का 
रसास्वादन करने का सौभाग्य भी उनको प्राप्त है। 

कर्मचारियों में अन्तरांप्टीयता की भावना--मंत्रि-मण्ठल- 
कार्यालय के कर्मचारी अन्तर्राष्ट्रीय हैं। वे किसी राष्ट्र - विशेष की 
शासनाशा का पालन नहीं करते । राष्ट्रसंध ही उनका एकमात्र 
शासक है। भ्रद्धा तथा सच्चाई से उसके सिद्धान्तों का पूर्णरीत्या पालन 
ही श्रन्तर्राष्रीय राजभक्ति है। स्टाफ-नियमावली के प्रारम्भ में लिखा है-- 

धाष्ट्रसंत्र के मंत्रि-मडल-कार्या जय के भ्रफपर एवं कर्मचारी श्रन्तर्राट्राय 
हैं; उनके करतंव्य राष्ट्रीय नहीं हैं। कार्यालय में नियुक्ति स्वीकार कर वे 
उसके कार्यो का संचालन करने की प्रतिशञा करते हैं ओर राष्ट्र-संघ के 
हितों को दृष्टि में रखकर अपने व्यवहार और शझाचरणु का नियमन 
करते हैं| यह समस्त कर्मचारी प्रधान-मत्री के नियंत्रण में काम करते 
हैं और श्रपने कार्य के लिए प्रधान-मंत्री के प्रति उत्तरदायी हैं। उनको 
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राष्ट्रसंघ के अतिरिक्त अन्य किसी शक्ति या शासक से परामश या 
आदेश प्राप्त न करना चाहिए |! 

नियुक्ति के श्रवसर पर प्रत्येक् कमंचारी को एक घोषण-पत्र पर 
हस्ताक्षर करने पड़ते हैं | यह घोषणा जिनेवा में राष्ट्र-संघ की शपथ के 
नाम से प्रसिद्ध है। घोषणा इस प्रकार है-- 

मे यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि में राष्टसंघ के कार्यालय के कर्मचारी 
की हैतियत से 87 3620।8॥7/ फै प्रथम नियमानुतार अपने 
कार्यों को पूर्ण भद्धा-मक्ति, विचार-पूवक तथा शञान-पूर्वक करूँगा !! 

महान राज्यों का एकाधिकार--जैसा कि हमने पिछल्ले प्रष्ठों में 
अनेक स्थलों पर यह सिद्ध करने का प्रयत् किया है कि सबल राज्यों ने 
शष्ट-संध पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए भरसक चेष्ट की है 
और उसमें वे सफलीभूत भी हुए हैं। यह राष्ट्-संघ की श्रसफलता का 
मूल कारण है। जब प्रथम प्रधान-मंत्री की नियुक्ति का प्रश्न शान्ति- 
परिषद्‌ के सामने पेश हुआ, तो यूरोपीय युद्ध-कालीन यूनान के प्रधान- 
सचिव का नाम उस पद के लिए रखा गया ; परन्तु यह नाम सबल 
राष्ट्रों की मनोकामना के खिलाफ था ; इसलिए यह अस्वीकार किया 
गया श्र उसके स्थान पर ब्रिटिश नागरिक 97 -ीण8 िएाया- 
77070 का नाम पेश हुआ, जो स्वीकार कर लिया गया | 

जब सन्‌ १६१३ ई० में प्रथम प्रधान-मंत्री 7 00७ ॥)"॥॥- 
70070 ने कार्यात्रय से त्याग-पत्र दे दिया, तो उसका पद रिक्त हो गया | 
असेम्बली के वारहवे अधिवेशन में यह निश्चय किया गया क्नि ड्रमएड के 
उत्तराधिकारी की नियुक्ति के बाद एक वर्ष की भ्रवधि के भीतर उप- 
प्रधान-मंत्री तथा सहायक: प्रधान-मंत्री की पुननियुक्ति होनी चाहिए। 

: थदि नवीन प्रधान-मन्त्री छोटे राष्ट्रों में से नियुक्त कर लिया जाय, 
तो. उस संघर्ष का श्रन्त हो जायगा, जो विगत वर्षों में छोटे राष्ट्रों और 
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बड़े राष्ट्रों में सहायक प्रधान-मन्त्री के पदों के लिए, होता झाया है। 
यदि नवीन प्रधान-मन्‍्त्री बड़े राष्ट्रों में से चुना गया, तो विद्वोह की' 
ज्वाला बड़ी तेजी से मड़क उठेगी ; परन्तु घटना-चक्र इस भावना 
के बिलकुल विपरीत चला । फ्रान्सीसी नागरिक प्रधान-मन्त्री नियुक्त 
कर दिये गये। 

यह महान्‌ राष्ट्रों की संकुचित और दूषित राष्ट्रीयता का परिणाम है। 
कार्योलय का नियम तो यह है कि उसके समस्त कर्मचारी अन्तर्राष्ट्रीय 
होंगे--राष्ट्रीयता के मावों से प्रेरित होकर उनकी नियुक्ति नहीं की जायगी ; 
परन्तु व्यवहार में राष्ट्रीय की गूज से जिनेवा का मन्दिर ऐसा शुंजाय- 
मान हो रहा है कि अ्रन्तर्राष्टीयता का सर्वनाश हो गया है | जिस प्रकार 
कौंसिल में सबल राष्ट्रों ने एकाधिकार प्राप्त कर लिया है, उसी प्रकार 
स्थायी कार्यालय पर भी उन्होंने श्रपना आ्रातड्ठ जमा रखा है । विभाग- 
डायरेक्टर की नियुक्ति में भी इसी हुरनींति से काम लिया जाता है। 
१२ विभागों के डायरेक्टरों में ७ सबल राष्ट्रों के हैं | 

मन्चि-मण्डल-कायोलय के कार्य--राष्ट्रसंघ में प्रधान-मन्त्री 
(36078087ए-0076/8)) का पद सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वोच्च 
हे । वह स्थायी कर्मचारी नहीं है । इस कारण उसके पद का गौरव 
और उत्तरदायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है । किसी राष्ट्र के शासन 
की सिविल सर्विस में प्रधान-मन्त्री के पद की समता का कोई स्थान 
नहीं मिल सकता। यह पद सर्वथा अ्रनुपस है ; परन्तु इस पद के लिए 
भन्‍्त्री! शब्द का प्रयोग उसके अधिनायकवत्‌ अ्रधिकारों को व्यक्त नहीं 
करता | 'मन्त्री! शब्द खतत्र और शक्तिशाली पद का सूचक नहीं | 
प्रधान-मन्त्री केवल श्रसेम्बली॥ओर कोंठिल के प्रति उत्तरदायी है| 
उसे प्रत्येक कार्य करने का अ्रधिकार है'; परन्तु: वह राष्ट्रससंध की सीमा 
के अन्तगंत होना चाहिए | प्रधान-मन्त्री, के सिविल सर्विस-सम्बन्धी 
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अधिकारों के विषय में हम पिछ्ते पृष्ठों में प्रकाश डाल चुके हैं। यहाँ 
हम उसकी नीति-निर्दारिण-सम्बन्धी श्रधिकारों पर ही विचार करेंगे। 
विधान की धारा ११ ( १) के अनुसार प्रधान-मन्त्री को यह अधिकार 
है कि यदि किसी विवाद या संघर्ष से अ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के भंग होने 
की झाशका हो, तो वह राष्ट्र्संध के सदस्य की प्राथना पर कौन्सिल' 
का अधिवेशन श्रामन्त्रित करेगा | 

इस नियम के अनुसार प्रधान-मंत्री फो कॉंपिल का श्रषिवेशन 
तुरन्त ही बु्ञाना चाहिए; परन्तु जब विवाद किसी स्थायी सदस्य से 
सम्मक रखे, तो यह आशा नहीं की जा सकती कि कॉंसिल में प्रतिनिधि- 
राष्ट्र एवं विशेषरूपेण सब राष्ट्र कोंतिल अधिवेशन बुलाना चाहेगा। 

यदि विवाद में कोई छोटा राष्ट्र ही सम्पर्क रखता है, तो प्रधान- 
मंत्री अवश्य ही विवाद को कॉसिल के सामने पेश कर देगा। इस 
नियम के श्रनुसार मंत्रि-मण्ठल-कार्यालय ही नहीं, प्रत्युत समस्त राष्ट्र- 
संघ प्रधान-मंत्री के नियंत्रण में आ जाता है । 

इसी प्रकार धारा ११५ ( १) भी प्रधान-मंत्री को विशेषाधिकार 
प्रदान फरता है । यदि राष्ट्र-ंध के सदस्यों में कोई ऐसा विवाद पैदा 
हो जाय, जो भविष्य में युद्ध का रूप धारण कर सके, तो कोई भी 
विम्नही पत्त प्रधान-मंत्री को इसकी सूचना मेज सकता है। सूचना 
मिलने पर प्रधान-मंत्री उसकी पूरी जाँच-पड़ताल और विचार के लिए 
आवश्यक प्रबन्ध करेगा | यह श्रधिकार भी पहले अधिकार से कुछ कम 
महत्त्व का नहीं है। जब जापान ने शंधाई पर अधिकार जमा लिया, 
तब चीन ने इसकी चूचना प्रधान-मंत्री के पास मेजी | प्रधान मंत्री ने 
स्वयं एक जाँच-कमीशन नियुक्त किया, जिसने शंधाई में जाकर जाँच 
की | प्रधान-मंत्री का यह कार्य कोंसिल-द्वारा स्वीकृत किया गया | 

यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि प्रधान-मंत्री का पद 
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कौंसिल व अपेम्बली के अध्यक्ष ( ?7080976 )-पद से भी बड़ा 
है। इन संस्थाओं के प्रधान स्थायी नहीं होते । उनका चुनाव प्रति वर्ष 
होता है। और विचित्र बात तो यह है कि यह प्रधान (?/९४007॥0 
प्रधान-मंत्री की सिफारिश से उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही बुने जाते 
हैं। इससे यह स्पष्ट है कि प्रधान-मंत्री का पद अ्रत्यन्व गोखपूर्य है । 

विद्दान लेंखक 7 6!5 (070ए ने बड़ी सुन्दरता से प्रधान- 
मंत्री के अधिकारों का विवेचन किया है। यहाँ हम उसका एक अक- 
तरण देते हैं-- 


छ6ए708शा(80788 070 0 00एाथी & 06628/88 60 #6 
4380070|ए 0ाक्याए8 88 ह।४॥7४ 0068606 20ए7शशमाशा शाधाए6५ 
पु ०४६) 890068॥00 0॥ 606 08876 ७०॥ैा४७७४ & 
0०ाय़ा857078 08॥ 98 8]607९९ ४6 ज्ञात] 00 पिशा 78४78७76 
6087788, प्र0067 €5ए०888९प ताए8४ीए 070 आवार९७)ए 00॥- 
'ए७१९प 60 ४00 0०77७, 


[वर 0886 0 8600709 ॥रा50)6त76 शए 0#08) 0! ६068 
960"४प४० ॥8ए 06 ताशाां8860 0ए +86 96076 877 08॥67%8 , 
धा0]66 ०४ए $0 8 ।#9₹ 80008] ॥0 #8 0077७), 5४ ४06 
800ए687ए-2०॥679| 0॥88ऋ ॥8 89४0३७७४६४ 00 शशा06/ ४७७४), 
777080॥76076, 707 ता80894] ,..30 ॥88 ॥7 ६0077, 8( 65४, 
8008 द080पं॥) 7090७१8, 96 007रव 0/007780 906 07860 
एए & पाश्यांए078 ए006 00 8 0०770) 80070ए00 ४ए 6 
4880॥7]7, ०ए6 0एथा & 970006077४ ज़0प्र१ 9770080]7 ४876 
[6 ॥,08276 00 78 70 प्र0व8६707- 

“4278 808४9 0/ 3470॥8 9 3786-42, 
प्रधान-मंत्री के समापतित्व में डायरेक्टर तथा म्रवन्ध-विमाग के 
प्रमुखों की साप्ताहिक मीटिंग होती है। इनमें कार्यातय की उन्नति पर 
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विचार किया जाता है | इनकी कारयवाहदी बहुत गुप्त रखी जाती है। 
इन मीटिंयों में नीति निर्धारित की जाती है | इन सभाओं में ही प्रधान- 
मंत्री अपने सहायकों और सहयोगियों से परामर्श लेता है और श्रपने 
विचार उनके सामने रखता है। 

॥79४ए ०१ ए०/४॥)९8 के १३ भाग की रे६८ धारा के 
झनुतार श्रन्तर्राष्ट्रीय भ्रमिक-संघ का मंत्रि-मरडल-कार्यालय राष्टर-सघ के 
प्रधान-मंत्री की सहायता प्राप्त करने का अ्रधिकारी है। सहायता किस 
प्रकार की दी जायगी, इसका निश्चय भी प्रधान-मंत्री ही कर सकेगा। 
३६६ धारा के श्रनुतार भ्रमिक-संघ तथा उसके कार्यालय के व्यय के 
लिए धन प्रधान-मंत्री अमिक-संघ-कार्याज्ञय के डायरेक्टर को देगा तथा 
समस्त धन को समुचित रीति से प्रयोग करने के लिए डायरेक्टर प्रधान- 
मंत्री के प्रति उत्तरदायी होगा | 

यदि किसी सममोते (00॥7000॥8) के पालन न करने की 
शिकायत का अमिक-संप-द्वारा कोई निर्ंय नहीं हुआ, तो राष्ट्-संघ के 
प्रधान-मंत्री को यह अधिकार है कि वह भ्रप्तिक-संघ की कार्य-समिति- 
द्वारा नियुक्त पेनल से एक जॉच-कमीशन नियुक्त करे। यदि शिकायत 
से सम्बन्ध रखनेवाली कोई सरकार कमीशन की तिफ़ारिशों को नहीं 
मानेगी, तो उसकी सूचना प्रधान-मंत्री के पाल मेज दी जायगी। 
उस दशा में यह प्रश्न विश्व-न्यायालय-द्वारा तय होगा और बह 
नियुंय श्रन्तिम माना जायगा | 


पाँचवों अध्याय 
विशेषज्ञ-समितियाँ 


(॥6 ॥60॥॥#08।॥ (0०॥700668) 


सबसे पूरे तीन विशेष कार्यों के लिए विशेषशों की समितियाँ 
बनाई गई-- 

(१) शआआयिक व राजख-समिति ((0000776 & आशा 

8! 0"॥एश/698) । 

(२) आवागमन तथा पत्राचार-समिति (7थाशा) | 

(३ ) स्वास्थ्य-समिति (5७७४) | कक 

यह विशेषज्ञ-समितियाँ राष्ट्संध के आदर्श को लक्ष्य में रखकर 
बनाई गई हैं ; क्योंकि इन विशेषज्ञ-संबरों की स्थायी समिति राष्ट्संघ की 
कॉसिल, उरकारो' के प्रतिनिधियों का सम्मेलन, अ्रस्तेम्बली और इनका 
कार्यालय मन्त्रि-मए्डल-कार्यालय के विभाग से मिलता है। यह संघ 
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था समितियों श्रपने-अपने ज्षेत्र में विशिष्ट कार्य सम्पादन करती हैं। 

आर्थिक और राजस्व-समितियों के सदस्य विशेषज्ञ होते हैं, जिनकी 
नियुक्ति व्यक्तिगत हैतियत से कौतिल-द्वारा होती है। इन समितियों 
के सदस्य विविध सरकारों के सरकारी प्रतिनिधि नहीं होते। आवागमन 
तथा पत्राचार-समिति के सदस्य विविध शासनों के सरकारी प्रतिनिधि 
होते हैं। इस समिति में कौतिल के प्रत्येक स्थायी सदस्य की सरकार 
को एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का श्रधिकार है। १२ प्रतिनिधि अन्य 
१२ सरकारों-द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। 

स्वास्थ्य-संध की विशेषज्ञनसमिति में १० सदस्य 0॥08 [॥0' 
70074] 0? प्रएट्टांआ79 ?00]076 ८ बझन्तर्राष्ट्रीय सेबंजनिक 
स्वास्थ्य-कार्यालय ) की समिति-द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और ६ 
कौंतिल-द्वारा नियुक्त होते हैं| राष्ट्रग्मंघ का इन समितियों पर नियन्त्रण 
है--यह १६ मई १६२० के कॉौंसिल के निम्न-लिखित प्रस्ताव से 

अमिव्यक्त होता है | 

राष्ट्र्मंघ के विशेषज्-संघ (000॥ए५७॥) 0788॥78॥0॥8) 
जिनकी आजकल स्थापना की जा रही है, शअ्रसेम्बती श्रोर कोंतिलके 
कार्य को सुविधा-जनक बनाने के अमिप्राय से स्थापित किये गये हैं 
एक शोर विशेषज्ञ-विभाग स्थापित करने से एवं दूसरी ओोर राष्ट्रसंघ 
के सदस्य की सहायता कर उनके विशेषज्ञ प्रतिनिधियों में सीधा सम्बन्ध 
से वे अ्न्तरीष्ट्रीय कार्यों को उचित रीति से कर सकेंगे । 

राष्ट्रसंघ के सदस्यों 'के लिए वे दोनों उद्देश्य सफल और 
उपयोगी बन सके, इसलिए वे यंय्रेष्ट स्वतन्त्र और सुविधा-अनक 
होनी चाहिए ; किन्तु उनको राष्टर-संध के नियन्त्रण में कार्य करनेवाली 
उत्तरदावित्व-पूर्ण संस्थाओं के अन्तर्गत कार्य करना होगा। 

४(ञ्र ) विविध संघों का आन्तरिक कार्य तंत्र हो । वे अपना 
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कार्य-क्रम स्वयं तैयार करेंगी | और उस पर वाद-विवाद अथवा, विचार 
करने से पूर्व उसकी सूचना राष्ट्र-संघ की कौन्पिल को देंगी । «० 

अन्य सहायक संघ (4 एह87"ए 07४६॥४०07)-- 
विशेषज्-संधों के उपरान्त राष्ट्र-तंघ के स्थायी परासश-कर्मीशन का 
स्थान है | यथार्थ में इन दोनों संस्थाओं में कोई विशेष अन्तर प्रतीत 
नहीं होता । निःशस्नीकरण, मानसिक सहयोग, नवयुवक व बालकों का 
संरक्षण, आदेशन-युक्त शासन, विषेत्े पदार्थों. का श्रनियमित क्य- 
विक्रय आदि विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले स्थायी परामश-कर्मीशन 
स्थापित हो चुके हैं। 

विशेषज्-संघ (]6७॥068) 07828772870॥8) और सहा- 
यकन्संघ (4 एद्रां87"7 00287 28000) के सदस्यों की नियुक्ति 
और कार्य-पद्धति में श्रन्तर है। प्राचीनता की दृष्टि से स्थायी परामश- 
कमीशन विशेषज्ञ-संधों के बाद स्थापित हुए हैं | विशेषज्ञ-संघ अन्तर्रा- 
ध्ट्रीय-सम्मेलनों के द्वारा स्थापित हुए हैं। इनके सदस्य राष्ट्र-्संध के 
सदस्यों के अतिरिक्त अन्य राष्ट्र भी हैं।| यथा--अमभेरिका, रूस आदि ; 
परन्तु स्थायी परासश-कमीशन विधान की कतिपय,धाराञ्रों के अनुसार 
अतिष्ठित किये गये हैं । 

इसके बाद स्थायी परामशे-कर्मीशनों का स्थान है। यह कमीशन 
असेम्बली की प्रार्थना पर कौन्सिल-द्वारा नियुक्त किये जाते.हैं | यह 
कमीशन सामयिक महत्त्व के विषयों के लिए स्थापित किये जाते हैं 
और अपना कार्य समात्त कर लेने के बाद उनका अस्तित्व नहीं रहता | 
यया--?7078780007  00778807॥ 407 ,छ8६778- 
70006 00778"9॥00. 

राज्य-प्रवस्ध-सम्बन्धी-कार्यं--एन समितियों और कमीशनों 
के अतिरिक्त शान्ति-सन्धि के अनुसार कुछ ऐसे कार्य मी राष्ट्रससंघ को 
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सौंपे गये हैं, जिनका सम्पर्क राज्य-शासन से है। सार-प्रदेश वरतेलीज 
की सर्नधि के भ्रनुसार जमनी से ले लिया गया श्रौर १९ वर्ष के लिए 
उसका शासन-प्रबन्ध राष्ट्रसंघ को सौप दिया गया। इस सन्धि के श्रतु- 
सार सार-प्रदेश का शासन राष्ट्र-संघ की कौंतिल-द्वारा नियुक्त कमीशन- 
द्वारा होता है, जिसमें < सदस्य होते हैं। शान्ति-सन्धि के श्रनुसार कमी- 
शन के सदस्य इस प्रकार हैं-- 

१. फ्रेल्च नागरिक ( जन्म से )। 

२, सार-प्रदेश का नागरिक ( जो फ्रे न्‍च न हो )। 

३, श्रन्य ( जो जमन या फ्रे नव नागरिक न हों )। 

यह कमोशन केवल राष्ट्र-संध के लिए, उत्तरदायी है| कमीशन के 
सदस्य केवल एक वर्ष के लिए नियुक्त किये जाते हैं। एक बार नियुक्त 
हो जाने के बाद भी वह सदस्य पुनः नियुक्त किया जा सकता है। 

इस कमीशन को सासरप्रदेश में शासन के वह समस्त अधिकार 
प्रात हैं, जो पहले जम॑न-साम्र(ज्य को उपलब्ध ये। यह कमीशन प्रैमासिक 
रिपोर्ट सार-शासन के संबन्ध में तैयार करता है। 

डेनजिंग के स्वतंत्र नगर की शासन-प्रवन्ध-पद्धति सार-प्रदेश की 
शासन-प्रणाली से मिन्‍न है। डेनजिंग में स्वायत्त शासन है ; परन्तु वह 
राष्ट्-संघ के संरक्षण में है। राष्ट्रसध के संरक्षण का आ्राशय यह है कि 
डेनजिंग के शासन-प्रबन्ध में अन्य कोई राष्ट्र हस्तक्षेप न करे। राष्ट्र-संघ' 
की कॉसिल स्वतंत्र नगर के लिए एक हाई कमिश्नर नियुक्त करती है। 
राष्ट्-ंघ ने आह्ट्रिया, हंगेरी, बलगेरिया श्रौर एसटोनिया के आर्थिक 
स्थिरीकरण ( #१॥4॥॥0७ं७) 3॥80४8600 ) में शासन-प्रवन्ध- 
संबन्धी नियंत्रण किया है | 

मंत्रिमण्डल-कार्यालय और समितियों (00776088)-- 
मन्त्रिनमएडल-कार्यालय (89078078॥0) की रचना तथा सन्नठन 
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राष्ट्स्‍रसंघ 


पर हम विचार कर चुके हैं| उसका कार्य कितना ठोस और मह्तपूर्ण 
है, यह आपको शात हो गया होगा। यदि कार्यालय को हम राष्ट्र-संध 
की प्रेरक शक्ति कहे, तो श्रतिशयोक्ति न होगी। ऐसे शक्तिशाली कार्यालय 
की सहायता, सहयोग और परामश के बिना यह कमीशन और विशेषज्ञ- 
समितियाँ कुछ भी कार्य नहीं कर सकतीं। यथार्थ में इस स्थायी कार्यालय 
के प्रताप से यह समितियाँ ओर कमीशन बड़ी तत्सरता और उत्तमता से 
अपना कार्य सम्पादन कर रहे हैं। कार्यालय का एक विभाग इनमें से 
किसी-न-किसी समिति से सम्बन्धित है। राष्ट्र-संघ के कार्यालय का विभाग 
(89९४0॥) समिति के कार्यक्रम (8 20709) की तैयारी, पत्र-व्यवह्ार, 
कार्यालय की सामग्री का वर्गीकरण, संग्रह तथा नियंय में परिवरतनादि 
का काम करता है। सुयोग्य और कार्य-कुशल डायरेक्टर श्रपनी समिति 
को पथ दर्शाता है ; परन्तु अ्रयोग्य डायरेक्टर समिति का अ्रनुसरण 
करने में ही अपने कर्तव्य की इतिभ्री समझता है। 

डायरेक्टर समिति को मार्ग-प्रदर्शन करेगा अथवा स्वयं उसके 
निर्णय का अनुसरण करेगा | यह बात अधिकांश में समिति की विशे- 
षत् (70७॥70&|) या राजनीतिक (?0!708/) प्रकृति पर 
निर्भर है। राष्ट्रसंध की कौंसिल बड़े-बड़े राज्यों के राजनीतिक हितों 
की रहा के लिए है; इसलिए कोसिल स्थायी श्रादेशयुक्त शासन- 
कमीशन के कार्य की देख-रेख स्वास्थ्य विभाग के कार्य की देख-माल 
की अपेन्षा अधिक तसरता और सतकता से करती है | 

यही कारण है कि श्रादेशयुक्त-शासन-विभांग (४६॥09098 
89000॥ ) का डायरेक्टर स्वास्थ्य-विभाग के डायरेक्टर की श्रपेद्धा 
बहुत कम नीति-निद्धारिण का काम करता है| 

समितियों की विधान-सम्बन्धी विशेषताएँ--प्रत्येक राष्ट्रीय 
व्यवस्थापक-समाएँ स्थायी या अद्धे-स्थायी (3800॥08 00पाां- 
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6668 ) होती हैं। इन समितियों को कानून के ड्राफ़ट तैयार करने 
के लिए दिये जाते हैं। यह विशेष विषयों पर क्वानून के ड्राफ्ट तैयार 
करती हैं | वे श्रपने इस कार्य के उमम्रादव के लिए देश में भ्रमण 
करती हैं, गवाशियाँ लेती हैं, विशेषज्ञों की गवाहियाँ केती हैं; लोकमत 
€ ?00॥6 0०एंण्रंणा ) जानने की चेष्ठ करती हैं। इनकी 
रिपोर्ट केआधार पर क्लानूत तैयार किया जाता है और फिर श्रन्त में 
चह व्यवस्थापक-सभा में स्वीकृति के निमित्त उपस्थित किया जाता है। 

इसी प्रकार राष्ट्र-ंत्र की उपयुक्त समित्रियाँ भी पूर्व-व्यवस्थापिका 
हैं| इनके निश्चय एवं निर्ण॑थ ्रस्ेम्तली तथा क्रौंविल-द्वारा स्वीकृत 
होने के उपरान्त ही मान्य होते हैं ; परन्तु राष्ट्रसंध की समितियों और 
राष्ट्रीय व्यवस्थापक-समा की स्थायी समितियों में विशाल श्रन्तर है। 
राष्ट्रसंप की समितियों के सदस्य उपकी अ्सेखलली श्रौर कौन्तिल के 
सदस्य नहीं होते | वे श्रपना कार्य-संचालन अ्रसेम्बली या कौन्सिल के 
अधिवेशन न होने पर भी करती रहती हैं| 

राष्ट्रसंध की इन समितियों का श्रसेम्बली और कॉंसिल से अधिक 
चनिष्ट सक नहीं होता | समितियों का सच्चा सम्पर्क भी सरकारों के 
विभागों (907077708] ]00/87770॥9) से होता है। 

सर एरिक ड्रमंड ने सन्१६२७ ई० की राष्ट्रसंध की वार्षिक विवरण- 
पुस्तक ([,08879 0/ ४६078 (707॥ ए08४7 (0 ए७॥) में 
जो भूमिका लिखी है, उसका निम्न-लिखित अंश बड़ा महत्पुर्ण है। 
इससे हमें राष्ट्रसंघ को व्यापक कचुत्व-शक्ति एवं संगठन का पूरा 
पता लग जाता है-- 

हंस वार्षिक विवरण के पाठकों में से जिन्होंने संघ के कार्यों का 
प्रारम्भ से ही श्रभ्यास नहीं किया है, उनको यह देखकर बढ़ा आ्राश्वय॑ 
डोगा कि संघ के अ्रन्त्गंत कितनी विभिन्न तंत्थाएँ हैं और वे वरावर 

हर 


राष्ट्रसंघ 

अपना कार्य कर रही हैं| उनके सामने किसी एक ऐसी संस्था का 
चित्र खिंच जावेगा, जिसकी मूल शक्ति की कोई सीमा नहीं | यह 
संस्था निरन्तर इतनी साधन-सामग्री से सुतज्ञित रहती है, जिससे 
यह अपनी स्थायी संस्याओ्रों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महान समस्याञ्रों को 
हल कर सकती है, अ्रथवा पूर्ण-वर्णित कार्य-प्रणाली को काम में 
लाकर अपनी स्थायी संस्थाओं की सीमा के बाहर के प्रश्नों को भी इल 
कर सकती है 


हि 


हा अध्याय 


चीन-जापान-संघष 


चीन-जापान का विगत युद्ध राष्ट्रसंध के जीवन के इतिहास में 
सबसे बढ़ा घातक संकट था| जबसे राष्ट्रसंप का जत्म हुआ, तबसे 
ही ऐसा श्रनुमान किया जाता था कि राष्ट्रसंध के सामने कोई ऐसी 
आपत्ति झानेवाली है, जिससे उतके गौरव श्रोर उत्तप को वड़ा पक्षा 
लगेगा। चीन-जापान का युद्ध, वास्तव में शष्ट्रसंध की उफल्ता के 
लिए श्रग्नियरीत्ा थी | राष्ट्रसघ की सफलता या विफलता की परस 
के लिए यह युद्ध कतोदी बना | 

१८ सितम्बर १६३१ ६० की रात्रि में जापानी सेना ने चीन के 
मुकदेन नगर पर श्राकृरमण किया श्रोर उसे अ्रपने श्रधीन कर लिया। 
जिस समय जापान चीन पर अपने सैनिक-बल का प्रभुलल जमाने के 
लिए झ्राममण कर रहा था, उत समय बिनेवा में अ्रसेम्बी श्रोर 
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कौंतिल के अधिवेशन हो रहे ये । १६ सितम्बर १६३१ को कॉसिल का 
६६ वाँ अधिवेशन हो रहा था। चीन उसी अधिवेशन में कौंतिल का 
अस्थायी सदस्य चुना गया। ऐसी स्थिति में राष्ट्रसंध निकट-पूव में 
शान्ति-स्थापन करने में बड़ी ततरता और सुविधा-पूवंक कार्य कर 
सकता था । 

चीन-जापान-युद्ध का वृत्तान्त सबसे पूर्व जापानी प्रतिनिधि योशी 
जवा-द्वारा ता० १६ सितम्बर को कोपिल-अधिवेशन में उपस्यित किया 
गया। इसके बाद चीन के प्रतिनिधि डॉ० स्जे ( 07, 828 ) ने भी 
एक वक्तव्य दिया | इस दुर्घटना के दो दिन बाद चीन सरकार ने राष्ट्र 
संघ से यह प्राथना की कि वह विधान की धारा ११ के श्रनुतार अपने 
कत्त॑व्य का पालन करे। इस धारा के अनुतार--राष्ट्र-संघ के प्रत्येक 
सदस्य का यह मित्रवत्‌ अधिकार विधोषित किया गया है कि वह असे- 
म्बली या कौतिल को ऐसी परिस्थितियों की ओर श्राकर्षित करे, जिनका 
अन्तर्राष्ट्रीय सम॒न्धों से उम्पक है और जो अन्तर्राष्ट्रीय को भट्ठ करती 
हैं अथवा भज्ज करने की प्रेरणा करती हैं ! 

डॉ० स्जे ने २१ सितम्बर १६३१ ६० को चीन-सरकार की आजा से 
विधान की धारा ११ के अनुसार राष्ट्रसंघ के प्रधान-मंत्री के पास वर्त- 
मान्‌ चीन-जापान-युद्ध के सम्बन्ध में कोंसिल का अधिवेशन श्रामंत्रित 
करने के लिए प्रार्थना की। 

प्रधान-मंत्री ने राष्ट्रसंध के सदस्यों को सूचना मेज दी कि ता० २२ 
सितम्बर को चीन-जापान-विवाद पर विचार करने के लिए कौसिल 
का एक विशेष अधिवेशन होगा। इस विशेषाधिवेशन में चीन और 
, जापान के सदस्यों ने अपने विभिन्न मत प्रकट किये। योशीनवा' 
(जापानी-सदस्य) ने कहा कि जापानी सरकार चीन-जापान के सीधे 
ल्‍ सममौते-द्वारा निर्शय को उचित सममती है। 
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परन्तु डॉ० स्जे (चीनी सदस्य) ने उत्तर दिया कि चीन की सरकार निर्यय 
"के इस ढंग को उस समय तक नहीं मान सकती, जब तक कि उत्त 
प्रदेश से जापानी सेना न हटा ली जाय ; पर श्रन्त में ल्ार्ड सीसल के 
प्रस्तावानुसार यह निश्चय किया गया कि इस विवाद का निपटारा करने 
के लिए कॉतिल की एक समिति वना दी जाय, जिसमें जमंनी, ग्रेट 
ब्रिटेन, फ्रान्स ओर इटली के प्रतिनिधि रदस्व हों तथा कौंसिल के 
प्रधान उसके सभापति हों | कोंतिल इस विवाद के संबन्ध में क्या कार्य 
करेगी, यह निम्न-लिखित प्रस्ताव से प्रकट होता है। इस योजना को 
कौंपिल के सदस्यों ने सर्व-सम्मति से स्वीकार किया | चीन-जापान के 
प्रतिनिधि भी इससे सहमत ये ; परन्तु छोटे राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने 
कॉसिल के इस कूटनीति-पूर्ण कार्य की कड़ी श्रालोचना की । कौंसिल 
के प्रधान लेरोक्स ((+07075) (स्पेन) ने चीन और जापान कौ 
सरकारों को ता० २२ सितम्बर की रात्रि को निम्न-लिखित प्रस्ताव मेजा-- 
के आपको यह चूचित कर देना चाहता हूँ कि कोंसिल की श्राज 
की मीटिंग में, जो चौन सरकार की विधान-घारा ११ के श्रस्तगंत की 
गई अ्रपील पर विचार करने के लिए हुई थी, मुझे राष्ट्रसंघ की कॉसिल 
से यह अधिकार मिला है कि-- 

(१) में चीन-जापान की सरकारों से यह श्रपील करूँ कि वे ऐसे 
काम न करें, जिनसे ल्थिति अधिक नाजुक वन जाय श्रथवा जिनसे इस 
समस्या का शान्तिमय समाधान न हो सके | 

(२) में चीन-जापान के प्रतिनिधियों के सहयोग से ऐसे साधन 
खोजने का प्रयास करूँ, बिनके द्वारा दोनों देश अपनी-अपनी सेनाओं 
को किसी भी देश के नागरिकों को ज्ञति पहुँचाये बिना वापत कर ले | 

(३) कॉसिल ने यह मी निश्चय किया है कि इस अधिवेशन की 
समस्त कार्यवाही तथा पत्रादि संयुक्तरराष्ट्ग्मेरिका के लिए मेज दिये जायें 

जद 


राष्ट्रसंघ 


भेरी यह निश्चित धारणा है कि भेरी अपील के उत्तर में, जिसके: 
करने के लिए कॉसिल ने मुझे यह अधिकार दिया है, आपकी सरकारें 
इस विवाद को न बढ़ने देने के लिए समस्त साधनों का प्रयोग करेगी | 
मैं पैरामाफ २ के अनुसार जापान और चीन के प्रतिनिधियों से परामश 
करना शीघ्र आरम्म करूँगा। इसके लिए मुके जर्मनी, प्रेट-त्रिटेन, फ्रांस 
आर इटली के प्रतिनिधियों से सहायता मिली है |” 

वाशिंगटन ने शान्ति-स्यापन की इस नीति को स्वीकार किया और 
संयुक्तराज्य अमेरिका के सचिव 0780॥ ने कोठिल के प्रधान के 
लिए लिखा--- 

थीं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि संयुक्तराष्ट्र भ्रमेरिका कीः 
सरकार राष्ट्रसघ की उस नीति से हार्दिक सहानुभूति रखती है, जो 
कौपिल के प्रस्ताव में प्रकट की गई है ।? 

राष्टसंघ की असेम्बली ने कौसिल के कार्य को स्वीकार किया 
परन्तु २४ से २६ सितम्बर की श्रवधि में स्थिति श्रधिक नाजुक हो गई। 
कॉमिल के अ्रन्तरंग के प्राइवेट अधिवेशनों में चीन के प्रतिनिधि ने 
जाँच-कमीशन (8॥007ए (0777782ं0॥) नियुक्त करने के लिए 
विशेष आग्रह किया। जापानी प्रतिनिधि जाँच-कमीशन की नियुक्ति के 
विदद्ध था ; परन्तु २४ सितम्बर की घटना से स्थिति में परिवर्तन हो 
गया । अमेरिका की मनोवृत्ति बदल गई । 

ता० २४ पितम्बर को जिनेवा में यह समाचार मिला कि 8070॥ 
80॥ ने वाशिंगटन में जापानी राजपूत से यह कष्ट दिया है कि वह 
चीन-जापान में सीधे समसोते (0[7000 0000] ५४४०॥) को 
पतन्द करता है। प्रस्तावित जाँच-कमीशन में अमेरिका भाग केने के 
पक्ष में नहीं है। इस कारण असेम्बली और ' कौंसिल कोई ऐसा कार्य- 
नहीं कर उकती थी, जो अमेरिका की इच्छा के प्रतिकूल होता। लाई 
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सीएल भी यह कहने लगे कि कोसिल को इस मामले में पड़ने की 
आवश्यकता नहीं है। दोनों देशों को परत्पर सममोता कर लेना ही 
उचित है। चीन के प्रतिनिधि के उत्तर में विधान-्धारा १५ की ओर 
सकेत करते हुए कहा कि राष्ट्र-संध को अपना कत्त व्य पालन करना 
चाहिए। श्रन्त में ३२० पितम्बर को कॉसिल ने निम्म-लिखित प्रस्ताव 
स्वीकार किया ।# 
श्रक्टूबर के प्रारम्भिक भाग में जापान के सैनिक आक्रमण उत्त- 
'रोत्तर बढ़ते गये । मन्चूरिया में मुकदेन से २०० मील दूरी पर र्यित 
चिनको पर बम वरसाये गये। यह घटना ८ अ्रक्टूभर की है। ६ 
अक्टूबर को जापानी-सरकार ने एक जोरदार मेमोरेर्डम नानकिंग को 
मेजा जिसमें चीन में जापान के विरुद्ध वर्षहिकार पर प्रकाश डाता 
गया था | स्थिति दिन-प्ति-दिन भयंकर बनती गई। चीन-प्रतिनिधि ने 
निरन्तर क्षोंसिल-अधिवेशन के लिए आग्रह किया | प्रधान-मन्‍्त्री के 
# प्रस्ताव इस प्रकार है-- 
कोंसिल -- 
१-- उन उत्तरों को नोट करती है, जो चीन“जापान कौ सरकारों के उस भावश्यक 
अपील के उत्तर में दिये हैं, जो कौसिल के प्रधान ने की थी । 
२--जापान सरकार के वत्तव्यन्म्‌र्त्त को स्वीकार करती है, बिसमें यह कहा गया है 
कि जापान मंचूरियां में अपनी प्रमुता बठाना नहीं चाहता । 
२-जापानी प्रतिनिधि के वक्तव्य को नोट करती है, बिसमें यह रपट उल्लेख है दि 
सरकार जितना शौप्र दो सकेगा, उतनी शीम सेनाओं को वापस कर जेगी। सेनाओं 
को वापसी रेलवे कटिवध में इस प्रकार शुह हो गई)है, जिससे जापानी प्रता के 
लोबन ओर सम्पत्ति को मल प्रकार रक्षा हो,सके। 
४-चौन के अतिनिषि के बक्तत्य को नोट करती दै, मिसमें यह बहा गया है कि 
लिन-निन प्रदेशों से जापानी सेनाएँ हटाई जायेंगे, उनःउन प्रदेशों को जापानो 
- प्रा तगा सम्पत्ति की रघ्ा चीन सरकार करेगी। 
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परामश से कॉसिल के प्रधान ने १३ अक्टूबर को कोंसिल का अधिवेशन 
बुलाया | 

अमेरिका की सहायता--६ श्रक्ट्बर १६३१ ई० को संयुक्त" 
राष्ट्र भ्रमेरिका के सचिव ने राष्ट्रबसंध को एक सन्देश मेजा | इस 
सन्देश में, यह स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया गया-- 

5४५ जाश१०) 5807९0एणशा ज्ञ)] ९श706९ए0070 00 ९शं770706 
जगा 806 ॥88276 4088: 

इस प्रकार वाशिंगटन और जिनेवा के सहयोग से सफलता की 
आशा होने लगी। अमेरिका की सरकार का समुचित सहयोग प्राप्त 
करने के विचार से मंत्री 30800 ने अपने जिनेवा फे सरकारी 
आवजवर कान्सल पिरोंश्टस वी० गिल्वर्ट को यह अधिकार दे 
दिया कि वह कोसिल के अ्रधिवेशनों में परामशंदाता की हैसियत से 
भाग लें। 

यहाँ पाठकों को यह याद रखना चाहिए कि अमेरिका राष्ट्र-संघ 
का सदस्य नहीं है ; इसलिए वह कोंसिल में प्रतिनिधि के रूप में कैसे 
प्रवेश कर सकता था। जापान के प्रतिनिधि ने कॉतिल के प्रधान के 
लिए एक पत्र लिखा, जिसमें निम्न-लिखित प्रश्न पूछे गये -- 

१--जब राष्टू-संघ के किसी तदस्य या ग़ेर सदस्य को कोंसिल 
में अपना प्रतिनिधि मेजने के लिए आमंत्रण का प्रश्न उपत्यित हो, 
तब क्या यह निश्चय नहीं हो जाना चाहिए कि कौंसिल के सामने जो 
समस्या उपल्यित है, वह सदस्य या गैर सदस्य-्राष्ट्र के हितों पर 
प्रभाव डालती है ! 

२--नब कोई प्रश्न विधान-धासा ११ के अन्तर्गत कोंसिश के 
सामने उपत्यित हो, क्या उस दशा में कोई ऐसे सदस्य-राष्ट या 
गैर सदस्य-राध्ट्र हो सकते,हें, जिनके हितों पर विशेष प्रभाव पड़ता हो ! 
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' ३--जब कौंसिल'किसी ग़ेर सदस्य-राष्ट्र के प्रतिनिधि को कोंतिल- 
अधिवेशन में श्रामन्त्रित करना चाहती है, तो वह वहाँ किस हैतियत 
से उपत्यित होगा ! यदि वह केवल दर्शक (00807ए०) के रुप में 
उपस्थित होगा, वो क्या वह वाद-विवाद में भाग के सकता है ! यदि 
यह अन्य राष्ट्रटसंघ के सदस्यों के समान अधिकारों का उपयोग करने 
के लिए कोंसिंल में उपस्थित होगा, तो क्या उसके सब अ्रषिकार 
(सर8॥॥9) और कर्तव्य (00!2860078) भी समान होंगे ! 

४--यदि कौंसिल ग़ैरसदस्य-राष्ट्र को आमंत्रित करने का निश्चय 
करती है, तो क्या उसका भन्तव्य यह है कि जब कभी धारा ११ के 
झन्तगंत काय किया जाय, तब ऐसा ही किया जाना चाहिए! क्या 
यह एक प्रकार से मविष्य के लिए उदाहरण बन जाय ! 

६--क्या कॉसिल का गैर-सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधि को श्रामन्त्रित 
करने का निर्णय सवे-सम्मति से स्वीकार न होना चाहिए ! # 

अन्त में कोंसिल ने बहुसम्मति से यह निश्चय किया कि श्रमेरिका 
का प्रतिनिधि कोंसिल में लिया जाय | यह अमेरिका के सहयोग प्रात 
का अच्छा साधन था | इसके विरुद्ध केवल जापान ही था | कौंसिल के 
प्रधान 3. 37770 ने श्रमेरिका को अपना प्रतिनिधि कॉंिल में 
मेजने का निमंत्रण दिया, जिसके निग्न-लिखित शब्द महत्त्वपूर्ण हैं-- 
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१६ अ्रक्ट्ूबर १६३१ ६० को संयुक्त-राज्य अमेरिका का प्रतिनिधि 
कौसिल के अधिवेशन में सम्मिलित हुआ। एक वक्तव्य में अमेरिका के 
प्रतिनिधि ने यह स्पष्ट कर दिया ऊ्लि कोंसिल में उसकी स्थिति परिमित 
और असाधारण है। राष्ट्रसघ के विधान के प्रयोग के संबन्ध में जो 
विचार-विनिमय होगा !” उससे अमेरिका का प्रतिनिधि प्रथक्‌ या खतंत् 
रहेगा | 3:0080 ।, संयुक्त-राज्य के सचिव ने अमेरिका के प्रतिनिधि 

को जो श्रादेश दिया, वह मनन करने योर्य है-- 
१०प हा ४ए४॥0॥260 ६0 एच 09४68 ए। 6॥॥6 वा8९788078 
0०98 0४७णाणए। ज़ाशा 60९ ए९8608 00 ॥॥6 708806 ४77 
08600॥ 07॥॥6 ९०॥४४ ?86७४ ० त्राशा ५7687 077४0 8॥8668 
8 8 एलाफर ! 
अमेरिका ने सहयोग का जो प्रयक् किया, वह इन कूट-्नीति-पूर्णँ 
घोषणाओं श्रोर वक्तव्यों से विफत्ञ रह्ा। अमेरिका, इस समय विश्व 
को यह विषोषित कर रहा है कि वह विश्व-शान्ति-स्थापन के लिए सबसे 
अ्रधिक इच्छुक है। पेरिस-सन्धि की रक्षा के लिए सर्वप्रथम अमेरिका 
अग्रसर हुश्रा ; किन्तु यथार्थ में वह पद-पेद पर आत्म-हित के लिए 
आदशंवाद को छोड बैठा। १६ अ्रक्टूबर को जापान-सरकार ने राष्ट्रसंव 
की कौंसिल में अमेरिका की सहायता को स्वीकार कर लिया | 
जापान का दुराध्इ--कों सेल अब अ्रमेरिक़ा के सहयोग से 
शान्तिपूवंक चीन-आपान की समस्या का समाधान करने के लिए 
प्रयक्शीक्ष थी ; परन्तु हसी समय जापान ने विवाद को एक नया रूप 
दे दिया। उसका कथन यह था कि पेकिंग गुप्त समकौता १६०४ के 
घर 
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अनुसार चीन ने यह स्वीकार कर लिया था कि वह दक्षिणी मंचूरिया 
रेलवे लाइन के समानान्तर में कोई रेलवे न बनायेगी। इसके श्रत्ि- 
रिक्त कुछ मोलिक समझौते की शर्तों पर भी जोर दिया गया, जिनमें से 
कुछ इस प्रकार हैं-- 

१--दोनों देश यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वह परसर एक दूसरे पर 
आक्रमण नहीं करेंगे | 

२--वे विरोधी श्रान्दोत्नन, उत्तेनना और बहिष्कार का दमन 
करेंगे | 

३--जापान मंचूरिया की रक्षा करेगा | 

४--चीन जापानी नागरिकों की मचूरिया में रक्षा करेगा। 

६--चीन और जापान दक्षिणी-मंचूरेया रेलवे तथा मंचूरिया की 
झन्य रेलवे में विनाशकारी प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए तम- 
भौता करेंगे | # 

इन समभोतों और तथाकथित गुप्त प्रोयोकल १६०५ का कोई 
यथार्थ आधार नहीं है| इन सन्धियों का कभी प्रकाशन नहीं हुश्रा 
ओर चीन की सरकारें निरन्तर इनको श्रसत्य तथा श्रवैध विधोषित 
करती रही हैं। | 

२२ अक्टूबर को कोसिल ने एक प्रत्ताव पर विचार करना शुरू 
किया । प्रस्ताव-द्वारा जापान-सरकार से यह प्रार्थना की गई कि वह 
रेलवे की सीमा से शीत्र ही जापानी सेना को हठा हे और श्रागामी १६ 
नवम्बर तक सेना बिलकुल हटा देनी चाहिए | इसी प्रकार चीन तर- 
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कार से यह प्रार्थना की गई कि वह उन च्षेत्रों में जहाँ से सेना. हट ली 
गई हो, जापानी प्रजा की सम्मति और जीवन की रक्षा करे । तु 
२३ श्रक्टूवर को चीन के प्रतिनिधि ने चीन-सरकार की ओर से 
उपयुक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया ; परन्तु योशीजवा जापानी 
प्रतिनिधि ने सूचित किया कि जापानी-सरकार इस प्रस्ताव से सहमत 
नहीं है | वह उसे स्वीकार नहीं कर सकती | उसने कह्दा कि जापानी 
सेना को श्रमी नहीं हटाया जा सकता ; क्योंकि उसे भय दे कि चीन 
ठसे प्रदेश में जापानी प्रजा के जीवन और सम्पत्ति को रक्षा करेगी। 
सेनिक-वल का विनाशकारी ददय--कॉमिल के उपयुक्त 
प्रस्ताव का जापान पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। सेना से झ्राच्छादित प्रदेश 
खाली नहीं किया गया । यह जापान की साम्राज्यवादी नीति का सबसे 
अधिक उददण्डता-पूर उदाहरण है। जापान-द्वारा राष्ट्रसंघ की अवज्ञा 
उसके इतिहास में सबसे कलकनपूर्ण कह्दानी है । 
वास्तव में अरब जापानी सेना उन प्रदेशों में आक्रमण करने के 
लिए बढ़ने लगी, जिनमें पहले शान्ति थी। जो सैनिक-बल की करता 
और बर्बरता से मुक्त थे । २ नवम्बर १६३१ ई० को कॉमिल को थेकियो 
से यह संवाद मिला कि मन्चृरिया में चीनी पूर्वी रेलवे की मुख्य लाइन 
से कुछ दूर पर 80080 82870॥ ॥76 पर नौनी नदी पुत्र की 
मरम्मत करने के लिए सैनिक भेजे गये ये | मंचूरिया में दो सत्ताह तक 
घप्तासान युद्ध हुआ। फलस्वरूप 2शा४ 0४7९ जापान के अधीन 
हो गया | 
८ नवम्बर को (0॥(४४ में, जहाँ सामान्यता जापानी सेना 
पड़ी हुईं थी, चौन-जापान में युद्ध शुरू हो गया । यहाँ तक कि जापानी 
सैनिकों ने मंचूरिया की आर्थिक सर्दिंस पर भी आक्रमण करना शुरू 
कर दिया | 
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इस फाय में अमेरिका ने कहाँ तक सहयोग दिया तथा चीन-जापान- 
युद्ध के संबन्ध में अमेरिका की नीति क्या थी। उसका इतना सष्ट और 
रोचक विवरण 7?0॥5 76076ए ने श्रपनी 5000१ 0 
९॥0॥8 में दिया है-- 


॥फ७ कृणशाएणा शा 09 6 0900. 88808 जाए 
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मोलिक सिद्धास्त क्या है --जापान बहुत पहले से भ्रपना मत 
यह अकट करता रहा है कि चीन-जापान-संघर्ष का श्रन्त केवल चौन* 
जापान की सीषे समभौते से ही होगा; परन्तु यह सीधा समनौता 
मौलिक सिद्धान्तों! का समझौता होगा, जिनके श्रनुतार चीन-गापान 
के संबन्धों का निश्चय होगा | 

अब तक जापान ने यह सष्टतया नहीं बतलाया था कि भौतिक 
पिद्धान्त क्या हैं ! परन्तु अब जापानी सरकार ने अपने वक्तव्य में उनकी 
परिभाषा इस प्रकार की है-- 

१--आराक्रमणकारी नीति और व्यवहार की परस्पर श्रस्वीकृति | ' 

२--चीन की देशिक सीमा की रत्ा | 


पड 
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३--जो संगठित आन्दोलन व्यापार-स्वातंत्य के साथ हलत्तेप' 
' करते है, उनका पूर्ण दमन | 
४--जो शान्ति-पूर्ण कार्य समस्त मंचूरिया में जापानी प्रजा-द्वारा 
: किये जाते हैं, उनकी रत्ता । 
४--मंचूरिया में जापान के सन्विद््धारा प्राप्त श्रषिकारों की रहा | 
( 094 ३7घ/कावों 006 7997. 9 257#. ) 


. अमेरिका का असहयोग--ीन-जापान-युद्ध पर विचार करने 
। लिए १६ नवम्बर १६३१ ६० को राष्ट्रःसंघ की कॉसिल का तृतीय 
[घिवेशन पेरिस में विख्यात 388]9 06 )' 07]02४ भवन में 
आ, जिसमें अमेरिका के तत्कालीन-सचिव कैलोगे ने विश्वविज्यात 
'रिस की सन्धि (?86६ 07 ९4७) पर २७ श्रगस्त १६२८ ई० 
| विश्व-शान्ति स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किये ये ; पर श्र 
पेकटपूवे में, चीन-जापान में, युद्ध-अवरोध की समस्या पर विचार 
रने के लिए जो कौंतिल का अधिवेशन हो रहा था, उसमें अ्रमेरिकां 
। अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा | (०0४प ७9॥॥0०७४ इन दिनों 
लिनेवा में ही रहा ; परन्तु अमेरिका ने अपने लन्दन-स्थित राजदूत 
डॉस को पेरिस में कौंसिल के सदस्यों से परामर्श करने के लिए भेज 
दिया । अमेरिका कौ मनोवृत्ति में यह विशाल परिवर्तन क्‍यों हुआ, 
“इसकी सलक श्रमेरिका के राजदूत [08 ण४ के उस वक्तव्य में मिलती 
! है, जो उसने (३ नवम्बर को दिया था-- 
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जाँच-कममीशन की स्थापना 


अमेरिका के सहयोग ने कॉंसिल को सचेत कर दिया । उसे श्रपने 
कृर्तव्य-पालन का ध्यान आया | जिस साधन के लिए प्रारम्म में चीन 
के प्रतिनिधि ने आग्रह किया था, उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। 
अमेरिका ने भी जाँच-कमीशन की नियुक्ति को अनावश्यक बतलाया। 
ओर चीन-जापान में सीषे समझौते (!)॥7006 )१९४०॥४४॥07) का 
समर्थन किया | कौसिल भी जापानी प्रतिनिधि को यष्ट कर जाँच-कमीशन 
की पद्धति को पसन्द नहीं करती थी ; परन्तु अरब कौंतिल को विवश 
होकर जाँच-कमीशन की नियुक्ति के लिए प्रयत्ञ करना पड़ा । 

२२ नवम्बर १६३१ ई० को कॉमिल ने अपने एक गुप्त अ्रधिवेशन 
में उस प्रस्ताव पर विचार किया, जिसमें जाँच-कमीशन की नियुक्ति का 
विधान था। अन्त में बड़ी वाधाओं ओर आपदाशों के बाद १० दिसंबर 
१६३१ ई०को कोसिल मे सबे-सम्मति से अपना वह प्रस्ताव पास किया, 
जितके आधार पर चीन-जापान विवाद की जाँच के लिए जाँच-कर्मीशन 
नियुक्त किया गया । निम्न-लिखित कमीशन के सदस्य छुने गये-- 

१--एच्‌ू० ६० काउएट अ्रल्ड्रोवेरडी (इटली) 

२--जनरल डी० डिवीजन हैनरी कलण्डेल (फ्रेन्च) 

३--राइट झॉनखेल श्र श्रॉव लिटन्‌ (ब्रिटिश) 
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४-मैज़ोर जनरल फ्रेत्क रोत मैकाय (अमेरिकन) 

४--एच० ई० डा० हीनरिच स्विनी (जमन) 

३ फरवरी १६३२ ६० को मंचूरिया के लिए प्रस्थान करने से पूर्व 
जाँच-कमीशन के जिनेवा में दो अधिवेशन हुए, जिनमें लाड लिटन्‌ 
कमीशन के अध्यक्ष चुने गये। चीन-जापान-सरकारो ने अपने-अपने 
असेसर नियुक्त किये | 

१--एच० ई० योशीदा (टर्की में जापानी राजदूत) 

२--एच० ई० डा» वैजिंगटन कू (चीन के भूतपूर्व प्रधान-सचिव) 
राष्ट्रसंघ के कार्यातय के डायरेक्टर मि० रोवट हॉस कमीशन के 
प्रधान-मंत्री चुने गये | 

कमीशन ने मंचूरिया में पहुँचने से पूथ चीन-जापान की सरकारों 
से सम्बन्ध स्थापित किया तथा विविध मत के नेताओं से भेंट की, जिससे 
उनके दृष्टिकोण का ययेष्ट शान प्राप्त हो जाय । २६ फरवरी को कमीशन 
टोकियो में पहुँचा। शधाई में २४ मार्च से २६ मार्च तक रह श्ौर 
नान्किंग में २६ भा से १ अप्रेत १६३२ तक रहा। चीन में यात्रा 
करने के बाद कमीशन पीपिंक में पहुँचा और वहाँ से सीधा मंचूरिया में 
जा विराजा । मंचूरिया में ६ सप्ताह तक विवाद की जाँच-पड़ताल की | 
पुनः पीपिड़ और टोकियों में भ्रमण किया, इसके बाद २० जुलाई 

१९३२ ई० को पीपिंक में कमीशन ने भ्रपनी रिपोट लिखना शुरू किया | 
जोच-कमीशन की रिपोर्ट ७ 

१--चीन में नवीन घटनाओं के विकास की रुपे-रेखा-- 

चौन में आजकल श्राधुनिकता का अ्रचार बड़े वेग से हो रहा है। 


+ वहाँ (0ग्राणाइधणा 0 थिवपाए़ ण्रां० शितर0-7॥६ल्‍088 
9!०फए/6 का साराह दिया गया हैं |-- 


ष््े 


राष्ट्रसंध और विध्व-शान्ति 


राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक भाग में चौनः नवयुग की श्रोर श्रग्रस॒र है। 
१६११ की राज्यक्रान्ति के बाद चीन में राजनीतिक उत्पात, यादवीय 
बुद्ध (0) ज्॥) गमाजिक और श्राथिक श्रशान्ति के परिणाम 
स्वरूप केन्द्रिय सरकार श्रत्यन्त शक्तिहीन रही | चीन की एस दशा का 
समस्त संसार की उन सरकारों पर दूषित प्रभाव पड़ा है, जिनका 
चीन से सम्बन्ध रहा है। और जब तक इसका ठीक प्रकार से सुधार 
ने किया जायगा, तब तक चीन विश्व-शान्ति के लिए खतरा बना 
रहेगा श्रौर विश्व के श्रथ॑-संकट में सहायक होगा। 

चीन की इस कदणा-जनक परिस्थिति का एक कारण यह भी है, 
कि चीन में श्रमी सच्ची राष्ट्रीय का' जन्म नहीं हुआ है| चीन के 
नागरिक प्रान्तीयता के शिकार हैं श्रौर जब कभी विदेशों पे ठकर लेनी 
पड़ती है, तब्र वे अपने को एक राष्ट्र के रुप में देखते हैं । 
' चीन में कम्यूनिज्म के सम्बन्ध में हमें यह स्पष्ट कर देना है कि 
चीन में कम्यूनिज्म किसी राजनीतिक दल का सिद्धान्त नहीं है, श्र 
ने यह किसी दल की संस्था है, जो चीन पर शासन करना चाहती हो | 

चीन के परिवर्तन-काल का दृश्य बडा निराशा-जमक है ; क्योंकि 
वहाँ राजनीतिक, सामाजिक, मानपिक और भौतिक अव्यवस्था तथा 
अशान्ति उग्र रूप में विद्यमान है। कमीशन की यह सम्मति है कि 
चीन ने इतनी कठिनाइयों और श्रसफज्ता के होते हुए भी ययेष्ट 
उन्नति की है। यदि आप वर्तमान स्थिति और १६२२ ह० की स्थिति 
का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो श्रापक्रो हमारे कथन की सत्यता का 
अनुभव होने लगेगा। 

वर्तमान चौन की राष्ट्रीयगा उसके राजनीतिक परिवर्तन-काल' का- 
स्वाभाविक रुप है | जो राष्ट्र किसी विदेशी राज्य के प्रभुत्व में शासित 
होते हैं, उनमें त्वमावतः राष्ट्रीय-एकता की प्रबल भावना का जागरण 
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हौता है भ्रौर वे परतंत्रता से मुक्ति के उपाय सोचते हैं ; परन्तु चीन में 
दि0णएांशाश्ा के प्रभाव से चीन की राष्ट्रीयव में विदेशी राज- 
सत्ताओं के प्रति वैमनस्य का बीजारोपण कर दिया गया है | 

विदेशी के विरुद्ध चीन में उग्र भानदोलन खड़ा हुआ है | विदेशी 
का आ्िक बहिष्कार और चीन के विद्यालयों में विदेशी के विरुद्ध 
आन्दोलन--इन दो श्रान्दोलनों ने उस वातावरण की रचना करने में 
सहायता दी है, जिससे वर्तमान विवाद की उत्तत्ति हुईं है। जापान* 
चीन का निकटवर्ती देश है | इस कारण चौन की इस मनोवृति से 
दूसरे राज्यों की अपेज्ञा जापान पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ा है; 
परन्तु चीन-जापान-युद्ध का यही एकमात्र कारण नहीं है। 

२--मन्चरिया--कर्मीशन की रिपो् के द्वितीय श्रध्याय में, 
मंचूग्या की दशा का विवरण तथा शेष चीन और रूस से, सितम्बर 
१६३१ ई० से पूरब, उसके सम्बन्धों का विवरण है । मंचूरिया--तीन पूर्वी 
प्रान्‍न--एक विशाल उवरा प्रदेश है।आज से चालीस वर्ष पहते 
अधिकाश में-मन्चूरिया एक अविकसित प्रदेश था और आज भी वहाँ 
यथेष्ट जन-संख्या का श्रमाव है। श ट् और होपी से लाखों दुःखित 
कृषक मंचूरिया में प्रवेश कर चुके हैं। जापान ने अ्रपने देश से 
मंचूरिया में तैयार किया हुआ माल और ऐँजी मेजी है और उनके 
परिवतन में वह कच्चा माल तथा श्रनाजादि मेंगाता है । जापान की 
कत्त लन्‍्शक्ति और प्रयत्न के बिना मंचूरिया इतनी विशाल जन संख्या 
को आकर्षित नहीं कर सकता था | चीन के कृषकों के प्रवेश के बिना 
मंचूरिया इतना शीघ्र उन्नत नहीं हो सकता था । ऐसी स्थिति फे कारण 
मंचूरिया को अशान्ति का केन्द्र बनना पड़ा । 

सर्वप्रथम चीन ने मंचूरिया में उन्नति की ओर विशेष ध्यान 
नहीं दिया | उसने मंचूरिया को श्रपने नियन्त्रण से रुस के अ्रधीन 
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जाने दिया | पोर्ट्समाऊय की सन्धि के बाद मंचूरेया फिर से चीन 
के प्रभुत्व में झा गया ; परन्तु चीन की उन्नति में रूत और जापान ने 
ही विशेष भाग लिया । हाँ, चीन ने अपने लाखों कृपकों श्रोर मजदूरों को 
वहाँ भेजकर उनको भू-भाग का स्त्रामी बना दिया | जापान और रूत 
का प्रभाव घट गया | भचूरिया श्रव चीन का प्रदेश है। सन्‌ १६१७ ई० 
की रुसी राज्य-क्रान्ति के बाद चीन ने मंचूरिया के शासन में अधिका- 
धिक क्रियात्मक भाग लिया और देश को समृद्विशाली बनाने का 
प्रयत्न किया । इधर कुछ वर्षों से दक्षिणी मंचूरिया में चीन ने जापान 
के प्रभाव को घटाने का प्रयत्ष भी किया है | यह संघर्ष इतना विक्रतित 
हुआ कि श्सका श्रन्त चौन-जापान युद्ध में हुआ । 

माशल चाँग ट्सोलिन ने श्रनेकों श्रवसरों पर पेक्िज्ञ-सरकार से 
मंचूरिया की स्वाधीनता की घोषणा की; परन्तु इन घोषणाओं का तालय॑ 
यह नहीं था कि वह एवं मंचूरिया की प्रजा चीन से श्रलग होना चाहती 
थी | उसकी सेनाओं ने चीन को विदेशी राष्ट्र मानकर उस पर श्राक्रमण 
नहीं किया ; चीन में जो ग्ह-युद्ध हुआ, उसमें मचूरिया ने भी भाग 
लिया ; परन्तु मंचूरिया चीन का ही प्रदेश रहा। यद्यपि माशल चाँग 
ट्सोलिन कोमियांग से सहमत न था, तथापि वह चीन की एकता 
चाहता था | माशल चॉग ट्सोलिन की रहस्य पूर्ण हत्या के बाद 
मार्शल चॉग हस्यलियाग् ने, जापान की सम्मति के विरुद्ध कोमिटांग 
से धनिष्ठ सम्पक स्थापित कर लिया और दिसम्बर १६२८ ई७ में 
नाकिज्ठ की सरकार के प्रति श्पनी राजमक्ति की घोषणा कर दी | 

वास्तव में मचूरिया में पुराना तैनिक्त नियत्रण निरन्तर कायम 
रहा ; परन्तु कोमिटाग के प्रभाव से राष्ट्रीय आन्दोलन और जापान के 
विरुद्ध ्रान्दोशन ने उग्र रूप धारण कर लिया। 

कमीशन ने १६३१ ई० से पूर्ण मंचूरियां में रिश्वत, कुप्रबन्ध और 
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कुशासन के सम्बन्ध में बहुत-सी शिकायतें सुनीं; पर यह बात केवल" 
मंचूरिया में ही नहीं थी। समस्त चीन अपने शासन की कमजोरियों का 
शिकार था। इन दोषों के होते हुए भी देश के अधिकांश भागों में 
सुशासन स्थापित करने के प्रयत्ञ किये गये तथा शिक्षा, स्थानीय शासन; 
और ?70!6 ए०ए४४ के विभागों में विशेष सुधार हुआ । यह कहा 
जा सकता है कि माशल चाँग दसोलिन और माशल चाँग पिंधा0- 
[॥8॥8 के राज्य-शासन में मंचूरिया के श्राथिक साधनों में विकास” 
करने के लिए, सबसे अधिक प्रयत् किया. गया । 

पोटटंसमाउथ की सन्धि और रूसी राज्यक्रान्ति के मध्यकालीन समय 
में मंचूरिया में रूत और जापान की नीति सहयोग की नीति रही ; परंतु” 
इस सहयोग की नीति का राज्यक्रान्ति के बाद श्रन्त हो गया | रूस साइ- 
वेरिया में हस्तक्षेप करने लगा | इसके भ्रतिरिक्त सोवियट रूस की सरकार 
की प्रवृत्ति से चीन की राष्ट्रीय-भावना को बल प्रात्त हुआ--प्रेरणा मिली।' 
जापान को ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रभुत्व के अधिकारों की प्राति के संग्राम 
में सोवियट शासन चीन की सहायता करेगा। इस प्रकार जापान में 
सोबियट के प्रति भय का उदय हुआ ओर पुराना बेर फिर से पुनर्जीवित" 
होने लगा | उत्तरीय मंचूरिया की सीमा जापान के लिए ख़तरा बन गई। 
बाहरी भंगोलिया में रूस का श्रातक्न छा गया ओर चीन में कम्यूनिज्रम 
का विकास होने लगा । इस प्रकार इन घटनाओं ने जापान के भय” 
ओर भ्रान्ति की भूल को मजबूत कर दिया। 

३--चीन और जापान के मध्य मंचरिया की समस्या--प्रायः- 
विगत २४ वर्षों से मंचूरिया ओर चीन का सम्बन्ध अ्धिकाधिक हृढ़ः 
और प्रगाद्‌ बनता जा रहा था और साथ-ही-साथ मंचूरिया में जापान 
के हितों की भी वृद्धि हो रही थी। यह स्वीकार है कि मंचूरिया चीन” 
का ही प्रमुख अग या ; परन्तु उसमें जापान ने कुछ श्रसामान्य अधिकारः 
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-मी प्राप्त कर लिये थे, जिसके कारण चीन के प्रभुत्व--अ्रधिकारों के 
भयोग सीमित हो गये श्र ऐसी दशा में दोनों देशों में संघर्ष स्वामा- 
“विक था। यह श्रतामान्य अधिकार भुख्यतः पेक्रिंग की सन्धि-- 
(्‌ अप ) श्रौर १६१५ की सन्धि, तथा विविध रेशवे सममौतों पर 
है । 
* चीन मंचूरिया को श्रपना श्रश्न-मांडार मानता है। देश-मक्ति की 
भावना देश की रक्षा और सन्धियों-द्वारा प्रात्त विशेषाधिकार सब 
“मिलकर मचूरिया में जापान की 'विशेष स्थिति! के दावे का प्राुर्भाव 
करते हैं; परन्तु यह विशेषाधिकार चीन के प्रभुत्त--अपधिकारों से 
सामंजस्य नहीं रखते । 

ग्रगस्त १६३१ ई० के श्रन्त तक चीन-जापान के सम्बन्ध, इन 
घटनाओं के फलस्वरूप श्रत्यन्त वैमनस्थ-पू यु बन गये। राजदूतों द्वारा 
उचित निर्णय के लिए प्रयात किया गया; परन्तु देरी के कारण 
जापान श्रमन्तुष्ट हो गया। जापान में सैनिक-विभाग विशेष रुप से 
नाकामूग भागमले के शीप्र निपटारे के लिए भ्राग्र ह करने लगा | साम्राज्य- 
-वादी भूत-पूर्व सैनिक संस्था ने लोकमत को उत्तेजित किया । 

४-६८ सितम्बर के बाद मंचरिया में घटनाओं का 
वणुन--१८ तधितम्बर की रात्रि को चौन-जापान-युद्ध प्रारम्म हुआ | 
जापान और चीन के तत्सम्बन्धी वृत्तान्त बिल्कुल भिन्न हैं। कमीशन 
ने मुकडेन में यथाशक्ति विदेशी प्रतिनिधियों की गवाहियाँ लीं, थो 
“युद्ध के प्रारम्म के समय श्रथवा कुछ समय बाद वहाँ उपस्थित ये | 
इस जाँच के फल-स्वरूप कमीशन इन निश्चयों पर पहुँचा-- 

'निस्सन्देह जापानी और चीनी सेनाश्रों में उत्तेजित भावना विद्य- 
न्‍यान थी । 

जापान ने, जैता कि कमीशन की गवाहियों में बतलाया गया है, 
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चीन से मुठभेड़ का सामना करने के लिए बड़ी चतुराई और कौशल 
से योजना तैयार की थी |? 

१८ सितम्बर १६३१ की रात्रि को यह योजना बड़ी तसरता श्रौर 
शीघ्रता से काम में लाई गई। 

“चीन ने जापानी सेना पर श्राक्मण, या इस समय और स्थान पर 
जापानी नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति के विनाश की कोई योजना 
तैयार नहीं की थी चीनी सेना ने जापानी सेना पर आक्रमण नदीं किया 
और वे श्रचानक जापानी सेना-द्वारा आक्रान्त किये गये |” 

१८ सितम्बर को रात्रि के दस और साढ़े दस के बीच रेलवे लाइन पर 
या उसके निकट किसी विस्फोठक द्रव्य का धड़ाका हुआ ; परन्तु रेलवे 
लाइन को जो क्षति पहुँची, उससे चाँगचुन से श्रानेवाली गाड़ी के 
ठीक समय पर आने में कोई वाघा न पहुँची। केवल यह कार्य जापानी 
सेना के श्राक्रमण के श्रौचित्य को सिद्ध नहीं करता | 

इस रात्रि को जापानी सेना ने जो श्राक्रमण किये वे आत्मरक्षा के. 
वैध साधन नहीं माने जा सकते। इसके उपरान्त रिपोट में युद्ध 
का पूरा वृत्तान्त दिया गया है | कमीशन को पूर्ण वृत्तान्त जानने में 
श्सुविधाओं का सामना करना पड़ा | चीन के अधिकारियों ने अ्रपनी 
सेना क श्राक्मणों का ठीऊ-ठीक वृत्तान्त बतलाने की चेष्टा नहीं 
की। जापान सदेव अपने आ्राक्रमणों को छिपाने के लिए प्रयक्ष 
करता रहा | 

कमीशन का यह विश्वास है कि यह बात सन्देह-जनक है कि निकट- 
भविष्य में मंचूरिया की दशा में कोई परवतन होगा | इस रिपोर्ट की 
समाप्ति के समय भी घमासान युद्ध हो रहा था | 

४--शंधराई--इस भ्रध्याय में २० फरवरी १६३२ से जापानी ऐेना 
की वापसी तक जो सैनिक आक्रमण हुए, उनका विवरण दिया गया है 
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६-मन्चृखो (४४॥00॥॥770)--ह। श्रध्याय में मंचूलो का 
चृत्तान्त है। यह तीन भागों में विभक्त है| 

(१) नवीन राज्य का निर्माए-- 

प्रारम्भ में जापान के आक्रमण से मुकढ़ेन की जो अ्रशान्ति-पूर्ण 
दशा हुई, उसका विवरण है ; फिर मुकडेन ओर मंचूरिया में ऋमशः 
शान्ति और व्यवस्था की पुनः स्थापना का वृत्तान्त दिया गया है| 
नवीन राज्य की स्थापना हेनरी पुयी की कुछ समय के लिए प्रधान 
'पद पर नियुक्ति, ६ मार्च को चाँगचुन में राज्यारोहण-उत्तव, 
मंचूलो की नियम-व्यवस्था श्रादि का विवरण है । निम्न-लिखित 
वृत्तान्त के साथ अ्रध्याय समात्त हो जाता है-- 

४१८ सितम्बर १६३१ से सैनिक और सिविल प्रबन्ध में, जापानी 
सैनिक अ्रधिकारियो के कार्य, विशेषरूपेण राजनीतिक विचारों से प्रेरित 
होकर किये गये ये । चीन के श्रधिकारियों के नियंत्रण से, शनैः-शनेः जापानी 
सेना ने मंचूरिया को निकाज्कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। 
एश8॥87, 007000079, & 78707॥ नगरों पर भी श्रपना 
अभुत्व स्थापित कर लिया। ज्यों ज्यों मंचूरिया के नगर जापानी सेना 
के अधिकार में आते गये, त्यों-त्यों वां राज्य-शासन की पुनर्थपिता 
के लिए प्रयत्न किया गया | 
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(२) मन्चूखो का वततमान्‌ शासन 


अध्याय के द्वितीय भाग में मंचूखो के शासन पर प्रबन्ध तथा 
विधान की दृष्टि से विचार किया गया है। वभीशन का कथन है कि 
मण्चूखो-शासन के कार्यक्रम में कुछएक सुधार भी सम्मलित हैं जिनके 
कार्यालित करने से फेवल भन्चूरिया में ही नहीं प्रत्युत्‌ समस्त चीन में 
उपयोगी तिद्ध होंगे । इनमें से बहुत से सुधार चीन-शासन के प्रोग्राम 
में मी सम्मिलित हैं। कमोशन की यह सम्मति है कि यह सरकार 
यथार्थ में इन समस्त सुधारों को व्यवह्वार में न ला सकेगी। 

पृ७३४७ 87॥8 ॥0 06 86"0008 0088068 | ४6 श्र 0 
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शासन के सम्बन्ध में यद्यपि शासन-विभागों के अध्यक्ष चीनी हें ; 
परन्तु प्रमुख राजनीतिक प्रबन्ध जापानी आफीतियल्स के हाथों में है | 
निस्तन्देद वे टोकियो ( जापानी ) सरकार की आशानुसार शासन नहीं 
करते | इस प्रकार मंचूसो जापान की सैनिक-शक्ति और साम्राज्यवादाका 
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नवीन आविष्कार है। जापान मंचूखो का पूर्ण स्वामी है| नाममात्र के 
लिए उसका शासन स्वतंत्र सप्राद द्वारा होता है| 


(8) मन्चूरिया के नागरिकों के नवीन शासन के प्रति मनामाच 


कमीशन का कथन है कि जिन परित्थितियों में उसने जाँच-कार्य 
किया, उनमें हस विषय पर ग्रवाहियाँ प्राप्त करने में विशेष रुप से 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | बहुत से चौनी कमीशन के 
सदस्यों से मेंढ करने में मय श्रनुभव करते थे ; इसलिए, मेंट बहुत ही 
गुप्त श्री. कांठनाइयों से हुईं | इन कठिनाइयों के होते हुए 'मी व्या- 
पारियों, बैंकरों, शिक्षकों, डाक्टरों और पुलीस से प्राइवेट मेंट की गईं। 
अनेकों अधिकारियों से सावंजनिक मेंट ( 0॥0॥06 ॥॥0९।'ए॥७७ 8) 
हुई । कमीशन को हस विषय पर ११०० पत्र मित्रे, कमीशन का निश्चय 
है| मचूलो का समर्थन भ्रल्ममत के दल ही करते हैं। मचूजो 
शासन का सामान्यतया चोनी समर्थन नहीं करते। स्थानीय चीनियों-द्वारा 
वह जापान का यत्र माना जाता है !? 

७४--जआपान के आयिक दित और चीनी-्यद्धिष्कार-- 
इस अ्रध्याय में यह विवेचन किया गया है कि चीन-जापान का संघर्ष 
केवल सैनिक ही नहीं है, प्रत्युत्‌ वह श्रार्थिक मी है। चीन ने जापान 
के विरद्ध उसके माल, जहाज और बैंक इत्यादि के वहिष्कार से बड़ी 
हानि पहुँचाने की युक्ति तोची है। कमीशन की सम्मति है कि वहिष्कार, 
जिसका प्रयोग चीन ने किया हे, शतान्दियों की पुरानी प्रयाओ्रों का फल 
है और इस प्रकार परमरागत शिक्षण और मानसिक प्रवृत्ति ग्रहण कर 
लेने पर तथा उनकी वर्तमान राष्ट्रीयका--रहि॥0॥॥7/88--से 
सामंजस्य हो जाने से श्राजकल की वहिष्कार-प्रवृति को प्रोत्ताइन मिला 
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है। इस आन्दोलन का चीन-जापान-संबन्ध पर भौतिक और मनो- 
दश्ानिक दृष्टि से अधिक प्रभाव पड़ा है । 
कमीशन का निश्चय है कि चीनी-वरिष्कार-आन्दोलन लोकप्रिय 
और सुसंगठित है। उसका आविर्भाव उप्र राष्ट्रीय भावना से हुआ है 
श्रौर उसी से आन्दोलन को समर्थन मिला है। उसका संचालन संस्था 
की ओर से होता है ; उसके संचालन में सहायता प्राप्त करने के लिए. 
जनता पर अनुचित प्रभाव मी डाला जाता है। इस वहिष्कार-आन्दो- 
लन का संचालन करनेवाली प्रमुख सस्था दप077॥(8॥९ है। 
वहिष्फारों के प्रयोग में गैर-कानूनी अनेकों काय किये गये हैं| कमीशन 
की सम्मति में ह8 प्रकार के काय का दमन न करने के ज्िए चीन 
सरकार दोषी है। 


चीन-सरकार का यह दावा है कि शक्तिशाली देश के द्वारा किये 
गये सैनिक श्राक्रमण के विरुद्ध वहिष्कार ही एक वैध अशद्च है। यहाँ 
एक़ प्रश्न उपत्यित होता है। यह कोई भी विद्वान अस्वीकार नंहीं कर 
सकता कि. प्रत्येक चीनी व्यक्ति को यह अधिकार प्राम है कि वह जापानी 
माल को मोल न जे, श्रथवा चीन राष्ट्र का यह अधिकार है कि वह 
सामूहिक रूप से संगठित होकर इस भावना के समर्थन के लिए शआन्दो- 
लन खड़ा करे ; परन्तु शर्त यह है कि उसे या संस्था को देश के कानून 
(8४ 0/ 9 7.800) का पालन करना होगा। क्या किसी देश 
के व्यापार के विदद्ध वहिष्कार का संगठित प्रयोग सन्धि के अनुसार 
हे! यह विषय अन्तराष्ट्री-विधान से सम्बन्ध रखता है। समस्त राष्ट्रों 
के हित के लिए यही भरेष्ट है कि इस पर बहुत शीम्र विचार किया जाय 
और अन्तराष्ट्रीय समझौते से इस समस्या का हल कर लिया जाय | 

८--मन्चूरिया में आधिक हित--हस अध्याय में, मंचूरिया में 
चीम और जापान के आयिक हितों का विवेचन है। कमीशन की यह 
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धारणा, है कि वर्तमान राजनीतिक घटनाओं को श्रल्ग छोड़कर विचार 
किया जाय, तो चीन और जापान के श्रारथिक हित परस्पर सहकारिता 
और सदभावना को प्रशस्त करेंगे--सघर्ष के पथ को नहीं। यदि 
मंचूरिया का आर्थिक शम्युदय_वाछनीय है, तो_चीन और जापान 
का सहयोग श्रावश्यक है। 

६--निर्ण॑य के सिद्धान्त--इस श्रध्याय में कमीशन भविष्य पर 
विचार करता है। इन पृष्टों के भ्रध्ययन से यह तो स्पष्ट हो जायगा कि 
समस्या इतनी सीधी नहीं है, जितनी समझी जाती है। यह सत्य है कि 
युद्ध की धोषणाएँ किये बिना, चीन का प्रदेश सशस्त्र सेना के 
बल-प्रदर्शन-द्वारा हृथिया लिया गया। जापानी सरकार का कथन 
है कि उसका यह कृत्य श्रन्तरांष्रीय प्रतिशाओं ओर उस श्राश्वासन के 
अनुकूल है, जो बिनेवा में जापान के प्रतिनिधि ने दिया था। जापानी 
सरकार अपने सैनिक श्राक्रमणों को आत्मरक्ञा का नाम देती हैं। 
मन्चूखों के स्वतन्त्र राज्य के श्रौचित्य को सिद्ध करने के लिए 
जापानी सरकार का यह कथन है, कि स्तन्त्र राज्य की स्थापना 
मन्चूरिया की प्रजा का कार्य है। 

जो स्थिति सितम्बर सन्‌ १६३१ के पूर्व थी, उस स्थिति को पुन 
जीवित करना चीन-जापान की सम्रस्या का समाधान नहीं कहां जा 
सकता ; क्योंकि यह संघर्ष ही उस पूर्व स्थिति से उत्पन्न हुआ है भ्रौर 
पूर्व स्थिति का पुनर्जीवन खतरे से मुक्त न शेगा। 

मन्चूरिया के वतमान शासन का सुरक्षित रखना मी सन्तोषजनक 
नहीं है। कमीशन की सम्मति में, यह शासन, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रति- 
शाझओं के मोलिक तिद्धान्तों से सामंजस्य नहीं रखता और न।इससे दोनों 
देशों के बीच श्रच्छा सम्बन्धऔर सद्भावर/ही स्थापित हों सकता है| 
मत्यूरिया का वर्तमान शासन चीन के हितों के खिलाफ़ है। श्रव त्तीन 
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के लाखों किसान स्थायी रूप से भन्‍्चूरिया में बस गये हैं। इस प्रकार 
उन कृषकों ने मत्यूरिया को चीन का प्रमुख अंग बता लिया .है। 
तीन पूर्वीय प्रान्त (/(800॥ 77) जाति, संस्कृति और राष्ट्रीय भावना 
में अपने निकटवर्ती प्रदेश होपी और शांट्डु को माँति चीनी बन गये हैं। 

इसके अतिरिक्त प्राचीन श्रनुभव यह बतज्ञाता है कि निन्‍्होंने 
मंचूरिया पर नियन्त्रण किया है, उन्होंने शेष चौन के राजकाग्रों पर -भी 
विशेष प्रमाव डाला है | वे सैनिक नाकेबन्दी तथा राजनीतिक जामों 
का उपयोग करते रहे हैं; इतलिए चीन को मंचूरिया से अ्रलग करने 
का अथ यह होगा कि भविष्य में चीन जापान का और भी अ्रण्िक 
वहिष्कार करेगा और विश्व-शान्ति-भज़् की सम्भावना बनी रहैगी। 

कमीशन जापान के श्रार्थिक विकास में मंचूरिया के विशाल 
महत्त्व को स्वीकार करता है। वह जापान की मंचूरिया में हृढ़ शासन 
स्थापित करने की माँग को स्वीकार करता है; क्‍योंकि जापान के 
आर्थिक अ्मभ्युदय के लिए ऐसा होना श्रावश्यक्र है; परन्तु शासन 
उसी तमय दृढ़ भर स्थायी हो सकता है, जब कि वह वहाँ के लोकमत 
पर आभित हो | चीन और जापान की समस्या का सर्वश्रेष्ठ समाधान 
यही है, कि जापान ओर चीन सहयोग-पूर्वक काम करें । 

चीन-जापान के अतिरिक्त, संधार के दूसरे राष्ट्रों को भी इस संद़ष 
से अपने हितों की रक्षा करनी है। कोई ऐसा स्थायी समाधान 
होना चाहिए, जो संतार में शान्ति-स्थापना कर सके। ज्रीन के 
प्रदेशों का विच्छेद (08987"000॥ ) बहुत -शीघ्र अन्त- 
राष्ट्रीय प्रवित्पर्दाओं को जन्म देगा |,विश्व के किमी भाग-में राष्ट्र 
संध के विधान भ्रौर पेरिस-सत्पि के तिद्धान्तों के प्रयोग में विश्वास न 
रहने पर हर जगह उन सिद्धान्तों का मूल्य और उपयोगिता कम 
जायगी। 


द्द्‌ 


राष्ट्रसंध और विश्व-शान्ति 


कमीशन को मंचूरिया में रूस के हितों का विशेष ज्ञान नहीं है। 
रूप, चीनी पूर्वीय रेलवे का स्वामी है और मंचूरिया में उसके महत्त्व- 
पूर्ण हित हैं। इस मंचूरिया की समस्या के समाधान में रूस को भी 
समुचित स्थान मिलना चाहिए। 

१०--कमीशन के प्रस्ताव--कमीशन की सम्मति है कि यदि 
उसकी रिपोर्ट पर जिनेवा में विचार करने से पूव हो मंचूखो-राज्य 
स्वीकृत कर लिया गया, तो भी उसका काय व्यर्थ न जायगा | पह 
कौंतित का कत्तंव्य है कि वह विश्व-शांति के हित के लिए कमीशन के 
प्रत्ताव को का में लावे। उसे सदेव जापान भर चीन में स्थायी 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रयत् करना चाहिए | 

यदि जापान और चीन नवें श्रध्याय के सिद्धान्तों के अनुतार 
विवाद का निर्णय करने की सहमति प्रकट करें, ० शीत्र ही एक 
#.0ए807ए 00॥/979708 बुलाई जाय, जो मंचूरिया के शासन 
के लिए मसविदा तैयार करे | 

कान्फ स में एक-एक प्रतिनिधि चीन और जापान का लिया जाना 
चाहिए । दो प्रतिनिधि मंचूरिया की प्रजा से लिये जायें। यदि यह 
कान्फ़ स किसी निर्णय पर न पहुँचे, तो वह श्रपना मामला कॉतिल फे 
हिपुद कर दे । 

इन सब सममीतों का परिणाम चार पत्रों में प्रकाशित किया जाय--- 

१--चीन के शासन (जिसमें 80 ए807ए 000/0"०॥06 की शर्तों 
के भ्रनुसार मंचूरिया का विशेष राज्य-शासन भी सम्मिलित है) की घोषणा। 

२--चीन-जापान-सन्धि जिसमें जापान के हितों का उल्लेख हो | 

३--चीन-जापान-सन्धि जो सहयोग, निर्णय भ्ोर श्राक्रमण ने 
करने का उल्लेख करे | 

४--चीन-जापान-व्यापारिक-संषि । 
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कमीशन रिपा्ट और राष्ट्रसंघ हे 

सन्‌ १६३३ के प्रारम्म में राष्ट्रसंघ की असेम्बली के विशेषाधिवेशन 
की एक विशेष समिति (90008] (00॥॥7॥96) जापान और 
चीन में समझौता कराने के लिए प्रयत्ञ कर रही थी। यह प्रयत्ञ श्रस- 
फल रहा ; इसलिए असेम्बली ने घारा ११ के श्रन्तर्गत रिपोर्ट तैयार 
करने का निश्चय किया, जिसमें विवाद का घटनाओ्रों-सहित विवरण 
और छिफारिश भी हो | 

ड्राफ्ट रिपोर्ट जब तक तैयार हो रही थी, पुनः सहयोग ओर सम- 
भौते के लिए प्रयत्ञ किया गया ; परन्तु इस वार जापान की सरकार ने 
जाँच-कमीशन के प्रस्तावों को समझोते का झ्राधार मानने से अ्रस्वी" 
कृति दे दी | 

२४ फरवरी १६३३ ई० को असेम्तली ने रिपोर्ट खोकार कर ली। 
जापान ने उसके विरुद्ध सम्मति दी। प्रधान ने बतलाया कि १५ घारा 
के अनुछार रिपोर्ट सब॑-सम्मति से स्वीकृत कर ली गई । 

राष्ट्रसंघ के सदस्यों ने यह घोषित किया कि वे मंचूरिया के मामले 
में कोई एथक भाग न लेंगे | वे सब सदस्यों एवं उन राष्ट्रों के सहयोग 
से कार्य करेंगे, जो राष्ट्र-संघ के सदस्य नहीं हैं| श्रतः असेम्बली ने एक 
&१ए80"7 00077॥66 ( परामशं-समिति ) नियुक्त की, निसमें 
संयुक्त-राज्य श्रमेरिका और रूस के प्रतिनिधि भी निमन्ित किये गये | 

अमेरिका ने रिपोर्ट से सहमति प्रकट की और अप्ेम्बली की समिति 
में अपना प्रतिनिधि भी भेज दिया ; परन्तु सोवियट रूस ने अपना प्रति- 
निधि नहीं भेजा ।' जापानी सरकार ने २७ मार्च १६३३ ई० को राष्ट्रसंघ 
से त्याग-पत्र देकर सम्बन्ध-विच्छेद की चूचना दी ; इसलिए जापान का 
असेम्बली और कोंतिल में कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ | ७ जूते 
१६३३ ६० को परामश-समिति ने राष्ट्रसंघ के सदस्यों तथा अन्य राष्ट्रों 
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राष-संध और विश्व-शान्ति 


की सरकारों के पास एक भ्रमण॒-पत्रिका मेजी, जिसमें उन बातों का वर्णन 
थां, जी |॥॥0॥7ए० की अत्वीकृति के फल-स्वरूप निश्चय हुई 
थीं--बंथा, मंचूरिया के बतमान शातन' का अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशन में भाग 
नत्षेना, उस सरकार-द्वारा संचालित मुद्रा और पोस्टल सर्विस की अस्वी- 
कृति, और मंचूरिया में विदेशियों की नियुक्ति की श्रस्वीकृति। समस्त 
सरकारों ने इसको स्वीकार कर लिया है | # 
आलोचना--इमने विस्तृत रूप से इन प्रष्टों में चीन-जापान-संघर्ष 
पर विचार किया है | इस श्रध्याय के लिखने का मूल उद्देश्य यही दै कि 
पाठक यह भली प्रकार जान ले कि राष्ट्रसंध विश्व-शान्ति की समस्या 
का समाधान किस ग्रकार करता है ! चीन-जापान-युद्ध को रोकने में 
राष्ट्रसंप की असेम्बली और कोंसिल ने क्या-क्या प्रयक्ष किये तथा शान्ति 
के चाटर पेरिस की संधि पर हस्ताज्षर करनेवालों के श्रग्रगश्य नेता 
संयुक्तेराष्ट्र श्रमेरिका ने कहाँ तक राष्ट्रसंघ को अपने उद्देश्य की पूत्ति 
में सहयोग और सहायता दी, इन सभी समस्याओं पर इस अध्याय में 
ययेंड्ट प्रकाश डाला गया है| विज पाठक स्वयं उससे अपने निष्कर्ष 
निंकाल सकते हैं। 
राष्ट्रसंघ के एक उम्र सम्थेक का कथन है-- 
708 [788 00 08 00070॥ 60 8९६60 ॥6 68976, 
0 0067 ज़0708, 8 09 ॥0 76878 शा8।ए $070७ #९7प- 
(6 0 णाक्षापराह9088 0॥ ६06 907६ 0 080 0/29॥ 60 7868 
प्रए 0 पं 7७89 07807॥॥9 ]7 छु्चाई 6 एप] ६0 एफ! 


ब88769 रंग"? एणालए धीं0४४ए९७४ जध्8 तेए8 00 6 
प्राप्लोणां 88/0ए78708 8#0060 09 ६00 00ए९॥876 60 & 5६886 


ए॥8 ॥09 गाए शाह्रा॥?एए 0। ६॥00 70827९ 0 
ंबगणा8' 08070 988 909 264. 
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ज्ञयांणा एश0६० ६ 80ाां। ऐिक्ना। जोधां 80008078 00 06 ९डॉश- 
गया 8227९४8007 07 8807 00 छ्चा" 48 ९28)४ ऐशी।8)0 
88 हाशी 

सारांश यह है कि चीन-जापान-विवाद का निणय करने में कोंपिल' 
की असफलता का एक-मात्र कारण केवल यह नहीं है कि कॉंसिल ने 
अपने उत्तरदायित्व का पालन करने में अ्रनिच्छा दिखलाई॥ प्रत्युत्‌ 
विधान में भी कुछ दोष है, जिसके कारण यह निश्चय करना कठिन 
था कि वास्तव में जापान ने युद्ध आरम्भ किया | 

कोई भी निष्पक्ष विद्वान इस प्रकार की तक के झ्ौवित्य को स्वीकार 
नहीं कर सकता | ऐसे अनेकों प्रमाण मौजूद हैं, जिनसे यह सरलता से 
तिद्ध किया जा सकता है कि कोंतिल को यह स्पष्ट रूप से शात हो गया 
था कि जापान चीन पर सैनिक आक्रमण कर रहा है। क्या इसका नाम- 
[0680४ (0 जश्ञ27 नहीं है ! जाँच-कमीशन ने अ्रपनी रिपोर्ट में भी 
यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि-- 


नपढ उ8|त०86 (986 8 एड्ाटापर.फरएथ९१ छएछ680 ९0 
९९ था€ 062880॥ ० ए908377॥ ॥088॥(063 >+#€/फ्षहशा 
पाशा।इछए688 & ट7886 


06 009686, 77 8९007 दैं8008 शफ0 िश7" ॥/07070॥8, 
86 70 ज़धा 0 80ाए्ू 09 7898॥686 ६700]08 ०७ 60 
शातधाहशपाए 006 ए९४ & ए97096४$ए ण॑ र॥0४0९४४ ॥860798]8 
8६ हर5 एक्रापाठएआए गाता6 07 ए]806-7769 7806 00 200०067७6॥ 
07 अधपरधाण266 हाएहटार 0 उ998॥9656 06065 ह॥0 फक्ष8"8 
डताएए35९0 एए 6 उ98॥658 ४8९९८ & हप्रहश्पाएएा 
फ्‌शा्राताड 


राष्ट्रसंघ के स्थायी सदस्यों की कूट-नीति और अ्रपने राष्ट्रीय हितों की' 
रत्ा की नीति ही राष्ट्रस्संध की इस कलंकपूर्ण अ्रसफलता का भूल कारण 
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राष्ट्रसंध और विश्व-शान्ति 


है। राष्ट्रसंध के विधान पर इस शक्तिहीनता और विफलता का दोष 
मढ़ना स्थायपूर्ण नहीं माना जा सकता। विधान के विधाता तो संसार 
के सबल राष्ट्र ८ 0768 70078 ) ही हैं। यदि इन राष्ट्रों में विश्व- 
शान्ति के लिए. स्वेच्छा और कामना होती, तो अकेले जापान का यह 
साहस नहीं था कि वह समस्त राष्ट्रों के विरोध के सामने ठहर सकता | 
/ महाव्‌ राज्य राष्ट्रतंध के तिद्वान्तों के उम्र समर्थक हैं| कब ! जब 
कि कोई शक्तिहीन दुबंल राष्ट्र ऐसा अ्रपराधी हो। “यदि टोकियो 
(जापान) से राष्ट्र-संध के समस्त सदस्य राष्ट्र श्रपने-अपने राजदूतों और 
संचिवों को वापस बुला देते, 'तो जापानी सरकार तुरन्त ही अपने सैनिक 
शासन का दमन कर देती । यदि जापानी सैनिकवादियों को यह मालूम 
हो जाता कि युद्ध के लिए उनको विदेशों से श्रद्र-शत्र और पेट्रोल 
आदि न मिलेंगे, तो वे कदापि रण-भूमि में पदापण्ण न करते। श्रगर 
जापान का माल विदेशों में न लिया जाता, वो जापान का चेन! सिक्का 
इतनी जल्दी गिर जाता और यहाँ तक गिर जाता कि श्रारथिक कारणों 
से जापान को शीघ्र ही युद्ध बन्द कर देना पड़ता | इसमें थोड़ा भी 
सन्देह नहीं कि यदि प्रेटब्रिटेन ने इन साधनों में से किसी को प्रयोग में 
लाया होता, तो संत्ार उसका अ्रनुतरण करता ।” # 

यथार्थ में विचार किया जाय तो अमेरिका ने जापान-चीन-विवाद 
को शान्त करने में कुछ भी सहायता नहीं की $ प्रत्युत्‌ श्रप्रत्यज्ञ रूप से 
मृहान्‌ राष्ट्रों की कूटनीति को उत्तेजना दी है। राजनीति पर अधिकारी 
विद्वान्‌ लेखक जी० डी० एच्‌० कोल लिखते हैं-- 


+ पूरा एांगोाएशा। 'मरा'॥ ज़र 0 ?/९एशां ज़ह0, 
(०० 89 ॥९०४६४०१ ए्००, ह 
% "30006 _आ0-(00स्‍रतरकांवा 20068 % 828  * 
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इस अवनरण का साराश यह है कि राष्ट्र-संघ ने जिस ढंग से 
मंचूरिया के विवाद में हत्तक्षेर किया, उससे जापान को यूरोप के लोक- 
मत के विरुद्ध प्रकट विद्रोह करने का प्रोत्साहन मिल्रा | यहाँ तक' कि 
उसने सघ से श्रपना संबन्ध त्याग कर दिया। यह यथार्थ में अधिक 
संभव है कि यूरोप के राष्ट्रों ने तत्परता और निश्चय-पूर्वक अपनी शक्ति 
विवाद को तय करने में लगाई होती, तो उसका जापान पर बढ़ा 
प्रश्नाव पड़ता | । 


सत्य तो यह है कि पाश्चात्य राष्ट्र सम्मिलित होकर चीन के पक्ष 
में जापानी-आक्रमण के विरुद्ध कोई कार्य करना नहीं चाहते ये | यद्यपि 
जापान के इृत्य ने उन सिद्धान्तों का संहार कर दिया, जो सघ के विधान 
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में प्रतिपादित हैं। आपे से भ्रधिक यूरोप के राजनीतिशञों ने जापान से 
सहानुभूति प्रकट की । दूसरी श्रोर जो राजनीतिश राष्ट्रग्संध के विचारों 
के समथंक थे, वे जापान के विरुद्ध कोई कार्य करके अपने राष्ट्र को 
संकट में डालना नहीं चाहते ये ; क्योंकि उन्हें यह विश्वास नहीं था 
कि उनके श्रन्य साथी हस कार्य में उनका साथ देंगे । 

चीन जापान-युद्ध के सम्बन्ध में राष्ट्रसंधघ ने जिस नीति का श्रव- 
लम्बन कर शान्ति-रक्षा का प्रयत्न किया, उससे उसके गौरव का सर्व॑- 
नाश हो गया । राष्ट्रों का श्रव संघ पर विशास नहीं रहा है; क्योंकि 
राष्ट्रसंध एक विश्व-्संस्था होते हुए भी यूरोप की कूट्नौतिपूर् 
राजनीति का शिकार है । वह प्रत्येक काय संसार के हित की दृष्टि से 
नहीं करता ; प्रत्युत्‌ सबसे पूर्व उसे यूरोप के हित का ध्यान रहता है। 
जी० डी० एच० फोल की सम्मति में 'राष्ट्र-संघ यथार्थ में श्रधिकतर 
पश्चिमी यूरोप के बड़े राष्ट्रों की एक संत्या है, जिसमें दक्षिणी, पूर्वी 
और केन्द्रीय यूरोप के छोटे राष्ट्र भी एक ऐसे आ्राधार पर प्रविष्ट 
कर लिये गये हैं, मितभें समानता ओर विषमता का विचित्र मिलन 
हुआ है !? 

राष्ट्र-ंध में बढ़े राष्ट्रों का श्रातंक उसके जीवन फे लिए धातक 
और उत्कष के लिए वाघक सिद्ध हो रहा है । भारत के विख्यात 
बम्बई के देनिक अँगरेजी-पन्र 7॥8 ६708 0१ 708 के विद्वान्‌ 
सम्पादक ने राष्ट्रव्सपघ की महान्‌ शक्तियों (9788: 2007७) पर 
एक विचारपूर्ण तम्पादकीय अग्रेख लिखा है। श्राप लिखते हैं-- 
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राष्ट्रसंघ अब बहुत ही शीमता से यूरोप की गुप्तनसमर का रूप 
धारण करता जा रहा है। वह संसार के मामलों से कुछ श्रलग-सा 
होता जाता है। संयुक्त-राज्य, रूस, जापान की नीतियों का भावीः 
इतिहास पर राष्ट-संब के बहुतेरे सदस्यों के प्रमाव से श्रेष्ठ नहीं वो 
समान प्रभाव जरूर पड़ेगा। श्रव शीघ्र ही यूरोप के राष्ट्रों को श्रपनी 
संकुचित राष्ट्रीयवा को त्यागकर सच्चे अथों में विश्व-शान्ति-स्थापन के: 
लिए प्रयत्ञ करना चाहिए । 
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सातवां अध्याय 
झन्तराष्ट्रीय स्थायो न्यायालय 
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विकास--शताब्दियों से संसार के राष्ट्र एक विश्व-त्यायालय की 

स्थापना का स्वप्न देखते आये हैं। राष्ट्रों के परस्पर विवादों का निर्॑य 

करने के लिए विश्व-न्यायालय उतना ही आवश्यक और उपयोगी है, 

जितना किसी राष्ट्र के नागरिकों के विवादों को तय करने के लिए, 
शष्ट्रीय न्यायालय | 

सर्वप्रथम सन्‌ १८६६ में हेग-परिषद्‌ में स्वराष्टर-अचिव हेग के इस 


र्ण्घ 


राष्ट्रसंघ 


सबन्ध में अपनी योजना रखी। योजना बड़ी उत्तम थी; परन्तु वह 
साधारण विधान के रूप में बदल दी गई, जिसके अनुसार १३० 
न्यायाधीशों के मंडल से, राष्ट्रों की इच्छानुसार, पंचायत (87078 
पंणा 0 तंएणा॥ ) की नियुक्ति हो सकती थी । 

सन्‌ १६०७ में स्वराष्ट्र-नचिव रूट ने द्वितीय हेग-परिषद्‌ के श्रमे- 
रिकन प्रतिनिधि-संडल को यह श्रादेश दिया कि इस योजना में परि- 
बर्तन किया जाय। पंचायत को स्थायी बना दिया जाय , जिसमें न्याय 
श्रौर कानून के आचायों को स्थान मिलना चाहिए। वे ओर कोई व्यव- 
साय में अपने समय को न लगावें ; पर यह प्रयत्न विफल रहा । इस 
योजना में वाघक चुनाव की पहेली थी। ६० राष्ट्रों में से १२ न्याया-- 
धीश किस प्रणाली से चुने जायें, यह एक विकट समस्या थी | शक्ति- 
शाली बड़े राज्य स्थायी प्रतिनिधित्व चाहते ये, जिसको छोटे राज्य पसन्द 
नहीं करते थे | 

जब राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, तब विश्व-न्यायालय की स्थापना 
के लिए भी प्रयत्ञ किया गया। राष्ट्र्संघ के विधान-घारा १४ में स्थायी 
न्यायालय का इस प्रकार उल्लेख है-- 

“अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय की स्थापना के निमित्त राष्ट्र-संघ की 
कौतिल योजनाएँ तैयार करेगी और उन्हे राष्ट्-संघ के सदस्यों को स्वीकृति 
के लिए सौंप देगी । अ्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों का जिन्हे विग्रही न्यायालय को: 
सौप देंगे, निर्णय करने का अधिकार न्यायालय को होगा। न्यायालय 
कौंपिल या अ्रसेम्बली-द्वारा सॉंपे हुए किसी विवाद या प्रश्न पर परामश- - 
युक्त सम्मति देगा |? 

कॉपिल ने अपने द्वितोय अधिवेशन में, जो फरवरी १६२० में 
लन्दन में हुआ था, एक कानूत-विशेषज्ञों की समिति उपयुक्त धारा पर 
विचाराथ नियुक्त की | 
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विशेषज्ञों की परामशे-सम्रिति 
: सम्तिति का अधिवेशन १६ जून १६२० ६० को हैग नगर में हुआ । 
वहाँ राष्ट्र फ्री कोंतिल की और से !, [,000 507720788 ने 
समिति का स्वागत किया। समिति के महत्त्वपूर्ण कार्य पर भी प्रकाश 
डाला गया | वेरन डासकेम्प समिति के अध्यक्ष चुनें गये । ६ सप्ताह तक 
निरन्तर कार्य करने के पश्चात्‌ २४ जुलाई को समिति ने स्व-सम्मति 
से मसविदे को स्वीकार किया | मसविदे में न्यायालय - संगठन, कार्य 
और न्याय-प्रणाली का प्रतिपादन किया गया । यह मसविदा और रिपोर्ट 
श्रगस्त १६९२० में कोंसिल को सौप दिये गये | कॉसिल ने अपने अक्टू- 
बर १६२० के ब्रुसेल्स-अ्धिवेशन में मसविदे में संशोधन किये। इस 
प्रकार यह संशोधित मसविदा और रिपोर्ट असेम्बली की 'तृतीय समिति' 
को सौंप दिये गये । इस समिति ने एक उप-समिति नियुक्त कौ, जो 
पूरी तरह मसविदे, रिपोर्ट श्रौर संशोधन श्रादि की जाँच की । ८ दिसम्बर 
१६२० को उप-समिति ने अपना संशोधित मसविदा समिति को सॉंप 
दिया | समित्रि ने इसे स्वीकार कर लिया। पुनः असेम्बली की स्वीकृति 
के लिए पेश हुआ | अ्रसेम्बली ने भी इसे स्वसम्मति से स्वीकार कर 
लिया । इस प्रकार न्यायालय का विधान (88०6 0/ 00प70) तैयार 
हो गया । विधान की धारा १४ के अनेकार्थ किये जाने के कारण असे- 
म्ली ने यह धोषणा कर दी कि केवल सम्मति (7068) से ही न्याया- 
लय की स्थापना न हो सकेगी । प्रत्येक राज्य (७६४६७) को अपनी निजी 
स्वीकृति देनी चाहिए | जब राष्ट्रनसभ के स॒दस्य-राष्ट्र बहुमत से स्वीकृत 
कर लेंगे, तब न्यायालय की स्थापना की जायगी। जो राष्ट्र न्यायालय 
के!विधान को स्वीकार करते हैं, उन्हें प्रतिशा-पत्र (270008॥') पर 
हत्तात्वर कर यह स्वीकार करना पड़ता है कि वे न्यायालय की श्रधीनता 
स्वीकार करते हैं| 
१६१७ 


राष्ट्रसंघ 
राष्ट्रों में इस विषय में घोर मतमेद था कि न्याया्रय की व्यवस्था 
अनिवायतः राष्ट्रसंघ के सदस्यों को मान्य होगी; इतलिए उन राष्ट्रों को 
जो स्थायी न्यायालय की अ्रधीनता को अनिवाय रूप से स्वीकार करते 
थे, एक और प्रोटोकल पर हस्ताक्षर करने पड़े । यह प्रोटोकल 
090078) 08788 के नाम से प्रसिद्ध है। 

मई १६३० ई० में ४२ राज्यों ने प्रोगोकल को स्वीकार किया 
और २६ राज्यों ने अ्निवाय रूप से उसकी अधीनता स्वीकार करने- 
वाले (000078! 0]8750) को स्वीकार किया। 

१४ सितम्बर १६३१ ६० को स्थायाचय के सदस्यों का निर्वाचन 
कौतिल भ्ौर श्रसेम्बली के सदस्यों ने किया | ६ न्यायाधीश और ४ 
उप-न्यायाधीश घुने गये । 

न्‍्यायाल॑य का मवम--परामश समिति ने स्वतम्भति से हेग 
नगर को अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय का केन्द्र स्वीकृत किया । कारनेगी 
ट्रस्ट की ओर से हेग में शान्ति-मन्दिर ( 20809 ?8808 ) का 
निर्माण हुआ, जो बाद में न्यायालय को दान में दे दिया गया | इसी 
विश्व-विख्यात शान्ति-मन्दिर में भ्रन्तराष्ट्रीय न्यायालय है| ३० जनवरी 
१६१२ ई० को न्यायालय का प्रथम अधिवेशन इसी मन्दिर में सम्पन्न 
हुआ । इसी अधिवेशन में न्यायालय के नियमादि भी बनाये गये । 

न्यायाधीशों का निर्वाचन--न्यायाधीश प्रति नौ वर्ष बाद 
चुने जाते हैं और नवीन निर्वाचन में भी वे पुनः चुने जा सकते हैं। 
निर्वाचन-प्रणाली राजनीतिक वातावरण से मुक्त है। प्रत्येक देश के 
कानूनाचार्यों को न्यायालय का न्यायाधीश बनने की सुविधा प्राप्त है। 
राष्ट्रों के सवभेष्ठ प्रतिमाशाली कानूनाचार्यों की .एक चूची तैयार कर 
कॉल और श्रसेमली के सामने पेश की जाती है। और दोनों 
संस्थाएं मिलकर उस सूची में से न्यायाधीशों का चुनाव करती हैं | 
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निर्वाचन में बहुमत का नियम प्रयोग में लाया जाता है। न्याया- 
लय अ्रपना श्रध्यज्ञ और उपाध्यक्ष तीन वर्ष के लिए चुनता है। रजिस्ट्रार 
और डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी न्‍्यायालय-द्वारा ही होती है | 
अध्यक्ष औ्रौर रजिस्ट्रार हैग में ही निवास करते हैं। 

भ्रमिकों के प्रश्नों पर विचार करते समय न्यायाधीशों को सहायता 
के लिए चार असेधर चुने जाते हैं, जिन्हें सम्मति देने का अधिकार 
नहीं होता | गमनागमन के सम्बन्ध में जो विवाद न्यायालय के सामने 
निर्णय के लिए पेश किये जाते हैं, उनके विषय में भी यह नियम 
लागू शोेता है। 

स्थायित्व--इस न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है 
कि यह न्याय के लिए सवंदा तत्यर रहता है। देग का प्राचीन पंचा- 
यती-न्यायालय किसी विवाद के उपस्थित होने पर ही नियुक्त किया 
जाता था | विवाद का नियणंय हो जाने पर न्यायालय की सत्ता मिट 
जाती है ; इसीलिए इस न्यायालय के लिए, स्थायी विशेषण का प्रयोग 
किया गया है। इस न्यायालय के न्यायाधीश जगत्‌-विंख्यात, अ्रन्तर्रा- 
ष्ट्रीय-कानूनाचार्य ही नियुक्त किये जाते हैँ | इस न्यायालय का वार्षिक 
अधिवेशन प्रतिवर्ष १५ जून को होता है । 

न्यायाधीशों की संख्या एवं संगठन में कमी परिवर्तन नहीं 
होता | न्यायालय की कार्य-प्रणाली में भी परिवर्तन नहीं किया 
जा सकता | न्यायालय के निशय केवल विवाद से सम्बन्ध रखनेवाज्े 
पत्तों पर ही लागू होते हैं। न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों का खश्डन 
भी नहीं करता । न्यायाक्षय में कोई एक पक्ष भी अपना निर्णय कराने 
की प्रायंना कर सकता है, श्रर्थात्‌ न्यायालय विवादों का निर्णय था 
तो एक पक्द की प्रार्थना पर करता है, अथवा दोनों पक्षों की सम्मति से | 

राू-संघ में न्थायालय का स्थान--यहाँ हम उंक्षेप में 
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न्यायालय का राष्ट्रसंध में स्थान क्या है--इस पर विचार कर लेना 
चाहते हैं। न्यायालय-विधान (00778 88४79) राष्ट्रसंघ द्वारा 
स्वीकृत हुआ्रा था ; परन्तु है वह एक स्वतन्त्र समझौता ; इसलिए राष्ट्र 
संघ और न्यायालय का सम्पर्क मुख्यतः प्रबन्ध-सम्बन्धी ही है; परन्तु 
यह स्मरण रखना चाहिए, कि इस स्थायी न्यायालय की उत्तत्ति और 
विकास का पूरा भय राष्ट्रसंघ को ही प्रात है। जैश कि ऊपर बतलाया 
गया है, न्यायालय के काय दो प्रकार के हैं-उपत्यित विवाद का 
निर्णय करना और राष्ट्रसंघ-द्वारा सौपे हुए विषय पर परामर्श देना | इन 
दोनों कार्यों का सम्पादन कर न्यायालय के अन्तर्राष्ट्रीय विधान को 
कानून के रुप में बदलने का प्रशंसनीय काम किया है। न्यायालय के 
निर्णय अन्तिम होते हैं। इनको श्रपील नहीं होती | 
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झन्तराष्ट्रीय श्रमिक-संघ 


अन्तररा्ट्रीय श्रमिक-संघ का विकास--अन्तर्राष्ट्रीय भ्रमिक- 
संघ की भावना का प्रादुर्भाव वर्सेलीज की सन्धि से नहीं होता और न 
यूरोपीय महासमर के उपरान्त विश्व-श्राथिक संकट ने ही इसे जन्म 
दिया है| इस शताब्दी के प्रारम्भ में पेरित में [00008 (0॥8/ 
888029870॥ 707 0ए"े7७७ 4/028| ?/00000॥ नामक 
संस्था का जन्म हुआ | 

परन्तु यूरोपीय महायुद्ध ने इस संगठन को श्रस्त-व्यस्त कर दिया । 
एक झोर महासमर के संकटों से पीड़ित संसार स्थायी शांति का आवा- 
हन कर रहा (था। राजनीतिक-केत्र में शांति किस प्रकार स्थापित हो 
सकती है--यह महासमर के बाद संसार के राजनीतिशों के सामने सबसे 
बड़ी पहेली थी। श्रनेकों परिषदों, समोलनों शोर समितियों में विचार" 
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खहकारिता-समितति 


कृपि- 


राष्ट्रसंघ 


विनिमय के बाद इस समस्या का समाधान राष्ट्रसंध (7,08206 0 
४४078 ) के रूप में किया गया। 

विचारकों को यह समाधान सर्वश्रेष्ठ प्रतीत हुआ है ; पर इससे 
सामाजिक-च्ेत्र के अन्याय कैसे दूर हो सकते ये ! विश्व में श्रशान्ति 
और युद्ध का मूल कारण राष्ट्रों की उपनिवेश-विजय की लालसा और 
लिप्सा है, जिसे आज साम्राज्यवाद के नाम से पुकारते हैं। भर सत्तेप में 
साम्राज्ययाद की उत्तत्ति पूजीऋद से हुई है ; इसलिए सामानिक न्याय 
की समस्या को हल करना भी झ्ावश्यक था। सब १६१६ ई७ में 
रूस में बोलतिविज्रम का आन्दोलन बड़ी उग्रता से चल रहा था। राज- 
नीतिशों को यह भय था कि कहीं संतार के भजदूर रूस का अनुसरण 
न करने लग जायें। यदि इस बार मज़दूर बिगड़ गये, तो पूँजीवाद 
का भवन गिर जायगा और साम्राज्यवाद का संहार होने में कोई कसर 
न रहेगी। वर्सेलीज की सन्धि के निर्माता जिस समय भ्रमिक-संघ की 
योजना का विचार कर रहे थे, उस समय उनके सामने यह भय इसी 
रूप में उनके मस्तिष्क में विद्यमान था। # 

संघ की स्थापना का उद्दे श्य शायद यह है कि मजदूर भास्को 
की ओर आकर्षित न हों। उन्हें कुछ थोड़े से सुधार दे दिये जायेँ, 
जिससे वे संतुष्ट रहें श्रौर सामाजिक क्रान्ति का सुयोग उन्हें न मित्ते | 

सन्‌ १६१६ ई० में वन नगर में [70770०४] ॥7४09 
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घ77/0॥. 007/009000 .अन्तर्राष्ट्रय वाणिज्य-संघ-परिषद्‌ हुई, 
जिसमें यह निश्चय किया गया कि धनिकों और श्रमिकों में सहयोग की 
स्थापना के जिए प्रयत्न किया जाय | 

सन्‌ १६१६ ई० की २१ जनवरी को जो शान्ति-परिषद्‌ पेरिस में 
हुई, उसमें श्रमिकों की त्थिति-चुधार के साधन खोजने के लिए एक 
जाँच-क्मीशन नियुक्त किया गया | उस कमीशन को यह आदेश किया 
ग़या कि वह विविध राष्ट्रों के श्रमिकों की दशा का निरीक्षण एवं जाँच करे 
और उनकी दशा में सुधार करने के लिए ऐसे साधन बतलावे, जो सब 
देशों में प्रयोग में लाये जा सके | ओर वह एक ऐसी व्थायी संस्था 
की स्थापना के लिए, ठिफारिश करे, जो इसी प्रकार की जाँच निरन्तर 
करती रहे | यह समस्त कार्य राष्ट्रसंब के सहयोग से उत्की अ्रध्यक्षता 
में होना चाहिए । इस कमीशन में निग्न-लिखित देशों के पन्द्रह प्रतिनिधि 
थे। सयुक्तराज्य, ब्रिटिश-साम्राज्य, फ्रान्स, इटली, जापान, बेशनियम, 
क्यूबा, पोशेर्ड ओर जेकोस्लाविया | 

श्रमिक-संध के उद्देश्य--वर्सेलीज के सन्धि-यत्र (27989 0/ 
पए०७४/१०४) के भाग १३ में श्रमिक-संध का विधान है। इसकी 
भूमिका बड़ी मह्वपूर्ण है ; क्योंकि उससे संघ के उद्दे श्यों पर ययेष्ट 
प्रभाव पड़ता है । 
'” क्योंकि राष्ट्रसंघ का उद्दे श्य है--विश्व में शान्ति की स्थापना 
और शान्ति उसी सम्रय स्थापित हो सकती है, जब वह सामाजिक 
न्याय पर आशित हो ; क्योंकि भ्रमिकों की वर्तमान स्थिति ऐसी अन्याय 
मूलक, कष्ट-पूर्ण श्रौर विकट है कि बहुतेरे श्रमिको के लिए म्हताजी हो 
रही है ; जिससे संसार में श्रशान्ति इतनी बढ़ गईं है कि विश्व की 
शान्ति और सामंजस्य संकट में हैं। इस परिस्थिति में शीघ्र सुधार होना 
'आवश्यक है | यथा भ्रमिकों के दैनिक कार्य के घंटे कितने हों, क्रितने 
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घंटों का दिन माना जाय, कितने दिनों का एक सप्ताह माना 
जाय, भ्रमिकों की भर्ती का नियन्त्रण, वेकारी को रोकना, उचित 
वेतन नियत करना, जब भ्रमिक काय करते समय आआराहत हों, रोगी हों, 
व्यथित हों, तो उस समय उनकी रक्षा करना, बालकों, युवकों भ्रोर ल्नियों 
का संरक्षण करना | दृद्घावर्था और अंगद्दीन होने पर उनकी जीविका 
का प्रबन्ध, विदेशों में काम पर गये हुए भ्रमिकों के हितों का संरक्षण, 
परस्पर सहयोग से संगठित कार्य करने को सुविधा, व्यावसायिक 
तथा विशिष्ट कोशल की शिक्षा की व्यवस्था तथा अ्रन्य सुविधाएँ 
देना आवश्यक है; क्योंकि यदि कोई राष्ट्र भमिकों के मानवोचित 
सुधारों को श्रपनाने में अतफल रहे, तो यह उन राष्ट्रों के पथ में, 
बड़ा बाधक होगा। जो अपने-श्रपने देशों में अ्रम्िकों की स्थिति 
में सुधार करना चाहते हैं 

इसलिए महान्‌ शक्तिशाली राज्य न्याय, मानवता, तथा विश्व में 
स्थायी शान्ति-स्थापन की मावना से प्रेरित होकर निम्न-लिखित 
( अन्तराष्ट्रीय भमिक-संघ ) की योजना को स्वीकार करते हैं। 

इस भूमिका से यह स्पष्ट व्यक्त होता है कि श्रमिक-संघ का उद्दे श्य 
विश्व में सामाजिक न्याय की स्थापना करना है | सामाजिक न्याय के 
बिना विश्व-शान्ति की आशा स्वप्न ; है इसलिए भूमिका में यह 
उल्लेख किया गया है--विश्वन्शान्ति केवल उसी समय स्थापित हो 
सकती है, जब्र वह सामाजिक न्याय पर आश्रित हो ।! 

झन्तर्राष्ट्रीय भ्रमिक-संघ की कार्य-पद्धति पर विचार करने से 
पूर्व यह आ्रावश्यक है कि हम उसके तिद्धान्तों को मली प्रकार समर 
लें ; क्योंकि किसो संस्था की कार्य-प्रणाली को समझने के लिए उसके 
सिद्धान्तों का पूर्व ज्ञान अनिवाय॑ है | यहाँ हम वर्संज्ञीज की सन्धि से 
उन सिद्धान्तों, को उद्धुत करते हैं, जो श्रतीव महत्त्वपूर्ण हैं। 
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श्रमिक-संघ के घिद्धान्त 

१--सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि मजदूरी को 
बाजार में क्रय-विक्रव की वस्तु न माना जाय | 

२--अमिकों और पूँजीपतियों को वैध उद्दे श्यो के लिए. संगठित 
संस्थाश्रों-द्वारा काय करने का अधिकार है| 

३--अमिकों के पारिश्रमिक की दर इतनी पर्याप्त निश्चित कौ जाय, 
जो उनके देश-काल के अ्रनुकूल श्रोर उचित हों । 

४--जिन देशों में भ्रमिकों के लिए ८ धरश्टे का दिन और 
४८ घरटों का सप्ताह नहीं माना जाता, उन देशों में ऐसा माने जाने 
का प्रयज्ञ किया जाय | 

५--प्रतिसप्ताह में अमिकों को एक दिन का अवकाश दिया 
जाय और जिस देश में संभव हो, वहाँ वह दिन रविवार नियत कर 
दिया जाय। 

६--बालकों से परिश्रम के कार्य लेना सर्वया बन्र कर दिया 
जाय, जिससे उनकी शिक्षा-प्रात्ति और शारीरिक विकास में बाधा 
न पड़े। 

७--पुरुषों और ज्लियों को समान काये के लिए समान पारिश्रमिक 
दिया जाय | 

८--जिन देशों में कानून-द्वारा भ्रमिकों के कार्य का जो ढंग 
निश्चय किया गया हो, वह शआ्ार्यिक दृष्टि से न्याय-संगत होना 
चाहिए । 

६--प्रत्येक राष्ट्र श्पने यहाँ ऐवा प्रबंध कर दे कि उपयुक्त 
तिद्धान्तों का ठीक प्रकार से प्रयोग किया जाता है या नहीं--उसकी 
जाँच हुआ करे और उसमें ल्लियाँ भी भाग लिया करे | 

राष्ट्रों का यह मत नहीं है कि उपयुक्त पिद्धान्त और प्रणाली 
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पूर्ण और अन्तिम है; परन्तु उनकी सम्मति में वे राष्ट्रनसंघ की नीति 
का संचाक्षन करने के लिए स्वृथा अनुकूल हैँ। यदि वे उन श्रोद्यो- 
गिक देशों-द्वारा स्वीकार कर लिये गये, जो राष्ट्रसंघ के सदस्य हैं 
और उनको क्रियात्मक रूप में लाने के लिए उचित संरक्षण स्थिर 
किये गये, तो विश्व के श्रमिकों के लिए. स्थायी रूप से उपकारी 
खिद्ध होंगे । 


अस्तराप्ट्रीय भ्रमिक-संघ की रचना 


सामान्यतया राष्ट्रग्संव के समस्त सदत्य-राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय भमिक- 
संघ के सदस्य होते हैं। राष्ट्रसंध की सदस्यता स्वीकार करने पर 
राष्ट्र अमिक-संघ का स्वतः सदस्य बन जाता है; परन्तु ऐसा कोई नियम 
नहीं है, जिसके कारण राष्ट्रसंध के सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त दूसरे राष्ट्रों 
को उसमें प्रतिनिधित्व न दिया जा सक्के| यद्यपि प्रारम्भ में जम॑नी 
राष्ट्रंघ का सदस्य नहीं था ; परन्तु वह शुरू सेही भ्रमिक-संघ का 
सदस्य रहा है। जब ब्राजील ने राष्ट्र-संव से अपना उम्बन्ध-विच्छेद 
कर दिया, तब भी वह भ्रमिक-संघ का सदस्य बना रहा। श्रमिक-संघ 
और राष्ट्र-संघ में अनेकों समताएँ हैं; किन्तु उनकी विषमताएँ भी 
नगर नहीं हैं। राष्ट्र-संघ विशुद्ध रुप में राष्ट्रीय सरकारों की संस्था है ; 
परन्तु भ्रमिक-संघ में केवल राष्ट्रों के शासन के प्रतिनिधि, ही सम्मिलित 
नहीं हैं ; प्रत्युत्‌ प्रत्येक देश के भ्मिको श्रौर धनिकों की संस्थाओ्रो' के 
प्रतिनिधि भी सम्मिलित होते हैं | इनमें से दो सरकार के अ्रपने प्रतिनिधि 
होते है और दो भ्रमिक्रों और धनिको' की संस्थाओं की अनुमति से 
44 नियुक्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र के ४ प्रतिनिधि 
रहते हैं। 

राष्ट्रसंघ में जो अ्रसेम्बली का स्थान है, वही स्थान अन्तराष्ट्रीय 
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भ्रमिक-संघ में अन्तर्राष्ट्रीय भमिक-परिषद्‌ (00॥/079॥08) का है। 
परिषद्‌ का अधिवेशन प्रतिवर्ष जिनेवा में होता है। 

श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-संघ में १६ राध्ट्‌ सम्मिलित हैं। वे अपने चार- 
चार प्रतिनिधि मेजते हैं । 


अन्तरांष्रीय भ्रमिक-परिषद्‌ (. [,, 00॥/070॥00) 


परिषद्‌ का प्रमुख कार्य है, श्रमिकों के लिए नियम बनाना । परिषद्‌ 
के सामने जो विचारणीय विषय अथवा का्य-क्म उपस्थित होते हैं, 
उन पर विचार-विनिमय के पश्चात्‌ परिषद्‌ प्रतिज्ञा ( (०॥ए७0॥07॥ ) 
के द्वारा उनका निर्णय करती है| भ्रमिक-परिषद्‌ में सामान्यतया किसी 
निर्यय की स्वीकृति फे लिए बहुमत का नियम ही व्यवहार में लाया 
जाता है ; परन्तु ज, प्रतित्ा या सिफारिश का विषय उपत्यित किया 
टर है, तब उसकी स्त्रीकृति के लिए दो-तिहाई सम्मति आवश्यक 

है 


| 
परिषद्‌ में राष्ट्रसप की भाँति केवल दो भाषाएँ--अंग्रेज़ी और फ्रेच 
ही प्रयोग में श्राती हैं । 


अम्तर्राप्रीय प्रतिशञा ([7[00800॥8) 000एश607) 


ऐसा कहा जाता है कि श्रन्तराष्ट्रीय-परिषद्‌ एक व्यवस्थापिका है, 
जो श्रमिक्रों के लिए कानून ( !/4 8 ) बनाती है; परन्तु यथाय में 
भ्रमिक-परिषद्‌ को व्यवस्थापिका (7,0888076 ) के अधिकार 
प्राप्त नहीं हैं; क्योंकि जिस प्रकार राष्ट्र राजनीतिक विषयों में अपनी 
राष्ट्रीय प्रभुता और उसके अधिकारों की रक्षा का प्रयत्न करते हैं और 
इस प्रयत्न में उन्मत्त होकर राष्ट्रसंघ के भ्रादेशों की उपेक्षा करते हैं, 
उसी प्रकार वे राष्ट्र भमिकों के विषय में भी श्रपने अधिकारों को किसी 
अन्तर्रा्ट्री-संस्था को सॉपने के लिए तैयार नहीं हैं | 
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अन्तर्राष्टीय भ्रमिक-परिषद्‌ केवल प्रस्ताव स्वीकार कर सकती हे 
वह कानून नहीं बना सकती | वह सिफारिशें पास कर सकती है और 
विविध देशों से उनके पालन के लिए अ्रनुरोध कर सकती है | वह 
कन्वेशन का डाफ्ट तैयार कर सकती है, जिसे सदस्यों की सरकारें अपने 
राष्ट्रीय व्यवस्थापिका-द्वारा नियत अ्रवंधि के भीतर कानून के रूप में 
पास कराने का भार लेती हैं । 

परन्तु यदि किसी सरकार की व्यवस्थापिका 00॥7०७१॥70/॥ 
को स्वीकृत नहीं करती, वह उसे श्रस्थीकार कर सकती है। उस पर 
ऐसा कोई बन्धन नहीं है कि वह बाध्य होकर उसे स्वीकार कर ले । 

यदि किसी सरकार के प्रतिनिधि ने श्रमिक-परिषद्‌ में किसी प्रतिशा 
के पक्त में सम्मति दी है, तो भी उस सरकार की व्यवस्थापक-सभा चाहे 
तो अस्वीकार कर सकती है | इसमें उसे पूरी स्वतंत्रता है | 


अन्तरोष्ट्ीय-भमिक-काययोरय (!. [0 0 ) 


हम भ्रमिक-कार्यालय की ठुलना राष्ट्र-संघ के स्थायी कार्यालय से 
कर सकते हैं। श्रमिक-कार्यालय जिनेवा में स्थायी रूप से स्थित है | 
यह कार्यालय एक ऐसे डायरेक्टर के नियंत्रण में कार्य-संचालन करता 
हे, जो श्रमिक-संघ का प्रधान-सत्री भी होता है। इस संघ के सर्वप्रथम 
डायरेक्टर फ्रातत के भूतपूर्व सचिव भ्रलवर्ट ठामस थे | खेद है कि आपका 
देहान्त हो गया । जो विषय परिषद्‌ में स्वीकार किये जाते हैं, उनको 
कार्य-रूप में परिणत करना इस कार्यालय का मुख्य ध्येय है | 

कार्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति डायरेक्टर-द्वारा होती है। 
कार्यालय ऐसे विषयों की जाँच और खोज करता है, निन्हें कार्य-समिति 
( 007०7४४६ 5009 ) विचारार्थ परिषद्‌ के कार्यक्रम की बूची 
में रख देती है। कार्यालय उन विषयों के विशेषज्ञों की रिपोर्ट तैयार 
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कर तदनुसार सिफारिशों भ्ौर प्रतिशाओं के मसविदे तैयार करता है। 
भ्रमिक-कार्यालय का यह भी कर्तव्य है कि वह संसार के समस्त 
देशों के श्रमिकों की परित्यिति की जाँच करे भर उनको लेखबद्ध कर 
प्रकांशित करे । 
कार्यालय के निम्न-लिखित भुखझ्य कारये हैं--- 
१--विविध सरकारों से पत्र-व्यवह्ार कर उन्हें परिषद्‌ में सम्मिलित 
होने के लिए प्रेरणा करना। सिफारिशों और प्रतिशाओं के मसविदे 
तैयार करना ओर बिना विलसखर किये उनको विविध-सरकारों-द्वारा 
स्वीकृत करा लेना । 
२--अमिक्रों श्रोर धनिकों की अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय सामाजिक 
समस्याओं का निरीक्षण करना | 
कार्य-समिति ( 00707४॥8 8009 ) 
श्रमिक-संघ की क्रार्य-सम्रिति (907७!॥78४ 3009 ) एक 
सदसे प्रमुख तंत्था है। इसकी तुलना राष्ट्रसंध की कोंसिल से की जा 
सकती है | जिस प्रकार राष्ट्रटसंघ की कोंसिल में, उसके मोलिक सिद्दान्तों 
के विपरीत, बड़े-बड़े राष्ट्रों को स्थायी सद्यता प्रदान की गई है, 
उठती प्रकार श्रमिक-संत की 00ए077॥72 3007 में कुछ देशों 
को स्थायी सदस्य बनाया गया है | स्थायी सहायता प्रदान करते समय 
उन देशों के श्रौद्योगिक महत्त पर विचार किया गया है ; परन्तु कॉसिल 
में स्थायी-सहायता प्रदान करते समय केवल राजनीतिक-महत्त को 
आश्रय दिया गया है| 
080ए०७"७॥॥४४ 8007 में २४ सदस्य हैं# १२ सदस्य | भमिक- 
# इम अध्याय के समाप्त कर देने के वाद इमें यह सूचना प्राप्त हुई हे कि भन्त- 


राष्ट्रिय-अमिक-सघ की कार्य-समिति के सदस्य २४ से वदाकर ३२ कर दिये के हं। 
“लेखक 
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संघ के श्रमिकों भ्रौर धनिकों के वर्गों-द्वारा समान संख्या में चुने जाते 
हैं। शेष १९ सदस्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। इन पिछले १२ 
सदस्यों में से ८ स्थान अ्रग्रगरय श्रौद्योगिक देशों के लिए सुरक्षित हैं | 
निम्न-लिखित ८ सदस्य स्थायी सदस्य हैं-- 

१--बेल्कियम २--कान्स ३--जमनी ४--पैठ-म्रिठेन ५--इट्ली 
६--जापान ७--कनांडा :--भारतवर्ष | 

कार्य-समिति अपने कार्मशाल ( तीन वर्ष के लिए ) एक प्रधान 
नियुक्त करती है। गवर्निंग बॉडी का अधिवेशन प्रतिमात होता है। 
यही संस्था श्रमिक-कार्यालय के डायरेक्टर की नियुक्ति करती है। डाय- 
रेक्टर अपनी रिपोट कार्य-समिति के पास मेजता है | कार्य-समिति कार्या- 
लय के वजट को स्वीकार करती है! भ्रमिक-संघ के कार्यों में सहायक 
कमीशनों की नियुक्ति भी कार्य-समिति-द्वारा होती है | 

इनके अतिरिक्त अम्रिक-कार्यातय में श्रमेकों विभाग हैं। कतिपय 
स्थायी व अस्थायी कमीशन व समितियाँ भी हैं, जिनके विवरण की 
यहाँ आवश्यकता नहीं है। 

हमने यहाँ श्रन्तराष्टीय भ्रमिक-संघ की रुप-रेखा इस उद्देश्य से दी है 
कि हमारे पाठक राष्ट्रसंघ की विश्व-शाति के लिए प्रयत्षशील संस्था का 
परिचय ग्रात् कर लें | ह 


द्वितीय भाग 


वििव-शान्ति 


पहला अध्याय 


राष्ट्रीयता ओर अन्तराष्ट्रीयता 


१--राष्ट्र ओर राष्ट्रीयता क्‍या है ! 
इस भाग में हम अ्रन्तरांष्ट्रीय-शान्ति पर विचार करना चाहते हैं। 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति क्या है ! क्या विश्व-शान्ति फेवल-मात्र श्रादरश हे 
श्रथवा ययायथ तथ्य है ! विश्व-शान्ति की प्राति में कौन-कौन-सी वाधाएँ 
हैं! वाधाओ्ं का निराकरण कैसे किया जा सकता है ! विश्व-शान्ति 
के साधन क्या हैं ! क्या राष्ट्रसंघ अपने वतमान स्वरूप में, विश्व में 
शान्ति स्थापित करने योग्य है ! उसकी विफलता के मौलिक कारण 
क्या हैं! इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने का हम 
प्रयत् करेंगे | 
विश्व-शान्ति, अन्तरोष्ट्रीय शान्ति की समस्या पर विचार करने से 
पूर्व हमें राष्ट्र और राष्ट्रीयया के स्वरूप पर विचार कर लेना उचित 
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राष्ट्रसंध्र और विश्व-शान्ति 


होगा । क्योंकि अ्रन्तर्राष्ट्रीया की भावना में राष्ट्रीय का सब्रिवेश 
है। वर्तमान युग में राष्ट्र और राष्ट्रीय, राजनीति के ज्षेत्र मे सबसे 
अधिक शक्तिप्रद तल हैं | 

जब्र हम राष्ट्र ( ९६(07) ) शब्द का सम्बोधन करते हैं, तो हमारे 
अन्दर अनेकों भावों का एक साथ उदय होता है। राजनीति-विशारदों 
ने राष्ट्रका तात्तिक विवेचन किया है | संक्षेप में राष्ट्र न जाति (9809) 
ही है और न राज्य ( 5966 ) ही। राष्ट्र, राज्य, और जाठि 
इन तीनों में विशाल अ्रन्तर है | हम इस स्थान पर इस अ्रन्तर पर 
प्रकाश डालना उचित नहीं सममते | केवल राष्ट्र के रूप को सम काना 
ही हमारा अ्रमिप्राय है | 

राष्ट्र उत जन-समूह का नाम है, जो अपने-आपको स्वाभाविक रूप 
से एक सूत्र में बेंघा हुआ अनुभूत करता है। जिन #ंखलाशों में वह 
बेंधघा होता' है, ने इतनी मजबूत होती हैं कि जिनके प्रभाव से वे 
परस्पर आनन्दपूरवक अपना जीवन भोग सकते हैं | जब इन शहुलाओं 
को तोड़ दिया जाता है, तो वह समस्त जन-समूह घोर अ्रसन्तोष का 
अनुभव करता है। 

इस जन-समूह को एक सूत्र में बॉधनेवाले बन्धन कोनसे हैं। राष्ट्र 
का सबसे प्रमुख और आवश्यक तत्त है--जातीय एकता ( (7808। 
एफ )। यद्यपि जातीय विशुद्धता और एकता को राष्ट्र का श्राव- 
श्यक अंग माना गया है ; परन्तु विचार करने पर यह शात होता है कि 
विश्व में जातीय-पवित्रता ( ?77ए ० 808 ) का दावा सवा 
निमूल है | आज संसार की कोई जाति अपनी पवित्रता को धिद्ध नहीं 
कर सकती ; क्योंकि रक्त की विशुद्धता का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं 
है | हाँ, हमारे पास ऐसे श्रनेकों प्रमाण हैं, जिनसे यह तिद्ध होता है 
कि जातियों का मिश्रण प्राचीन समय से होता आया है | 


श्श्् 


विश्व-शान्ति 


इस सत्य को स्वीकार कर लेने पर भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए 
जातीय-एकता को किसी अंश में मानना पड़ेगा । यदि श्रन्तर्जातीय 
विवाह एवं अन्य साधनों-द्वारा विभिन्न जातियों ने अपने भेद-भाव को 
दूर कर सामंजस्य और एकता स्थापित कर ली, तो यह निश्चय है, कि 
उनमें राष्ट्रीय-जाणति का उदय हो जायगा | 

राष्ट्र का दूसरा श्रावश्यक तत्व है एक सीमित भू:खंड' 
(707४६0०ए) | आज इस तत्व ने विकसित होकर कैसा भयंकर रूप 
धारण कर लिया है | यह किसी से छिपा नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र इतना 
स्वार्थी बन गया है, कि वह अपने देश के हित के लिए, संसार के अन्य- 
राष्ट्रों का रक्त-शोषण कर अपनी राज्य-विस्तार की लिप्सा के वशीमूतः 
हो तास्डव-तृत्य कर रहा है | मातृ-भूमि के प्रेम में, मदमत्त बनकर 
देश-भक्ति के नाम पर संसार की अशक्त जातियों को कुचला जा रहा 
है। यहूदी संसार के किसी, भू-खए्ड विशेष के स्वामी नहीं हैं, 
वे समस्त राष्ट्रों में बिखरे हुए हैं। उनमें राष्ट्र के सब तत्तों का 
समावेश है ; पर आज वे किसी भूमि के स्वामी, न होने के कारण 
राजनीतिक भाषा में राष्ट्र नहीं; इसीलिए वे सबसे अधिक समृद्धिशाली' 
पूँजीपति होते हुए भी वन्य जातियों की भाँति संसार में एह-हीन 
भ्रमणकारी हैं | 

भाषा की एकता राष्ट्र-निर्माए में एक प्रवल साधन है। यह तत्त्व 
महत्त्वपूर्ण होने पर भी राष्ट्रीयता के लिए, अ्रनिवाय नहीं है| भाषा ही 
एक श्रभोष साधन है, जिसके द्वारा विभिन्न जातियों में एकता का 
उदय हो सकता है। राष्ट्र को संगठित करने में भाषा का स्थान अधिक 
महत्तपूर रह है ; परन्तु इसका तालय॑ यह नहीं है, भाषा की एकता 
ही राष्ट्र को जन्म देती है श्रथवा भाषा-विविधता राष्ट्रीयवा में वाघक 
है । श्रमेरिका-निवासी अंगरेजी-माषा का प्रयोग करते हैं ; पर अ्रमेरिका 
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एक प्रथक राष्ट्र है | स्वीठज़रलैरड एक राष्ट्र है तथामे वहाँ उसकी 
कोई एक भाषा नहीं है । 

राष्ट्र-विभाग में धार्मिक-एकता भी एक तत्् है; पर यह आवश्यक 
नहीं है | उम्ान आर्थिक हित श्रौर विदेशी शासन का नियंत्रण भी 
राष्ट्र-निर्माण में सहायक हैं | जब कोई जन-समुदाय विदेशी-शासन के 
अमानवीय और ऋर अध्याचारों से उत्तीड़ित हो जाता है और श्रत्या- 
चार के सहने की शक्ति का विनाश हो जाता है, तब उसमें प्रतिक्रिया 
के फल्-ल्वरूप एक मत से विदेशी-शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना 
प्रवतनता से प्राहुभू त हो जाती है| भारत में शष्ट्रीय-जागरण का जो 
दृश्य दिखलाई पड़ता है, उसका कारण भी मारत में ब्रिटिश शांतन 
की दमन नीति है | 

इन सब तल्तों में प्रमुख तत्व है--एक परम्परागत इतिहास | यह 
तत्त केवल महत्त्वपूर्ण ही नहीं, अनिवार्य भी है | इसके अ्रभाव में राष्ट्र 
की कल्पना संभव नहीं । श्रतीत की विजय की स्मृतियाँ, सार्वजनिक 
संकट की अनुभूतियाँ अमर शहीदों और देशभक्तों की वीर-गाथाएँ 
निस साहित्य में संग्रहीत होती हैं, उसके द्वारा समाज में श्रात्म-गौरव 
और आत्म-सम्मान के भाव पैदा होते हैं। ये ही राष्ट्र की मूल्यवाद्‌ 
समत्ति हैं। 
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राष्ट्रीय] एक भावना है, जिसकी कुछ शब्दों में परिभाषा करना 
कठिन है | राष्ट्रीयवा की मावना में कितना विकास और परिवर्तन हुआ 
है, यह जानना सहज है । राज्य (5808 ) ने जातीयता को प्रश्रय 
देकर राष्ट्रीयता को कितना दूषित और उम्र बना दिया है! जमनी का 
वर्तमान नाजी-श्रान्दोलन उग्र और दृषित 'राष्ट्रीयी! का भूततिमान 
उदाहरण है| आज वही देश राष्ट्र कह्ञाने का अधिकारी माना जाता 
है, जो श्रपने उप्र राष्ट्रीयता के मद में उन्मत्त होकर दूसरे देश को 
हथियाने के लिए ससार में अपना आतंक जमा सकता है। आज 
राष्ट्रीयवा की भावना जातीयता में बदल गई है | यह विश्व-शान्ति के 
लिए बड़ा ख़तरा है ; इसलिए हम विशद्‌ रूप में वर्तमान युग की 
राष्ट्रयता पर भी विचार कर लेना चाहते है | 


(२ ) वर्तमान संकुचित राष्ट्रीयता 
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श्राज भ्रखिल विश्व में राष्ट्रीय का भैरव नाद गूँज रहा है। 
राष्ट्रीयता ने संसार में ऐसा विकट संकट उपसस्थेत कर दिया है कि 
मानव अपने बन्ु के रक्त की पिपासा के लिए व्यग्न हो उठा है। देश- 
भक्ति के नाम पर दुसरों की स्वाधीनता का अपहरण राष्ट्रीयता माना 
जाता है। यंदि आपको संकुचित उग्र देश-भक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन 
करने हों, तो आप हिटलर, सुसोलिनी और जापान की साप्राज्यवादी 
भनोदृतियों का अध्ययन करें। जमनी सदैव जातीयता का कट्टर 
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पुजारी रहा है.। वह अतीत समय से विश्व-ताम्राज्य के खप्न देखता 
रहा है | जमंन अपने को सर्वश्रेष्ठ जाति भानता है। वह अन्य राष्ट्रों 
को अ्रपने सामने भेष्ठ भ्रौर समृद्विशाली देख नहीं सकता | यही कारण 
है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय से दूर रहा है। जमनी के प्रतिद्ध नेता 
गण 088॥76 ने भ्रपने पॉलीटिक'! नामक निभ्रन्ध में जिन राज- 
नीतिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, वे महां दूषित श्रोर पाशविक 
प्रवृत्ति के सूचक हैं। 

ट्रीटल्के के श्रतुतार राज्य का त्त न्याय नहीं, शक्ति है। और 
उसकी शक्ति का विस्तार ही राज्य का स्व श्रेष्ठ नैतिक कर्तव्य है। 
विश्व में राज्य ही सबसे महाद चीज है। यही उचितानुचित का जनक 
है | राज्य पर कोई नेतिक नियन्त्रण नहीं। इस भूमि पर कोई ऐसी 
शक्ति नहीं है, जो राज्य को बन्धन में डाल सके । अन्तर्राष्ट्रीय नेतिकता 
कोई चीज नहीं है ; क्योंकि शक्ति के बिना नैतिकता का कोई मूल्य 
नहीं। और राज्य के बाहर शक्ति कहाँ है ! राज्यों में परस्पर निबटारे 
का साधन युद्ध है। युद्ध मानवता के लिए देवी उपचार है, जिसके 
द्वारा सब और योग्य राज्य दूसरे पर अपनी उच्चता और श्रेष्ठता की 
छाप लगा सकता है| राज्य का यह परम कर्तव्य है कि वह युद्ध के 
प्रत्येक अवसर का उपयोग करे | अपनी शक्ति का विस्तार करे ['# 

टॉल्स्टाय ने लिखा है--हमारी याद की बात है कि जमनी 
के शासकों ने श्रपनीः प्रजा को संकृचित देश-भक्ति के मद 
से. इतना मत्त कर दिया कि वहाँ अ्रनिवार्य सैनिक मरती 
का कानून जनता की हएं-ध्वनि के साथ पास हो गया । पुत्रों, पिताओ्रं, 
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विश्व-शान्ति 


पतियों, विद्वानों और धर्मात्माओं को नर-संहार करने की विधिवत शिक्षा 
दी जाने लगी। ये सब अपने अफसरों के आशाकारी सेवक बन गये भर 
उन्हे सदैव तैयार रहना पड़ा कि आशा मिलते ही चाहे जो मी हो, उसे 
भार डालें | वक्कौल उद्धत विल्हैम द्वितीय के उन्हें पीड़ित और दलित 
देशों के अधिवातियों, अपने स्वत्वों के लिए लड़नेवाले स्वदेशी भ्रमिकों 
इतना ही नहीं ; वल्कि अपने माता-पिताओं को गोली से मार देने में 
किन्तु--यदि न करनी चाहिए !? 
निस्संदेह इस प्रकार की सैनिकवादी राष्ट्रीया से कुछ अंश में 
विजेता राष्ट्र अपने को 'उनन्‍नत' और शक्तिशाली बना सकता है; पर 
इससे संसार में अराजकता को पूर्ण विकास का अवसर मिलता है। 
उन्नीत्वी शताब्दी में यूरोप मे इस अराजकता पूर्ण स्वार्थान्धी राष्ट्री 
यता की वड़ी शक्तिशाली लहर आई, जिसने एशिया और अ्रफ्रीका के राष्ट्रों 
को जलमग्न कर दिया | यथार्थ में यह यूरोपीय राष्ट्रीयता इन-प्रायद्वीपों 
के लिए प्रल॒यंकर सिद्ध हुई | विश्व-विख्यात्‌ दाशंनिक 30770 
छ7880! ने यूरोप की इस वर्वरता का कैसा उपयुक्त चित्र खींचा-है-- 
पश्चात देशों में सब स्कूलों में यही वतलाया जाता है कि उनका 
मुख्य घम्म उस राष्ट्र के प्रति क्या है, जिसके वे नागरिक हैं और यह राष्ट्र- 
धम राष्ट्र के नियमों के पालन करने में है। छात्र कभी इस विषय:-में 
शंका न कर बेठें ; इसलिए उन्हे भूठा इतिहास,-असत्य राजनीति और 
अमपूर्ण अथशाज् पढ़ाया जाता है। उन्हे दूसरे राष्ट्रों के दोष बताये 
जाते हैं; पर उनका अपना राष्ट्र जितना श्रन्याय -- अत्याचार करे, उसकी 
उन्हे लेश-मात्र सूचना नहीं दी जाती । उन्हें बहकाया जाता है कि स्वदेश? 
जिन-जिन युद्धों में भाग लेता है, वे श्रात्म-रक्षा के लिए लड़े जाते हैं 
और अ्रन्य-राष्ट्रों के विषय में कह जाता है कि वे श्रकारण श्राक्ृमण 
करते हैं। जब उनका देश दूसरे देशों को जीत कर अपने में मिलाता 
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है, तो उन्हें बतलाया जाता है कि वहाँ हम अपनी उच्च संस्कृति का 
प्रचार करना चाहते हैं ; श्रथवा ईसाई-मत का प्रचार करना हमारा 
धर्म है। हम वहाँ शराबखोरी बन्द करना चाहते हैं, इत्यादि । स्कूलों 
के बालकों को सिखलाया जाता है कि अन्य देश धर्म और नीति का 
निरादर करते हैं| सत्य बात यह है कि एक शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे 
दुबल राष्ट्र पर श्रपनी सेना के बल् पर अ्रषिक-से-अधिक श्रत्याचार 
करता है !! 

यदि ऐसी हुनींति के कारण संसार में विश्वव्यापी अराजकता का 
उदय हो, तो आश्चर्य ही क्या है ! अन्तर्राष्ट्रीय-जगत्‌ में यह अराजकता 
किसी राष्ट्र की अराजकता से कम भयंकर और विनाशकारी नहीं है। जिस 
प्रकार क्रिसी राष्ट्र में अराजकता, विष्शव, या हिंसात्मक क्रान्ति 
के कारण नागरिकों का जीवन संकट में पड़ जाता है, उसी प्रकार 
इस नीति के फत्न-स्वरुप श्रन्तर्राष्ट्रीय-क्षेत्र में ऐसी उथल्-पुथल मच 
जाती है कि कोई भी राष्ट्र सुख-समृद्धि से नहीं रह सकता ;पर अत्यन्त 
श्राश्रय की वात है कि जब किसी राष्ट्र की कोई शान्ति-प्रिय लोक-हित- 
कारी विभूतति राष्ट्रीयता के पापों का भंडाफोड़ करती हे, तो उसे राज- 
द्रोही कहकर कारागार में बन्दी बना दिया जाता है ! विगत यूरोपीय 
महायुद्ध को रोकने में जिन-जिन भानवोपकारी महापुरुषों ने अपनी 
शक्ति लगाई, उन्हें राष्ट्रीयता के दीवाने धुजारियों के सैनेक्वाद का 
शिकार बनना पड़ा | 

वर्तमान समय में यूरोप में हिटलर ने जमंनी पर बैठा श्रातंक 
डाल रखा है, वह तो भयावह होने के साथ ही यूरोप की सभ्यता के 
लिए घातक है | एक विद्वान लेसक ने हाल में जर्मनी में यात्रा की। 
हिटलर राज्य में श्रपनी श्राँखों से जो दशा देखी, उसका थोग्य केखक 
ने अपने एक लेख में वर्णन किया है-- 
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“जब कभी मैं हिटलर-वादी जर्मनों से मिलता था; मुमे वे छोटे 
दिल के, तक रहित, बुद्धि-विददीन, बात-वात में हिचकनेवाले प्रतीत 
होते थे। ये ऐसे लोग हैं, जो देश के किसी दूसरे दल से सहयोग 
नहीं चाहते | इनके अ्रन्दर बीसवीं शताब्दी के विज्ञान व विद्या के 
युग में जमन व नाडिक लोगों का झूठा श्रमिमान, यहूदियों व विदे- 
शियों--खासकर रंगीन अ्रनायों? के प्रति कट्टर नफरत है। ये इतिहास 
के अ्रनुभवों से सबक सीखने को तैयार नहीं | इसके अतिरिक्त जर्मनों 
में यह बड़ा दुगुंण है कि वे चुपचाप हमारे राजाओं की प्रजा की तरद 
सब श्रन्यायों व संकटों को धैय॑-पूर्वक बिना किसी विरोध के बर्दाश्त 
करते रहते हैं | नात्तियों (१४2९) में श्रथे-विहीन उत्ताद, और पाश- 
विकता का विचित्र सम्मिलन हुआ है।! 
का जम॑न जानते हैं कि आक्रमण एवं युद्ध का रक्त उनकी 
नसों में प्रवाहित हो रहा है । निरंकुश ताकत के ऐसे पुजारी जर्मनी 
में सदा रहते श्राये हैं |... ...हिटलर ने केवल भोजन और रोजगार का 
ही वादा नहीं किया है; बल्कि वड़ी चालाक्षी के साथ उसने अपने 
. आन्दोलन को सैनिकपन का स्वांग भी दे दिया है। जमनी की हर 
गली में किसी भी पंसारी की दुकान पर आप नाजी मंडे खिलौनों की 
नाज़ी सेना, पिस्तौल हैरडल पर स्वत्तिका छ; चिह के साथ ऐसे-ऐसे 
युद्ध-कारी पोस्ट-कार्ड, जिनपर--जरमन राजतंत्र की ओर” ईश्वर सबसे 
बलवान फौज के साथ है?, 'सजीव मोर्चा” श्रादि शब्द लिखे रहते 

हैं। वर्दाधारी, भौँह चढ़ाये हुए, हथियारों, ऋषडों व ढाल्लों से लैस 
सैनिक्रों की तस्वीरों के नीचे छुपे हुए पायेंगे |!” # 





+ 'मद्यायुद्ध के बाद जर्मन जाति भौर उस पर दिट्लर का प्रभाव लेखक, 
भी बालक्ृष्ण गुप्त 'विशमित्र' मासिक ( कलकत्ता ) फरवरी १६३४ ई७। 
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इस बर्शन से आप यह सहज अ्रतुमान कर सकते। हैं कि जमनी का 
श्रधिनायक राष्ट्रपति हिटलर राष्ट्रीयता के नाम पर जम॑न-राष्ट्र की देश- 
भक्ति को जाग्रत कर क्रिस ततरता, एकाग्रता और आतंक के साथ 
सैनिकवाद का प्रचार कर रहा है। जर्मनी के सैनिकवाद को उसकी 
जातीयता से बंड़ा प्रोत्ताहन मित्र रहा है.। हिठलर-राज में इस समय 
जातीयता के थ्राधार पर जमेन जाति को उत्तेजित कर उसे विदेशियों 


के 7ति घृणा की शिक्षा दी जा रही है। जम॑नी में रंगीन जातियों के , 
प्रति विद्रोह की श्रग्नि भड़कती जा रही है | जमनी के न्याय-सचिव हर- 


केले ने नाजी दरड विधान! (३४४५7 ?0॥8.(000९) तैयार कर 
प्रकाशित कराया है । तमत्त दरणढ़ - व्धान का तालय॑, सत्तेप में, यह 
है कि जमन जाति की उन्नति का मूलमंत्र है अपने जातीय रक्त की 
विशुद्धता है। इसी दरड-विधान की भूमिका में लिखा' है-- 

(इतिहास बतलाता है कि मिनन-मिन्‍न जातियों का सम्मिभ्रण देश 
को अ्रवनति की श्रोर ले जाता है |... ...पशु-जगत्‌ में दृष्टिपात करने 
से यह साफ मालूम होता है कि वे अपनी जाति की रक्षा के लिए दूसरी 
जातिवालों से वेवाहिक सम्बन्ध नहों करते । 

वर्युसंकर जमन जाति आ्राज विश्व में अपनी रक्त-विशुद्धता की 
धोषणा कर आतंक डालना चाहती है | क्या वह यह भूल गई कि उसकी 
उत्रत्ति फ्रेन्च, पोल, बोहेमिया आदि जातियों के मिश्रण से हुई है ! 
इसी दण्ड-विधान में आगे लिखा है-- 

'जाति-द्रोह का घोर दश्ड उस व्यक्ति को दिया जायगा, जो विजा- 
तियों से यौन-सम्बन्ध (36578) ॥7[070007'86) स्थापित करेगा | 
यह दण्ड नर-नारी दांनों को समान भाव से मिलेगा । 

थदि कोई दम्पति-युगल ऐसे उपायों को काम में लावे, जो गर्म- 
धारण को रोकते हैं, तो भी पूरा दरढ मिलेगा | जब कोई पक्ष विजातीय 
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होगे पर जम॑न होने का दावा करेगा, तब यह अपराध और भी अधिक 
बढ़ जायगा |? 


"जो जमन निलेज्ज होकर रंगीन जातियों (0|0प्रा'शदं १8668) 
पे मित्रेगा, उनसे अपनी धनिष्टता दिखलायेगा और इस प्रकार जनता 
के'सुकुमार भावों को चोट पहुँचायेगा वह श्रपनी जाति की प्रतिष्ठा में 
कलंक लगायेगा | उसको सबते कठिन दण्ड दिया जायगा |?# 

जमनी का वर्तमान नाज़ी-शासन अपनी राष्ट्रीयता के गये में एशिया 
के राष्ट्रों को जंगली और असमभ्य समता है। वह नहीं चाहता कि 
'एशियायी राष्ट्र ख़तन्त्र बने । कुछ समय पहले नाज़ी-दल के नेता 
डॉ० रजेनवर्ग ने लन्दन में 'प्रेंट-त्रेटेन, भारतवष भ्रोर यहूदी श्र्थचक्रः 
नामक अपनी एक पुस्तक वितरण की। उसमें भारत के प्रति नाज़ी- 
नीति का स्पष्ट उल्लेख मिलता है | डॉ० रजेनवर्ग भारतीयों के अ्रघ+- 
पतन पर लिखते हैं-- 


अग्नेज्ञों के भारत से संबन्ध-विच्छेद करने पर हिन्द-मुसलमानों में 
मंगढ़ा शुरू हो जायगा ; भ्रगर भान भी लें कि तिटेन के प्रति मारत 
की कुछ शिकायतें ठीक हैं, तो भी उसके बिना भारत में वर्बर युग से 
भी अधिक रक्त-पात होने लगेगा। भारत को किसी बड़े शासक की 
आवश्यकता है ; इसलिए हमे जमनों को भारत में ब्रिटिश-शासन का 
समर्थन जातीय दृष्टिकोण से भी करना चाहिए और जमन दृष्टिकोण 
से भी | प्राचीन भारत और आधुनिक दाशनिकों का आदर करते हुए 
भी हमें सष्टतः अग्रेजों का साथ देना चाहिए | भारव को ओपनिवेशक 
स्वराज्य (00707707 378) देकर ब्रिटिश-आतृत्व-मंडल 


# नाज़ी दरड-विषान के धययुक्त अवत्रण औ० ढौ० जी० भप्होत्री के ब्दः 
लेख से 'लिये भये हैं। 
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(9709॥ 007707ण्र०॥ 0 ९६:08) में मिलाने की 
योजना का हमें विरोध करना चाहिए ; क्योंकि इससे--गोरी जातियों 
का उन्मूलन हो जायगा | ब्रिटेन को स्वयं अ्रपने हित के लिए और 
गोरी जातियो' की भज्ाई के लिए भी हरगिज न झुकना चाहिए!” 

हाल में हिटलर के नाजी-शासन ने जर्मनी के प्रवासी यहूदियों' 
का जमनी से निष्कासन कर अपनी नीति को व्यावहारिक रूप दिया 
है। जर्मनी में यहूदियों पर कैसे-कैसे रोमांचकारी और बर्बरता-पूर् 
अत्याचार किये गये, यह पाठक्रो' ने समाचार पत्रों में पढ़ा हो 
होगा | संधषार के सबसे बड़े वेज्ञानिक श्राइन्स्टाइन की सम्पत्ति जब्त कर 
उन्हे जमनी से देश-निकालः दिया गया । क्‍यों ! वह यहूदी हैं| भ्राज 
जम॑नी गवोंन्मत्त होकर कैसा श्रनाचार कर रहा है| जमनी को अपने 
लौह-हृदय पर यह अ्रंक्रित कर जेना चाहिए. कि इस हिठलर-शाही का 
अन्तिम परिणाम जमनी के लिए आत्मघाती होगा । यह 
हिटलर-शाही जमनी की रही-सही सम्यता का नाश कर देगी और 
संसार के इतिहास से जमनी का नाम मिट जायगा | जर्मनी के नाज़ी 
यहूदियों की गणना रंगीन जातियों में करते हैं ; भ्रतः वे अपने देश में 
इन रंगीन यहूदियों को क्यों बसने दे ! लन्दन के ए ॥0507988 
पत्र के बलिन-स्थिति सवाददाता ने जमनी में धूम - फिरकर यहूदियों 
की त्थिति के विषय में एक लेख प्रकाशित किया है। उस शेख का 
सारांश यह है-- 

“अब जम॑नी में पाँच लाख यहूदी हैं; एक लाख यहूदी जमनी से 
निकाल दिये गये | ५०००० यहूदी फिलिस्तान में और ५०००० यूरोप 
के दूसरे देशों में बस गये हैं| नाजी की दृष्टि में यहूदी रंगीन जातियों 
में से हैं। उन्हें यह श्राज्ञा है कि वे किसी जमन व ईसाई से विवाह या 
यौन-सम्बन्ध नहीं कर सकते | यदि कोई जमंन नर-नारी यहूदी से 


रेप 


विश्व-शान्ति 


विवाह-सम्बन्ध कर लेते हैं, तो उसकी समत्ति जब्त कर ली जाती है। 
वेवेरिया में यहूदियों को सावजनिक स्थानों में स्नान करने का निषेध: 
है। यहूदियों की दुकानों से कोई जमन कपड़े नहीं खरीदता। उनके 
सिनेमा-गहों में जनों को जाने से रोका जाता है । भ्रनेकों यहूदियों की 
प्रतिदिन हत्या के समाचार सुने जाते हैं। कोई व्यक्ति भय के कारण 
हत्याशो के समाचार ठौक-ठीक नहीं बतलाते |? 


जर्मनी के अधिनायक हिटलर ने अपनी /(७॥ (०॥४[६ (॥/५ 
880) भिरा संघर्ष! नामक पुस्तक में अपने तिद्वान्तों का प्रति- 
पादन किया है | पाठकों की ज्ञान-दृद्धि के लिए तथा उसके जातीयवाद 
को ठीक प्रकार समझने के लिए, यहाँ कुछ अ्रवतरण देते हैं--- 

'पहले हमें युद्ध करना चाहिए, पौछे कदाचित्‌ शान्ति देखी 
जायगी ।--( जमेनी संस्करण ० ३११५ ) 

“जम॑नी में शक्ति-सस्थापन के लिए हमारे सामने यह प्रश्न नहीं है 
कि जिस प्रकार श्ाज्ञ तैयार किये जायें, प्रश्न यह है कि लोगों में 
शल्रात् धारण करने की मावना कैसे उत्पन्न की जाय। जब भावना 
लोगों में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेगी, तब इच्छा-शक्ति ऐसे श्रनेक 
तरीके निकाल लेती है जिससे हरएक विचार से इरएक अ्रद्न हाथ में 
आ जाता है /--.( पृष्ठ ३६१ ) 

ऐसे राष्ट्रीय साम्यवादी ्रान्दोनन को घिक्कार है, जो केवल 
विरोध पर निर्भर रहता है। और लड़ाई की तैयारी नहीं करता !? 
“(४० ७१२ ) 

इन अवतरणो' से पाठक यह सहज ही जान सकते हैं कि जम॑नी 
का कक अपनी उग्र राष्ट्रीयवा के मद में युद्ध की ओर जा 
रह है। ह 

फारिस्ट इठली भी जमनी से कम उम्र राष्ट्रीयता का पुजारी नहीं 

श्६्‌ 


राष्ट्रसंध और विश्व-शान्त 


है। झ्राज यूरोप में इटली का तबसे अधिक आतंक है। मुतोलिनी ने 
उसे एक उग्र सैनिकवादी राष्ट्र बना दिया है। हाल में फासिस्टों की एक 
नवीन प्रार्थना पैयार की गई है | उस प्रार्थना के 'श्रवल्ोकन से आप 
उनके सैनिकवाद का पूरा परिचय पा सकेंगे। 

है परमात्मत्‌ ! तू सब श्रग्मि शिखाओं का उद्दीपक् है। 'ेरे 
हृदय में भी इटली की भक्ति की श्रप्मि-शिखा प्रदीत कर। मेरी 
पुस्तकों में सदबुद्धि» पूर्ण विचार और मेरे शन्न में अपनी प्रेरणा 
जागृत कर | 

सड़क पर, समुद्र तट में, वनस्थली के बीच और लीविया की शोर 
जो कमी रोम के अधीन था, मेरी तीव्र दृष्टि रहे।! 

इटली के डिक्टेटर फै0॥0 '/7880॥४४ ने श्रेंगरेजी पत्र 
?०॥0क्षों (४४४९० में 'इठली के जीवन के लिए नवीन पत्र” 
शीष॑क एक लेख में श्रपने सिद्धान्त फातित्टवाद की व्याख्या की है। 
आप लिखते हैं-- 
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7प्रांपा'8 काएे ॥08 00870079ए00#6 0! अप्शधाए ([एं।8 898४ 
707 90664] 0078007868078 0 ६06 770700006  0श0768 


॥008/ ॥ ॥6 9०॥00779 707 06 "राणा ० 0४७7९४प॥) 
98862, ,, 9०७ 


मआइश्शभा। एशुप्रदां॥९४ काए प्राएश४४॥ 60/7800, 870 ॥7 
0700 $0 ॥76 ए़्०ए"तयर 4॥ ॥6 00तरगपराए 0० संपादक 
7000788 . फ़्शाह 78 007/0॥70078768. शत! शा्ट्री)क्षा। 
6९68... ««« 


07 880४॥ 06 800७४ 0 श॥एं7९, 06 8 40 ' 887 
08 ७0एधा80॥ 0| 28600, 48 ॥॥. 688शहह6 .रशा/08880॥ 
0 शांत बाते ॥8 '099080,8:88/0 000809708, /?80- 


2१80 


विश्व-शान्ति' 


जोश प्राणी 88 एंशा।ड 07 एंशाह धहड़कशा। शीश 8 90700: 0: 
6608वैश९8, 878 ॥]ए898 ॥77शपं्ो।88« * 

इन तीन श्रवतरणों में मुत्तोत्षिनी का तिद्धान्त बहुत ही स्पष्ट रूप 
से निहित है। 

फासिस्टवाद--(१) स्थायी शान्ति में विश्वास नहीं करता | 

(२) विश्व-्तामंजत्य और विश्व-सहयोग को स्वीकार नहीं करता । 

(३) स्राष्ट्र के भ्रम्युदय के लिए साम्राज्य के विस्तार में विश्वास 
करता है| 

प्रत्येक उन्नति-शील राष्ट्र को साम्राज्यवादी बनना पड़ता है; 
इसलिए फासिस्टवाद में श्रन्तर्राष्ट्रयीवा के लिए कोई स्थान नहीं 
है | जो स्थायी शान्ति में आसत्या नहीं रखता, वह राष्ट्रसंघ के विश्व 
शान्ति के सिद्धान्त का कैसे समर्थन कर सऊता है ! यही कारण है कि 
इटली न्याय को त्यागकर शक्ति की पूजा में तन्‍्मय हो रहा है। वह 
निबल राष्ट्रों को हथिया कर साम्राज्य-विस्तार की चिंता में है । 

दद्विणी-अमेरिका में जमनी की भाँति उम्र देश-मक्ति अपनी चरम- 
सीमा को पहुँच चुकी है। दक्षिण श्रमेरिकावासी अपनी राष्ट्रीया को 
मानवता से बहुत उच्च स्थान देते हैं; इसलिए आज अमेरिका-में 
हवसियों पर बड़े पाशविक और रोमांचकारी श्रत्याचार किये जाते हैं । 

संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका भी संकुचित राष्ट्रीयवा का शिकार है | उसका 
भुनरो सिद्वान्द! (१7706 700#609) उम्र और संकुचित राष्ट्री 
यता का ज्वलन्त नमूना है। एशियावातियों के सम्बन्ध से उसके प्रवास- 
सम्बन्धी-कानून ([777787470॥ [/8 8) काले क्लानून हैं। सब 

# ए766 ४9 ॥धह76 (4080) 3६०5७॥ 7,984, 

+ देखिये 'विशवमित्र मातिकन्पत्र (कलकत्ता) नवम्बर १६३४ लेख 'भ्रमेरिका के 
सभ्य दहृबसेयों पर भतभ्य गोरों का उत्तीडन ।' ह 
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राष्ट्रसंध ओर विश्व-शान्ति 


राष्ट्रों को स्वतंत्र और जनतंत्रवादी देखनेवाला अमेरिका आज एशिया- 
वातियों को अ्रन्तर्राष्ट्रीय-संधार में 'श्रद्दृत” मानता है। किल्ीपाइन 
द्वीप-समूह को परतंत्रता की वेड़ियों में जकड़े रखना कहाँ का जनतंत्रवाद 
का आदश है ! यद्यपि श्रभेरिका सैद्धांतिक रूप से अपने को विश्व- 
संत्कृति का उम्रथक तिद्ध करता रहा है--संसार में शान्ति-स्थापन को 
अपना मन्तव्य विधोषित करता रहा है; पर यथार्थ में, क्रियात्मक 
रूप से वह मुतोलिनी, हिटलर के पद-चिहों का अनुगामी रहा है । 


(३) अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता ([768778॥074] 47870॥ए) 


यदि हम अपने राष्ट्रीय या सामाजिक-जीवन पर दृष्टिपात करे, तो 
हमें ज्ञात होगा कि हमारी खतंत्रता और जीवन का सम्मान-पूर्वक भोग 
उन नियमों के पूर्युरीत्या पालन करने पर निर्भर है, जिन्हें समाज या 
राष्ट्र निश्चित करता है| एक सामान्य उदाइरण से हमारा आशय स्पष्ट 
हो जायगा | यदि हम अ्रपनी सुरक्षा और स्ाधीनता की रक्ता करना 
चाहते हैं, तो हमें राज-पथ के नियम (07]6 0 £॥6 8080) को 
अपने जीवन में चरितार्थ करना होगा ; श्रगर चौराहे पर पुलिसमैन 
अपने हाथ के संकेतों से गमनागमन की व्यवस्था ओर नियंत्रण न करे, 
तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक यात्री का जीवन संकट में पड़ने की आ्राशंका 
रहे | उस अराजकता--व्यवस्था व नियम के अभाव में हम व्यक्तिगत 
स्वाधीनता का निर्विष्म भोग नहीं कर सकते ! यात्रियों श्र यात्रा के 
साधनों में मुठ-मेढ़ त्वामाविक है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि हमें आत्मरत्षा भ्रौर स्वतंत्रता के लिए केवल व्यक्तिगत 
प्रयत्ष ही श्रावश्यक नहीं है। हमें इसके अतिरिक्त नियम और व्यवस्था 
कै बंधन में बेंधने की आ्रावश्यकता है | व्यक्तिगत भात्म-रज्ञा के लिए 
व्यक्तिगत-ग्रवल के साथ साम्राजिक-प्रयल की भी श्रावश्वकता है। 
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विव्व-शान्ति 


जब व्यक्ति समाज को--एक सबको, अ्रपनी रक्ता का भार सोंप देता है, 
तब उसकी सुरक्षा और स्वतंत्रता व्यापक श्र में बढ़ जाती है | समाज 
के नियमों का पालन कर प्रत्येक व्यक्ति झ्ात्म-रक्ता के मांग को प्रशस्त 
बना सकता है। 

हम श्रपने राष्ट्रीय-जीवन में, भ्रात्म-रक्षा और सुरक्षा के लिए 
नियम और व्यवस्था का आभय लेते हैं ; परन्तु आश्वय तो यह है कि 
अन्तर्रा््रीय-जीवन में हम इस व्िद्धान्त की सवंया उपेज्ञा कर बेठते हैं। 
फलतः प्रत्येक राष्ट्र अपने अधिकारों की रक्षा के लिए युद्ध-ल्षेत्र की शोर 
पदापंण करता है। इसे वह आत्म-रक्षा के नाम से पुक्ारता है; पर 
वास्तव में, अधिकार स्वयं-सिद्ध नहीं होते | विविध राज्यों के पारस्परिक 
संबंध ऐसे विकट और पेचीदा होते हैं कि उनके अधिकारों का सहज निश्चय 
कठिन ही नहीं, श्रसभव होता है। आप चीन-जापान युद्ध को देखिए। जापान 
का यह दावा था कि वह चीन के विरुद्ध श्रात्मरत्ञा कर रहा है, श्राकृमण 
नहीं; पर श्रत्त में जापान ने चीन के तीन पूर्वीय प्रान्तों! को हड़प लिया | 
यह मान लिया जाय कि प्रत्येक राज्य आ्त्मरत्षा के लिए अपने स्वत्वों की 
सुरक्षा के लिए युद्ध करता है ; परन्तु मूल प्रश्न दो यह है कि विग्रही 
राष्ट्रों को विवाद के आत्म-निर्णय का क्या अ्रधिकार -है ! प्रत्मेक सभ्य 
राष्ट्र में यह नियम प्रचलित है कि कोई नागरिक क्वाबून को श्रपने 
हाथ में न ते, देश के कानून के अनुसार अपने अधिकारों के निर्णय 
के लिए राष्ट्रीय न्यायालय ( ।परााहं(8) (00९४8 ) की शरण 
ते | जब न्यायालय किसी के पक्ष में अपना निरंय दे देता है, तो 
भी उत पक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह उसे स्वयं पर-पत्त पर 
आरोपित करे। 

परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय-जगत्‌ में हस नियम की बिलकुल अवहैलना की 
जाती है। विग्रही राष्ट्र स्वतः अपने भ्रधिकारों के निशायिक बन बैठते 
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हैं। वे स्वतः उन्हें व्यावह्रिक्र रुप देते हैं। इसी कारण श्रराजकता 
और युद्ध होते हैं । 

राष्ट्र के राजनीतिश्ञ श्रोर राजदूत संसार के- सामने यह बतलाते 
हैँ कि उनके राष्ट्रों के शाज्रागार विशुद्ध श्रात्मरज्ञा के लिए हैं।वे 
कदापि श्रपनी सैन्य-शक्ति का प्रयोग श्राक्मणकारी युद्ध के लिए नहीं 
करेंगे ; प्रन्तु विकठ पहेली यह है, जब कोई भीरराष्ट्र भ्राकमण के लिए 
अपनी सेना श्रौर शज्ञागार संग्रह नहीं करता, , तब श्रात्म-रक्षा की 
आवश्यकता ही नहीं | 

यदि अन्तरांष््रीय-जयत्‌ में त्थायी शान्ति वांनीय है, तो तमस्त 
राष्ट्र को अन्तर्रा्रीय-विधान ([॥॥070400॥8] ॥4ण) की शरण, 
लैनी पढ़ेगी। 

श्राजकल्ष श्रन्तराष्ट्रय-चेत्र में जो अ्रशान्ति, श्रव्यवस्था और युद्ध 
का श्रातंक दीख पड़ता है, उसके लिए राजनीतिश श्र राजदूत ही 
उत्तरदायी हैं | यह कृठ्नीति-कुशल राजदूत ही युद्ध के जनक हैं। 
शुट्ववन्दी (38070 8]8706) वनाकर सामरिक वातावरण तैयार 
करना उनका व्यवसाय बन गया है| यदि आ्राप विगत यूरोपीय महायुद्ध 
का पिहावलोकन करें, तो श्रापक्रो इस कथन की सत्यता विदित हो 
जावगी | 

[0फ़68 960760॥ ने श्रपने प्रन्य# में यह स्पष्ट उल्लेख 
किया है कि मित्र-राष्ट्रं का गुदनन्दी में सम्मिलित होना जमनी के लिए 
एक भयानक खतरा प्रतीत हुआ | जमनी का यह विश्वास था कि 
मित्र-राष्ट्रों का यह गुद्ट उस पर आक्रमण करने के लिए बना है। 





-+ एा8 ज्ाए0॥0थ॥ 43॥87'007, 87 ॥/0भ्९ह छै0टआह80॥ 
(770 ॥80४॥78॥ 6070शा9) 9. 20--28, 
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दूसरी ओर मित्र-राष्ट्रों को जर्मनी एक सर्वनाशकारी खतरा प्रतीत होने 
लगा ; इसलिए उन्होंने गुट्टबन्दी बनाई। इस प्रकार इस भय और 
अविश्वास के वातावरण में मित्र-राष्ट्रों और जमनी श्रादि राष्ट्रों के 
सम्बन्ध अधिकाधिक पैमनस्पपूर्ण होते गये | बलिन, लन्‍्दन और 
पेरिस में बेलजियम के राजदूतों के खरीतों से यह सिद्ध हो जाता है कि 
मित्र-राष्ट्र जमनी के खिलाफ एक शक्तिशाली गुट्द बना रहे ये । 

यूरोप में विगत शताब्दी में जितने युद्ध लड़े गये, वे सब शक्ति- 
सन्तुलन के लिए हुए ये | विगत यूरोपीय महायुद्ध भी शक्ति-सन्तुल्नन 
का संग्राम था । यूरोप में प्रत्येक राष्ट्र इस बात के लिए प्रयत्-शील 
रहा है कि दूसरा अधिक शक्तिशाली न बनने पाये। इस शक्ति- 
सतुलन के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है--इसका बहुत युक्तिपूर्ण 
कारण ह।"' 'ए0/080 370726)) ने बतलाया है -- 

१0907 67688 8/"0 700 4760॥7 0॥ ॥॥06 60॥रधाशाई ४ 
8], ॥6ए 870 0०ए९७१8888, . ए७ ७॥॥ ए9प7876 6080 77878४898 
एगशाप्रोी]0800 88 40702 88 90ए९" एी ॥0ए 076 50806 0॥ 8 
6807006॥/६ 78 0807066/ 09087060 0ए ६06 906७" 0/ ४7006, 
80 धा०णोत 8 ७000९07४8) 58866-8 70९ एा१6- ७ ७90]60॥ , 
8 पश'णश्ााए प्रापैएए 8 &8800 एणी]]00-80 70 ॥6089007 0[ 
6णांणिशा तो एए8)7ए 88 ॥0 08 80)6 800 शा 79 फए006 
ए०जए0' पा7960९, 8९४॥ए४६ ए8, प80॥ फ़0एंते 077 0768९४8 
एजवे-च्ाव8 80० -०४ए४ ज0०प्ओ0, | या 0 88]8॥00 
पृणा९09, 0९ एरशाप्ष०९प ? * 


(मारे हित केवल यूरोप महाद्वीप में ही नहीं हैं ; किन्तु समुद्र-पार 
उपनिवेशों में भी हैं। उन हितों को हम उसी समय तक सुरक्षित रख 


लिन किन के पल कद कल जज 3 शत जनम हक ज न कट लत गजल मन न मम हब 
$& 8० 37700-77/0५शक्राणा्र &॥87"7४. ([यभाहणां 28४१३) 
नए $0 ?7७थां ज्8०) 988 ७9, 52 
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अकते हैं, जब तक यूरोप की किसी राष्ट्र की शक्ति हमारे राष्ट्र की 
“शक्ति के समान हो ; परन्तु यदि कोई यूरोपीय-राष्ट्र-नेपोलियन के 

अधीन फ्रान्स, कैसर विल्हैम के श्रधीन जर्मनी--यूरोपीय प्रतिलद्धां से 
इतना युक्त हो जाय कि वह अपनी समस्त शक्ति को नि्विष्न हमारे 
अतिकूल व्यवद्वार में लाने लगे, तो हमारे समुद्र-प्रार उपनिवेशों की 
सुरक्षा खतरे में हो जाय | 

श्ागे योग्य लेखक लिखता है-- 

थदि यह ( शक्ति-साम्य का सिद्धान्त ) स्पष्ट रूप से स्वीकार कर 
लिया जाय, तो श्रन्तर्राष्ट्रीय-स्पिति की प्रकृति को मलीभाँति समझने 
का सुयोग मिलेगा; परन्तु जब-जब आकाश-मण्डल में युद्ध की काली 
घटाएँ मेंडराती हैं, तब-तब इसे कृदापि स्वीकार नहीं किया जाता। 
हम इसलिए रण-भूमि में नहीं जाते कि विश्वव्यापी साम्राज्य की रचा 
करने के लिए हमारा आ्रातंक छा जाय ; प्रदुत्‌ इसलिए लड़ते हैं कि 
'कोई दुष्ट विदेशी राष्ट्र हम पर आक्रमण के लिए प्रपंच रच रहा है। 
4 यूरोपीय महायुद्ध से पूर्व हमारे लोक-प्रिय तमाचारथत्रों में इस 
अ्रकार की गायाएँ छुपती थीं द्लि जमनी किस प्रकार प्रेट-त्रिठेन पर 
आक्रमण करने का प्रपंच रच रहा है। अनेकों पुस्तकें और नाटक 
इस विषय पर लिखे गये । ) श्रथवा इसलिए कि उस विदेशी राष्ट्र की 
संस्कृति या उसके भाव-विचार 'विश्व-सवाधीनता फे लिए खतरा है ।' 
अथवा उसने किसी छोटे राष्ट्र पर श्राक्रमण किया है। 'छोटे बेशनियम' 
ने विगत रण-नाटक में जो पार्ट लिया, उसे हम बिलकुल भूल गये हैं ॥! 

पाठक उपयुक्त विवेचन से यह मलीमाँति जान सकते हैं कि हस 
'अराजकता में श्रन्तराष्ट्रीया की कितनी श्रावश्यकता है। यदि इसी 
प्रकार श्रराजकता का दुःशासन जारी रहा, तो भविष्य में उम्यता श्रौर 
संस्कृति का विनाश अ्रवश्यस्मावी है। 
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संक्षेप में हमारे कथन का सार यह है क्लि जब तक संसार के राष्ट्रों 
से संकृचित राष्ट्रीयता, व्यापार-तंत्र की भावना और उम्र सैनिकवाद 
का संद्वार नहीं किया जायगा, तब तक सच्ची अन्तर्राष्ट्रीयीी का उदय 
संभव नहीं। 
४--अन्तर्राष्रीयता 


विश्व में अन्तर्राष्ट्रीयता की स्पापना के लिए उननीतर्षी शताब्दी 
से निरन्तर प्रयत्ष होता रहा है; परन्तु इसमें सफलता नहीं मिली। 
वर्सेलीज्ञ की सन्धि के बाद अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए जिस प्रकार 
उत्ताह और लगन के साथ काम किया गया, उसके प्रीछ़े एक बड़ी 
दुर्भावना छिपी हुई थी। वह थी--विजित और निबंत राष्ट्री को अधीनता 
में रखने की उम्र मावना । यही कारण है कि राष्ट्रसंघ अपने लक्ष्य में 
सफल न हो सका | 2806 0! ९878 भी एक जाली इुकड़े से 
झधिक उपयोगी तिद्ध न हो सका। संयुक्तरराष्ट्र श्रमेरिका ने, जो 
अपने आदशवाद के लिए यूरोपीय युद्ध-काल में प्रस्यात था, राष्ट्रसंघ 
को जन्म देकर उसे यूरोप के स्वार्थी और साम्राम्य-विस्तार की कामना 
से व्यग्म कूटनीतिशों के हाथों में सॉंग दिया और स्वयं श्रलग रहां। 
अपने ही जन्मदावा-द्वारा राष्ट्रसंव का यह करणाजनक विनाश, वास्तव 
में, एक बड़ी आश्चयंजनक घटना है। 

जिनेवा ( स्विटक़रत्षेरड, यूरोप ) में संतार के राष्ट्रों के कूटनीतिश, 
राजदूत, तथा पर-राष्ट्रसचित्र ( #07027 5300/8ं008 ) समि- 
लित होते हैं। विराट परिषदों और सम्मेल्ननों का आयोजन किया जाता 
है, लाखों पोंड जिनेवा को मेंट किये जाते हैं ; परन्तु अन्त में परिणाम 
कुछ नहीं होता । शान्त्रि की समस्या सुलमाने के लिए जितनी श्रधिक 
अन्तराष्ट्रीय परिषद की जाती हैं, उतनी ही अधिक यह सम्रत्या विकृट 
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आर पेचौदा बनती जाती है । संयुक्त-राष्ट्र श्रमेरिकां के 08700टव8 
ह00ग7॥00॥ /0" ॥700॥48॥४0॥8] /?0808 संस्था के 
अ्रध्यत्त, शान्ति के लिए नोबुल-प्राइज़-प्राप्ि-कर्ता डॉक्टर निकोलस भरे 
वठलर के शब्दों में-- 


706 ९8९४ 0! 7808 0 #९शा तह्ज्न)-7ए0 शांत 85५ 
98707॥8 ॥80ऐ 82060. ए॥8४ 38 +06 87797"श॥0 ]8ए४ 0० #॥8 
'ए0०0 ॥ ४00 9९०७१४ जो) 0007 ॥0. 7७१७ ॥8 ॥0 प्र/6 0 
धोदणड़ 8007६ 06ज्ञ8 8 98, ज़6 00 ॥00 7080 शशा), 70070 
[870 ७86 (08४7028 एए 706णश 8270७श॥0॥608, जि९7ए 870 70६ 
6068887ए... "00९76 78 70 ए४8 ॥॥ 70]0॥72 ४०ण 00॥7९"९॥068, 
ज6 ॥876 70 ए86 07 पिशा।« 

8िदए 0४0॥8 38५8 शंशार्र ॥86 0007॥0॥ दाद थी 
#0ए7 ॥8४8 00 00 8 40 १२6७१ गश॑ए ए07'तै8, 

(ए 700॥08, 06 8।0९08॥776 60 पर्चा 78 877796 0७७शशाध0ा 
070४ ॥00४5 .! 


पेरिस की सन्धि तय हो चुकी है और ६० राष्ट्रों ने उस पर हस्ता* 
झर कर दिये हैं | यदि राष्ट्‌ उठका पालन करे, तो वह संधार का सबब- 
जैष्ठ कानून है। नवीन क़ानून बनाने की बात व्यर्थ है, हमें उनकी 
आवश्यकता नहीं। नवीन सममौतों से कोई शित नहीं है; क्योंकि वे 
आवश्यक नहीं हैं। नवीन परिषद्‌ ओर सम्मेलनों के आयोजन की भी 
आवश्यकता नहीं है। उनसे कोई लाम नहीं । 
, ६० राष्टों ने सन्धिनपत्र पर हस्तान्वर कर दिये हैं। अब उनका 
एकमात्र कत्तंव्य तो यही है कि वे अपनी प्रतिशा को पूरी करें । 
मेरे मित्रो | युद्ध-अवरोध का सरल मार्ग है, सच्चाई | 

सत्य तो यह है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय परिषद युद्ध के मौलिक श्रोर 
यथार्थ कारणों पर फीई विचार'नहीं करतीं ।'यह परिदें पासएडता-पूर् 
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अभिनय हैं # जिनमें कूटनीतिश एकत्र होकर संसार के विश्व-शान्ति 
के सच्चे द्ितिषियों को यह दिखलाते हैं कि वे संसार में युदू-अवरोध ३. 
स्थायी शान्ति के लिए भगीरय-प्रयत्ञ कर रहे हैं ; परन्तु इस श्रमिनय 
के पीछे सैनिकवाद अपने नितान्त नग्न रूप में रणमेरी का नाद कर 
रहा है। श्रन्तराष्ट्रीया! के इस सुन्दर भवन के पीछे एक विशाल, 
भयावह नरंसंहवरकारी नरमेध की पैयारी हो रही है । 


मय यम 3 3 ला 2 
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१४६ 


दसरा अध्याय 
शान्ति-संघ 


१--अमेरिका का आदर्शवाद 
विगत यूरोपीय-्महाउमर सन्‌ १६१४ ई० में शुरू हुआ। उन 
१६१७ ई० में वह अपनी चरम सीमा को पहुँच गया । इसी वर्ष शे- 
रिका ( संयुक्त-राज्य ) के व्यवस्थापक-परिषद्‌ में अन्तर्राष्ट्रीय-राजनीति 
में अमेरिका के स्थान” पर भाषण देते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति घुढरो- 
“बिल्सन ने अपने आदशवाद की व्याख्या करते हुए कहा--- 
विगत्‌ १८ दिसम्बर को मैंने एक-एक पत्र उन सरकारों के लिए 
मेजा, जो इस समय युद्ध में भाग ते रही हैं और उनसे यह प्रार्थना की 
गई कि वे निश्चित रूप से श्रपनी उन शर्तों को बतलावें, जिनके द्वारा 
शान्ति की स्थापना हो सकती है.,,मित्र-राष्ट्रों ने बहुत ही निश्चित-रूप 
* मे अपना उत्तर दिया... .., 


१५० 


विश्व-शान्ति 


“इसलिए हम शान्ति-समस्या पर अ्रधिक निश्चय-पूंक विचार करने 
के योग्य हैं, जिससे वर्तमान युद्ध का श्रन्त हो जायगा। हम उत्त 5 ै,- 
राष्ट्रीय-संघ (007807/) पर भी विचार करने के योग्य हैं, जो भविष्य 
में शान्ति की सुरक्षा करेगा । शान्ति के प्रत्येक विचार-विनिमय का, 
जिसके द्वारा इस युद्ध का अन्त किया जायगा, यह स्वाभाविक 
परिणाम होना चाहिए कि राष्ट्रों का एक ऐसा संघ स्थापित करना 
चाहिए, जो भविष्य में ऐसे विश्व-संकट को यथार्थ में असंभव बना 
सके | प्रत्येक मानवता-प्रेमी, बुद्धिआाद ओर विचारशील व्यक्ति को 
ऐसी ही धारणा बना जेनी चाहिए | यह तो कल्पना के बाहर की बात 
है कि संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका उस महायज्ञ से अ्रलग रहे। उस यज्ञ में 
भाग लेना अ्रमेरिका के लिए सौमाग्य की वात होगी, जिसके लिए वह 
श्रपनी राजनीति श्रोर शासन-पद्धति के द्वारा अपने जन्म-काल से उन 
पिद्धान्तों ओर उद्दे श्यों की पूत्ति के लिए प्रयल करवा रहा है। जिन्होंने 
संसार के मानवों को खाधीनता का पथ दिखलाया है और मविष्य में 
दिखलाबंगे, वे उस सेवा से बिमुख नहीं रह सकते, जिसके लिए उन्हें 
चुनोती दी जानेवाली है। वे उससे पराढः मुख नहीं हो तकते ; परन्तु 
यह उनका क्तंव्य है कि वे संसार के अन्य राष्ट्रों को यह बतला दें. कि. 
वे किन शर्तों पर यह सेवा कर सकेगे |! 

५ " >८ 
शान्ति-उन्धियों श्रोर समझौतों मे, जिनसे इस महासमर का अ्रन्द 
होगा,ऐशी शर्ते होनी चाहिए, जो ऐसी शान्ति को जन्म दे, जिसकी सुरद्ा' 
उचित हो--शान्ति, जो केवल इन राष्ट्रों के निकट उद्देश्यों, अ्रनेकों 
हितों को ही जन्म न देगी ; किन्धु अखिल मानव-वमाज के हृदय को 
जीत लेगी। 
भसहकारिता-पूर्ण शान्ति का कोई भी तममौता, जिसमें श्रमेरिका 


९४१ 


राष्ट्रसंघ ओर विद्व-शान्ति 


सम्मिन्षित न होगा, भविष्य में संसार को युद्ध के खतरे से मुक्त करने के 
लिए पर्याप्त न होगा | तथापि एक प्रकार की शान्ति की गारंटी के लिए 
"अम्रेरिका के नागरिक प्रयत्ञ कर सकते हैं। उस शान्ति के तल वही 
होने चाहिए, जिनमें श्रभेरिका के शासन-तिद्धान्तों का सन्निवेश हो | 
पेरे कथन का तातय यह नहीं है, कि कोई अमेरिकन शातक , 
शान्ति की उन शर्तों में वाधा उपस्थित करेगा, जिन्हें वे राष्ट्रसममौते 
से स्वीकार करेंगे, जो श्राज परस्पर लड़ रहे हैं | 
प्रश्न, जिस पर संसार की भावी शान्ति शोर नीति निर्भर है, यह 
है--क्या यह वर्तमान संघर्ष न्याय-पू् और सुरक्षित शान्ति के लिए 
है या केवल नवीन शक्ति-सन्तुलन के निमित्त ! यदि यह संघर्ष केवल 
नवीन शक्तिसन्तुलन (38]80068 0! ?0फ़श) के लिए है, तो 
विश्व-शान्ति की गारठी कौन दे सकता है ! केवल शान्त यूरोप ही 
स्थायी यूरोप हो सकेगा | शक्ति-सन्तुलन के स्थान पर शक्ति-संघ होना 
चाहिए। संगठित प्रतियोगिताएँ नहीं | प्रत्युत्‌ संगठित शान्ति | 
“विजय का अर्थ होगा, पराजित पर लादी गई शान्ति। पराजित 
पर विजेता की आरोपित शर्तें । वह मय ओर अपमान की दशा में बड़े 
बलिदान के साथ स्वीकार की जा सकेगी, जिससे एक कसक, रोष, 
घुणा श्रौर दु/खद स्मृति का प्रादुर्भाव होगा, मिस पर शान्ति का स्थायी 
भवन खड़ा नहीं किया जा सकता | केवल समानों में ही स्थायी शान्ति 
रह सकती है | शान्ति--जिसके सिद्धान्त, हैं, समानता श्रौर सासात्य 
लाभ (00॥770॥ 39॥0) में समान रूप से भाग | 
रिष्ट्रों की समानता--जिस पर शान्ति निर्मर होनी चाहिए, अ्रधि- 
कारों की समानता होनी चाहिए | गारंटी में बड़े और छोटे राष्ट्रों के 
मेद-भाव को कोई स्थान न मिले । श्रिकार सम्मिलित शक्ति पर 
आभित होने चाहिए, व्यक्तिगत शक्ति पर नहीं । 


१४२ 


विश्व-शान्ति 


'किसी राष्ट्र को अन्य राष्ट्र व प्रजा पर भ्रपनी नीति का प्रमाव॑ 
न॑ डालना चाहिए और न उसको श्रपने अधीन करना चाहिए ; प्रत्युत्‌ 
प्रत्येक राष्ट्र और प्रजा को यह ख्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह 
अपनी शासन-प्रणाली का नियंय और विकास स्वतः किसी भय, 
वाधा व दबाव के बिना करे | 

मैं यह प्रस्ताव अपने सामने रख रहा हूँ कि अब समस्त राष्ट्रों 
को गुद्वन्दी से दूर रहना चाहिए ।... ...यही अमेरिका के तिद्धान्त 
और नीति हैं ।? 

उपर्युक्त भाषण अमेरिका की सीनेट में जनवरी १६१७ में दिया 
गया था । २ अप्रैल १९१७ को विल्सन ने जम॑नी के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा करने के लिए अमेरिका की कांग्रेस को आग्रह करते हुए कहा--- 

"णह ज0णते ग्रापए४॥ 00 7800 886 07 08000"80ए... ए 
06808 77786 06 7)870९0 पए7०7॥ ॥760 ($886९0 7070704078 0४ 
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८ जनवरी १६१८ ई० को श्रमेरिका की कांग्रेस” में भाषण करते 
हुए भ्रमेरिका के राष्ट्रपति विल्‍्तन ने युद्ध के निम्न-लिखित उद्देश्य 
बतलाये, जो 'चोदह सिद्धान्त! के नाम से प्रसिद्ध हैं--. 

१--शान्ति का प्रकाश्य रूप में किया गया समभौता हो तथा 
भविष्य में कोई गुप्त कूटनीतिशता को प्रश्रय न दिया जाय | 

२--देशिक-सामुद्रिक सीमा (॥070607 8) ज़॥०7७) के 


१५३ 


राष्ट्रस॑ंध और विद्य-शान्ति 


बाहर जलयानों के आवागमन की शान्ति और युद्धन्समय में समान रूप 
से निरफेत्ञ ववाधीनता । 
३--आ्रार्थिक प्रतिबन्धों का यथाशक्ति निवारण | 
४---रष्ट्रीय शत्तात्रों की न्यूनता के निमित्त ययेष्ट गारंटी | 
५--आ्रौपनिवेशिक दावों का निष्ष रीति से नि्यंय । उपनिवेशों 
की प्रजा के हितो' का उतना ही ध्यान दिया जाय, जितना उस सरकार 
का जिसका उस पर दावा स्वीकार किया जाव। 
६--समत्त रूसी प्रदेश खाली कर दिया जाय श्रोर रूस को अ्रपने 
आत्म-विकास के लिए पूर्ण भ्रवतर दिया जाय | 
७--बेलज़ियम को खाली कर दिया जाय। 
८--समल्त फ्रेन्च-प्रदेश खतंत्र कर दिया जाय और शआाकान्त भागों 
को वापस कर दिया जाय तथा १८७१ में प्रशा ने श्रल्तालोरेन को 
अधीन कर जो भूल की थी, उसको ठीक कर दिया जाय । 
९--इटली की सीमा का पुननियणंय राष्ट्रीयता की दृष्टि से किया जाय।' 
१०--अश्रास्ट्रिया-हंगेरी की प्रजा को ल्वायत्तन्शासन के विकास का 
पूरा अवसर दिया जाय | 
११--रुमानिया, सर्विया, मान्‍्टीनीों खालौ कर दिये जायें ; प्रदेशों 
को वापस कर दिया जाय | सर्विया को समुद्र तक अपनी सीमा बढ़ाने दी 
जाय । वालकन द्वीपों में ऐेतिहातिक ओर राष्ट्रीय दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय 
गारंटी के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्री--संबन्धों का निरशंय किया जाय । 
१२--आटोमन साम्राज्य के तुर्की भागों का प्रभुत्त सुरक्षित कर 
दिया जाय। जो भाग तुक़्ीं नहीं हैं, उसमें स्वायत्त-शासन के विकास 
का आरवबासन दिया जाय श्रौर /08708॥0!08 समस्त जह्दाजों के 
लिए मुक्त कर दिया जाय। ” 
१३--एक लतंत्र पोलिश-राज्य स्थापित किया जाय, जिसमें वे सब 


१४४ 


विद्वव-शान्ति 


प्रदेश सम्मिलित किये जाये, जो निर्विवाद रूप से पोलिश हैं। 

१४-राष्ट्रों की एक सीमा बनाई जाय, जो बड़े और छोटे राष्ट्रों 

के समान रूप से राजनीतिक स्वाधीनता श्र प्रादेशिक सीमा की 
दवा के लिए परसर गारण्टी दे | 


२--शान्ति-सम्धि और चतुदंशा सिद्धान्त 


विल्सन के इन चहुदंश दिद्धान्तों का यथाशक्ति समस्त राष्ट्रों में 
प्रचार किया गया ; पराजित राष्ट्रों में विजेता शासनों को ओर से इनके 
लिए खूब श्रान्दोलन किया गया। इस शआ्रान्दोलन का मूल उद्देश्य था 
शनरु-राष्ट्रों को निबंल बनाकर उन्हे इन सिद्धान्तों के स्वीकार कर जेने 
के लिए वाध्य करना | ५ अक्टूबर १६१८ ईैं० को जम॑न-प्रजातंत्र' 
शासन ने इन चतुद॒ंश सिद्धान्तों के आधार पर शान्ति के लिए 
प्रस्ताव किया । राष्ट्रपति विल्सन से यह प्रार्थना की गई कि वह अपने 
चदुदंश विद्धान्तों और २७ सितम्बर १६१८ ई० की घोषणा के आधार 
पर शान्ति-स्थापना का कार्य अपने हाथ में लें । मित्र-राष्ट्र से मी पूछा 
जाय कि वे क्या इस काय को स्वीकार करते हैं ! मित्र-रष्ट्रों ने 
कुछ शर्तों पर चतुर्दश तिद्धान्तों के आधार पर जमनी से सन्धि करने 
का प्रस्ताव स्वीकार किया। 

मित्र-राष्ट्रों ने यह स्पष्ट कर दिया कि 'सामुद्रिक स्वतन्त्रता! का 
अर्थ निश्चित नहीं है ; इसलिए उनको शान्ति-परिषद्‌ में इस विषय 
पर संरक्षण निश्चय करने की लतंत्रता होगी | 

आकरान्त प्रदेशों को वापस देने का अर्थ, म्रितरराष्टरों की दृष्टि में 
यह था कि जमनी उस समस्त छति के लिए हर्जाना देगा, जो (0एॉ- 
॥87 नागरिक और उनकी सम्रत्ति को जमेनी के आकाश, स्थल और 
जल से किये गये श्राक्मणो से हुई है !” 


॥ 


राष्ट्रसंध और विश्व-शान्ति 


इस प्रकार स्वीकृति मिलने पर जमनी ने हथियार डाल दिये। जब 
शान्ति-परिषद्‌ में शान्ति के लिए सन्धियाँ होने लगीं, तब यह चतुर्दश 
पिद्धान्त ताक में रख दिये गये। सन्धि की शर्तें प्रकट रूप में नहीं की 
गईं ; किन्तु गुप्त रूप से लूठ का बटवारा पहले से ही सोच लिया गया 
था। शान्ति-परिषद्‌ का यह गहित कार्य प्रोफेसर गिल्व्ट मरे के शब्दों 
में 'भयकर विश्वासघात! ( ॥60080700॥8 37980॥ 0 ए॥॥ ) 
था। सन्धि में उपयुक्त सिद्धान्तोीं की उपेक्षा कर उनके सबंथा' विपरीत 
कार्य किया.गया । ?'0!. 8]]00/ ४ प०:४ए का कथन है कि-- 

'जिसने इस सम्बन्ध के पत्रों का अध्ययन किया है, उसके सामने 
दो बाते स्पष्ट रूप में शआ्राती हैं। प्रथम वह सरकारें जिन्होंने चतुर्दश 
सिद्धान्तों के आधार पर जमनी से शान्ति-संध करने का प्रस्ताव स्वीकार 
किया प्रारम्भ से ही विल्सन के श्राद्शों के विरुद्ध ये। तब फिर 
उन्होंने क्यों उन सिद्धान्तों को स्वीकार किया! उनके पास और 
कोई उपाय ही न था। उन्हें श्रम्वीकार करने का तातय॑ होता है, 
चिर-काल्ष से मनोवांछित शान्ति को अस्वीकार करना । ऐसा करने से 
'विल्सन से शत्रुता मोल लेनी पढ़ती ; पर विल्सन की सहायता के 
बिना विजय संभव नहीं थी। बस, मित्र-राष्ट्र शान्ति के प्रस्ताव को 
स्वीकार करने के लिए. विवश ये।! 

राष्ट्रपति विल्सन के सिद्धान्तों की भाषा स्पष्ट नहीं थी; इसलिए 
शंजनीतिशों ने उसके मनमाने श्र ग्रहण किये। वर्सलीज्ञ की सन्धि 
के पीछे एक अ्रतीव उग्र सामरिक भावना--अतिकार, घुणा, भय, सन्देह, 
लोभ तथा निबंल राष्ट्रों पर प्रभुव॒ जमाकर उन्हें सदैव दास के 
अन्धन में बॉपे रखने की भावना छिपी हुईं थी। हस दुर्भावना ने 
शान्तिलसंध को विषेत्ते वातावरण से झाच्छादित कर दिया । अ्ज्ञान 
जनता के हृदय में प्रतिकार की भावना बड़ी हलचल मचा रही थी। 
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विद्व-शान्ति 


जन-समुदाय-द्वारा उत्तेनिद पत्रकार और पत्रकारों द्वारा उत्ते गित 
जनता शबरुरराष्ट्रों से बदला लेनेवाली शान्ति के लिए अत्यन्त 
आतुर थी । 
विल्सन के सिद्धान्तों में व्यापार की समान शर्तें! तथा आर्थिक 
प्रतिबन्धों का निवारण” यह दो वारतें भी शामिल थीं। युद्धावतान के 
उपरान्त एक ऐसा प्रस्ताव किया गया कि मित्र-्रष्ट्रों को तुरन्त ही 
केन्द्रिय यूरोप में दुमिक्ष पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए एवं कच्चा 
माल मेजना चाहिए, जिससे यूरोप का व्यापार ठोक दशा में हो 
जाय । इससे संकट का फल बहुतांश में दूर हो जायगा, भ्रोर श्रनेकों 
राष्ट्रों को पतन से बचा क्षेगा तया शान्ति का मार्ग प्रशस्त कर देगा | 
जर्मनी अपना हर्जाना भी दे सकेगा ; परन्तु सामरिक - मनोवृत्ति के 
समर्थक राष्ट्र अपनी विजय के उन्म्राद में ऐसा क्यों करने लगे १ जर्मनी 
को मित्र-राष्ट्रों की सदभावना में सन्देह होने लगा। मित्र-राष्ट्रों ने 
वैमनस्यता-पूर्वक जमनो के सवंनाश का प्रपंच रचा | जब शान्ति हो गई, 
तब उन्होंने जमनी के व्यापार को चोपट करने के लिए माल मेजना 
रोक दिया। यह भयंकर विश्वातधधात और पाशविकता का देय 
उदाहरण है। 
इस सन्धि में वैसे अनेकों दोष थे; परन्तु सबसे बड़ा दोष यह 
था कि जब सन्धि के लिए शर्तों पर विचार-विनिमय किया गया, तो 
उसमें जमनी को नहीं बुल्ञाया गया । सन्धि एक प्रकार का समझौता 
ही है श्रोर उमभौते में दोनों पद्चों को अपने-अपने विचार एक-दूसरे 
के समक्ष रखने का भ्रवतर मिलना चाहिए ; परन्तु ऐश्वा नहीं किया 
गया। बड़े-बड़े राष्ट्रों ने अपनी गुदृबन्दी में गुप्त-रीति से लूट का बढ- 
वारा कर लिया | दूसरी रोषजनक और भ्रन्याय-्मूलक बात यह थी 
कि यूरोपीय महायुद्ध का सारा दोष जर्मनी के केपरके मत्ये मदा गया। 
१४५७ 


राष्ट्रसंध ओर विश्व-शान्ति 


कैंसर को फाँसी! की ग्रेज से सारा यूरोप गुंजायमान हो गया । 
शशायड जाज ने तो सम्राद पंचम जॉज से यहाँ तक प्रार्थना की कि 
केसर के अपराध की जाँच लॉड-समा (ब्रिटिश पालमेंट ) में की 
जाय ; परन्तु यह बात पंचम जॉज ने स्वीकार नहीं की। यथार्थ में 
युद्ध का उत्तरदायित्व फेवल जरमनी के कंधों पर लादना सा अन्याय 
था | यदि कोई थोरय पंचायत इस श्रपराध की जाँच करके ऐसा 
निर्णय देती कि जमनी अपराधी है, तो उससे श्रन्याय की भीषणता 
कुछ कम हो जाती; परन्तु विजयोन्मत्त राष्ट्री के हृदय से न्याय का 
शासन मिट चुका था और पशुतापूर्ण नरन अन्याय अपनी बबबरता के 
साथ शबर-राष्ट्री को कुचलने के लिए उन्मत्त हो रहा,या। ब्रिटिश, 
आन्स, इंगलेंड, इटली, सर्विया, अमेरिका के अ्रपराधियों ने जो इृत्य 
किये थे, वे भ्रपराध नहीं ये | वे न्याय-्संगत श्रोर उदारता के काम 
“ये । उनके लिए दण्ड देना अ्रनुचित था !!! 

सन्धि की आर्थिक शर्ते जमनी के लिए घातक तिद्ध हुईं। जमनी के 
लोहे और कोयले को मित्र-राष्ट्रो' ने अपने अधीन कर उसे निपट गरीब 
बना दिया | 

सार-प्रदेश और लौरेन के प्रान्त जमनी से छीन लिये गये । यह 
अदेश जमनी की समृद्धि और व्यापारिक श्रभ्युदय के मूल लोत ये। 

इस प्रकार वर्सेल्ीज्ञ की सन्धि ने जमनी का सवंनाश कर दिया 
और अ्रभेरिका का भ्रादशवाद बड़े-बड़े यूरोपीय-राष्ट्रों की राज्य-लिप्सा 
“तथा विजयोन्माद के सामने नत-मस्तक हो गया । यह सन्धि शत्रु-राषटरं 
की परागय को सूचित करती है ; परन्तु साथ-ही-साथ श्रमेरिका के 
तिद्वान्तों की विफलता की भी सूचक है | 
3ै-अमती का सवनाश 

२८ जूत १६१६ ६० को (०४४।।68 के सन्धि-पत्र पर हस्ताबुर 


श्श्प 


विद्व-शान्ति 


किये गये, ७ जुलाई को जमंन-राष्ट्रीय-असेम्बली ने उसे स्वीकार कर 
लिया | जमनी ने अल्सेस लोरेन फ्रान्स को दे दिया, लियोनिया को 
मेमल ( !(90) ) पश्चिमी प्रशा और पोसेन प्रान्तों का अ्रधिक भाग 
पोलेश्ड को दे दिया | जमनी ने पोलेर्ड को उत्तरीय तिलेसिया भी दे 
दिया और पूर्वों प्रशा ने दक्षिणी माग को भी पोलेण्ड को देने का वादा 
किया | पोलेश्ड को वाल्टिक समुद्र - तट का उपयोग करने के लिए 
जमनी डेन्जिंग को खतंत्र नगर बनाने की श्रनुमति प्रकट की | 
8:॥9एं8 और 50]80ं॥ जमनी ने डेन्माकक को दे दिये | 
और पन्द्रह वर्ष के लिए जमनी ने सास्प्रदेश को फ्रान्स के हित के 
लिए अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन के नियंत्रण में उसे सौंप दिया। पत्द्रह वर्ष 
के बाद सार-प्रदेश के लोकमत से यह निर्णय होगा कि तार का शासन 
जर्मनी को दे दिया जाय श्रथवा फ्रान्स के हाथ में रहे । 
इसके अतिरिक्त जम॑नी ने अ्रपने समुद्र - पार सब उपनिवेश और 
सरंक्षण-राज्य ( ?7'0600078065 ) भी मित्र-राष्ट्रों को सॉंप दिये | 
कियाको ( ॥807॥0फ ) का पद्दा और शांडुद्ध प्रदेश में जमनी 
के हित एवं भूमध्य-रेखा के उत्तरीय प्रशान्त महासागर के द्वीप जापान 
को मिल्ले | समोञ्रा न्यूजीलैशड को मिला । जम॑नी के भू-मध्यरेखा के 
दक्षिणी द्वीप भ्रास्ट्रेलिया को मिले | जमन-दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका प्रेट- 
ब्रिठेन को मिला। उसके उत्तरीय भर पश्चिमी कुछ भाग वेलजियम 
को मिले | केमेकनत श्रौर ठोगोणैण्ड ग्रेट-त्रिटेन तथा फ्रान्स को दिये 
गये | इनके अतिरिक्त चीन, मोरकों और टर्कों में जमनी ने अपने 
विशेष हित भर विशेषाधिकार भी त्याग दिये | 
जम॑नी ने अपनी सेना एक लाख तक कर देने की प्रतिज्ञा की | 
राइन नदी के पूर्व में ९० किलोमीटर फे आगे और पश्चिमी सीमा के 
बीच में जमनी ने अपने किलों को नष्ट कर दिया। उसकी नाविक 
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सेवा में ६ इलके ऋर और ११ टारपीडो वोट रहने दिये गये । कील 
नहर सब राष्ट्रों के लिए खोल दी गई। हेलीगोलेर्ड में किले नष्ट कर 
दिये गये। अपने चौदह 3ग्र00॥870 680068 भी सौंप दिये। 
इस प्रकार जमनी को पूरा नपुंसक् बना दिया गया। १६०० उन से 
अधिक समस्त व्यापारिक जहाज, १००० एवं १६०० टन के श्रापे 
व्यापारिक जहाज मित्र-राष्ट्रों को सौंप दिये गये । इनके श्रतिरिक्त जमनी 
को मित्र राष्ट्रों के लिए २००००० टन तक के जहाज ९ वर्ष तक बनाने 
के लिए विवश किया गया | इनका मूल्य हरजाना की रकम में शामिल 
कर लिया जायगा । जम॑नी से बाहर के राज्यों में जम॑न-प्रवासियों की 
११ ॥॥]870 87९४४ की तमत्ति जब्त कर ली गईं। सार और 
रुर की घाटियों के प्रथक्कीकरण से जमनी का उद्योग नष्ट हो गया। 


३--शान्ति का पुरस्कार कल्नह 


शान्ति-परिषद्‌ (20806 00॥/0/97009) ने, जिसमें बरसेलीज्ञ 
के सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किये गये ये, विश्व में शान्ति की स्थापना नहीं 
की, प्रत्युत्‌ घोर श्रशान्ति श्रोर कलह का वीजारोप किया। एशियायी 
राष्ट्र राष्ट्रपति विल्वन के आदशवादी सिद्धान्त को वेद-वाक्य की भाँति 
मानते ये | युद्ध काल में तथा युद्ध की शान्ति के उपरान्त राष्ट्रपति 
विल्मन ने जो घोषणाएँ और भाषण दिये, उनसे उत्को सद्भावना,में 
किंचित्‌ शका न रही ; परन्तु राजनीति का क्षेत्र इतना दूषित बन गया 
था, कि विह्सन को संयुक्त-राष्ट्र श्रमेरिका एवं यूरोप के राजनीतिशों के 
सामने नीचे भुकना पढ़ा। विल्सन का आदशवाद शौत-कालीन 
मेष-खरड की तरह विलीन हो गया। चीन, स्याम, भारत, फारत, 
अरब, तुर्को श्रादि राष्ट्रों को शान्ति-परिषद्‌ से बहुत श्राशा थी। उनकी 
यह ध्रूव धारणा थी, कि शान्ति-परिषद्‌ में धर्मावतार राष्ट्रपति विल्सन 
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जो निर्णय करेंगे, वह त्याय-संगत और सन्तोषजनक होगा। उससे 
हमारे श्रन्यायों का अन्त हो जायगा और हमारा भविष्य समुज्ज्यल बन 
जायगा ; परन्तु इन राष्ट्रों की श्राशा-लता पर तुषार पड़े गया। चीनी 
प्रतिनिधियों ने अपनी माँगो में शांदुज्ञ वापत दिलाये जाने की माँग 
पेश की; परन्तु महाशक्तियो' में, युद्ध-काल में, जो गुप्त सन्धियाँ हुईं, 
उनके अनुसार प्रशान्त महासागर के भूमध्य रेखा के उत्तरीय जर्मन द्वीप 
जापान को दे देने का निश्चय हुआ | 

शांइ ग भी जापान को दे देने का वादा किया गया, तथा जमनः 
चीनी बन्द्र कियोचाऊ भी जापान को देने का निश्चय हुश्रा | 
चीन में जमनी को जो श्राथिकर और राजनीतिक विशिष्ट श्रधिकार 
प्राध्र थे, वे मी जापान को दे दिये गये। यद्यपि चीन मित्र-राष्ट्रों की 
ओर से युद्ध में लड़ा; परन्तु फिर भी उसके साथ इस प्रकार का 
अ्रत्याय किया गया । इस प्रकार यह चीन के साथ एक भयंकर विश्वास- 
घाव था, जिसने चीन में धोर श्रपन्तोष और श्रशान्ति पैदा कर दी। 
अब चीन में पाथ्ात्य राष्ट्रों की न्याय-प्रियता और स्वाधीनता-प्रेम के 
भाव के प्रति भ्रद्धा की लता मुर्को गई। प्रतिक्रिया-स्वरूप चीन में चीन 
के राष्ट्रीय-आन्दोलन को उत्तेजना मिली। श्याम ने अपनी माँगें पेश 
कीं कि उसके साथ जो पहले सन्धियाँ हुई थीं, वे विल्तन के १४ 
पिद्वान्तों के सामने भ्रन्यायपुर्ण हैं। उन्हें रद कर देना चाहिए। और 
श्याम देश को विदेशियों के आतंक से मुक्त कर दिया जाय । जिससे 
वह ख्तंत्र रूप से क्पने देश का आधिक-सुधार कर सके। यह बात 
मित्र-राष्ट्रों को कब पसन्द थी । इससे उनके अधिकार-प्रयोग में 
वाधा उपत्यित होती। 

शान्ति-परिषद्‌ में पराधीन भारत के प्रतिनिधि तत्कालीन मारत॑*- 
सचिव (8९076 97ए 0 386 /07 770 ) भान्टेग्यू ये | 
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उनके साथ लॉड त्िनहा तथा महाराजा बीकानेर भी प्रतिनिधि बन- 
कर गये | भारत के राजमक्ति के श्रावेश में आकर धन-जन से मित्र- 
राष्ट्रों की युद्ध में सहायता की । सहसों ने बड़ी वीरता से बलिदान किया। 
लाखों रुपये स्वाह्य किये | परन्तु इन सबके पुरस्कार में भारतीयों को 
रौलट कानून, और जलियानवाले बाग का रोमांचकारी हत्याकाएड 
मिला ! भारत में ऐसे-ऐसे मयावह और हृत्कंपनकारी अ्रत्याचार ढाये गये 
और संसार के लोकमत को धोखा देने के लिए उसके सामने श्रपनी 
स्यायप्रियता का शंसनाद बजाने के लिए ब्रिटिश-राज्य ने भारत को 
राष्ट्र-संप ओर भ्मिक-संघ में स्थान-प्रात्ि के लिए प्रयत्न किया ; परन्तु इस 
दमन-नीति और अन्याय के फल-स्वरूप भारत में एक आश्चयजनक 
और अ्रनोखे आन्दोलन का जन्म हुआ, जिससे समस्त जगत्‌ वित्मित है| 
श्रय ब्रिटिश-साम्राब्यवाद के सामने एक नवीन श्रापदा आई | 

फारस को शाम्ति-परिषद्‌ से बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं। यद्यपि वह 
महायुद्ध में सम्मिल्ित नहीं हुआ--तव्स्य रहा; परन्तु वह बुद्ध के 
दुष्परिणामों से न वच सका | 

फारत के प्रतिनिधि शान्ति-्परिषद्‌ में नहीं बुल्ाये गये ; परन्त 
उन्होंने पेरिस में पहुँचकर शान्ति-परिषद से वाहर उसके प्रतिनिधियों 
को अपनी दुःखद गाथाएँ कहीं और अपनी दस माँगें पेश कीं। 
भ्रंग्रेज शोर रूसवालों ने फारस में श्रपना यथेष्ट श्रातंक जम्रा रखा 
था | उनको फारतस में ऐसे राजनीतिक और आ्िक अ्रषिकार प्रात 
ये, जिनसे फारत का अधिक अ्रहित था, इसलिए फारस झ्राधिक श्र 
राजनीतिक क्षेत्र में सवतन्त्र रहना चाहता था; परन्तु फारस को 
साम्राज्यवादी विजयोन्मत्त राष्ट्र ऐसी स्वाधीनता देकर अपने व्यापार को 
कैसे नट्ट कर सकते ये ! 

इसी प्रकार तुर्की, अरब और सीरिया की लूट का आयोजन किया 
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गया । यूरोपीय राष्ट्रों की इस लूट से एशिया के राष्ट्रों में, जमनी की 
भाँठि ही घोर असन्तोष को जन्म मिला। इससे ऐशिया पर जो प्रभाव 
पड़ा, उतका विवरण भ्री डॉ० सत्यनारायणजी ? 7. 0. ने स्वरचित 
पुस्तक एशिया को क्रान्ति! में बड़ी सुन्दरता से दिया है। आप 
लिखते हैं-- 

वास्तव में महायुद्ध के समय और उसके बाद यूरोपीय-शक्तियाँ 
एशियायी राष्ट्रों की दृष्टि में नितनी गिर गईं, उतनी और कमी नहीं 
गिरी थीं। अपनी पूर्व इजत को प्राप्त करना उन लोगो' के लिए बहुत 
कठिन हो गया । जो लोग युद्धों में गोरों' के साथ लड़ने गये ये, 
उन लोगो ने देख लिया था कि यूरोपियन वीरता में उनसे भ्रेष्ठ होने 
का दावा नहीं कर सकते | फिर भी उन लोगों को यूरोपियन सैनिकों 
की अपेक्षा कम तनख्वाह दी जाती है। पहली बात से उनके भीतर यह 
भाव दृद जम गया कि यूरोपियन भ्रेष्ट नहीं हैं श्रौर दूसरी से उसमें 
असन्तोष फैल गया । उन लोगों ने अपने-अपने ग्रामों में जाकर उसी 
प्रकार असन्तोष फैलाना प्रारम्म किया | 

युद्धोपरान्त समस्त एशिया से एक ही बात, फेवल स्वमाग्य-निर्णय 
(80 060७५४४8४00) के अ्रषिकार प्राप्त करने की आवाज 
उठ रही थी । यूरोप में यदि स्वमाग्य-निर्शय की नीति बरती जाती है, 
तो वह एशिया में भी बरती जानी चाहिए। यूरोपीय लोगों ने उसकी 
पुकार पर ध्यान नहीं दिया | न्याय और सच्चाई फे नाम पर दुद्दाई देने- 
वाले बड़े-से-बड़े राजनीतिजञ भी अपने साम्नाज्यान्तर्गत एशियायी देशों 
के साथ दूसरी नीति बरतने की सलाह देते रहे। फ्रान्स के एक राज 
नीतिश एम० रिवेध्ट का कथन हे-- शान्ति तमी_स्थापित हो सकती है, 
जब प्रत्येक राष्ट्र को स्वभाग्य-निर्शय का अ्रधिकार हो! ; परन्तु उन्हीं 
लोगों के कथनानुसार यदि फ्रान्स के साम्राज्यान्तगंत एशियायी राष्ट्रों 
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को वह अधिकार दिया जाने लगे, तो रिवेद्ट महाशय ही उसका विरोध 
करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जायेंगे | उस समय थे कहने शगेंगे 
कि उनका कहने का अ्रभिप्राय केवल यूरोपीय राष्ट्रों के विषय में था। 
यूरोपियन शक्तियाँ जद॒तक एशियायी राष्ट्रों को अपनी ही दरह के 
गरधिकार प्रात नहीं करने देतीं, तब तक शान्ति की समस्या की कह्पना 
को स्वप्म समझना चाहिए [?# 

शान्ति-परिषद्‌ में राष्ट्र-संघ की स्थापना के लिए प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ | और उसका विधान (0070॥487/) स्त्रीकार क्रिया गया | 
रष्ट्संघ का भ्रादर्श एक महान माननीय श्रादर्श है, जिसकी प्राप्ति के 
लिए विश्व को प्रयत्षशील होना अनिवाय है। यह स्वीकार करते हैं कि 
विश्व में राष्ट्रसंध की भावना नवीन और अनुत्स है। इससे पूर्व 
हम ऐसी विश्व-संस्था किसी युग में नहीं पाते ; परन्तु जिन उच्च उद्देश्यों 
को जैेकर राष्ट्-संध ने जन्म लिया, वे यूरोपीय महाशक्तियों की 
ताप्नाज्यवादी नीति के कंकावात में पड़कर अ्रपने ध्येय से पत्तित हो 
गई। राष्ट्रसंध का विधांन किस हद तक संसार में शान्ति-स्थापन की 
गारंटी देता है, इसका विवेचन श्रागामी श्रध्याय में किया जायगा | 





#पशियां की क्रान्ति -टॉ० सत्यनारायण प्री० एच० डो०, सत्ता-साहित्य- 
अण्डल, दितली | 


श्ष्व 


तीसरा अध्याय 
राष्ट्रसंघ का विधान ओर शान्ति-संषि 


१--राष्ट्रसंघ का विधान (0070787/) 

युद्ध-शान्ति और युइ-अवरोध के लिए राष्ट्रसंघ का विधान किन- 
क्विन उपायों और साधनों का प्रतिपादन करता है--हस पर विचार 
करना | पाठक सम्पूर्ण विधान परिशिष्ट में देखें। यहाँ फेवल उसकी 
शान्ति-स्थापन-सम्बन्धी घाराश्रों पर ही विचार करना उचित है। 

धारा --शस्यास्र-नियंत्रण 

(१) प्रत्येक राष्ट्रको उतने ही शज्नात्ञ रखने चाहिए, जितने 
उसकी रचा और शान्ति के लिए आवश्यक हैं। और यह कार्य सब राष्ट्रों 
को समान रूप से श्रन्तर्ाष्ट्रीय प्रतित्ञा समझकर करना चाहिए !? 
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प्रत्येक राष्ट्र की रक्षा के लिए शत्ाज्नों की मर्यादा क्रितनी रक्त 
जाय, इसका निर्णय राष्ट्रसंध की कॉंसिल के अधीन होगा । गुप्त रीति से 
युद्धात्न-निर्माण बहुत ही हानिकर है। इस तथ्य का ज्ञान कराना भी 
राष्ट्रतंघ का उद्दे श्य है। इस धारा का स्पष्ट भाव यह है कि विश्व में , 
युद्ध ओर श्रशान्ति का कारण शजात्रों की वृद्धि है; इसलिए जब तक 
शत्रात्रों की प्रतित्यद्धां का अन्त नहीं किया जायगा, तब तक विश्व- 
शान्ति के लिए भयंकर खतरा बना रहेगा | विधान सम्पूर्ण रूप से 
थुद्वाजं के परित्याग के लिए आग्रह नहीं फरता | वह अन्लों की संख्या 
को परिमित कर देना चाहता है। राष्ट्ररज्ा के लिए बितने अ्र- 
शत्नों को आवश्यकता हो, उतने हो रक्खे जायें। राष्ट्रसंध के विधान 
की दृष्टि में गुप्त कमनियों-द्वारा युद्ध के श्रत्र-शत्नों का निर्माण 
श्रापत्ति-गनक है। 

इस धारा में तीन मूल सिद्धान्तों की स्थापना की गई है-- 

(१) श्रणिल राष्ट्रों में युद्धाओं की न्यूनता | सबसे पूर्व प्रराणित 
शष्ट्र निशल्नीकरण को स्वीकार फरे। तदुपरान्त फ़िर समस्त राष्ट्र 
उसे श्रपनावे | 

(२) सेनाएँ इतनी कम कर दी जायें कि केवल राष्ट्र के भीतर 
शान्ति-व्यवस्था श्रोर बाहरी आक्रमणों से रक्षा की जा सके । 

(३) राष्ट्र संध का यह उत्तरदायित्व है कि वह इन हिद्धान्तों 
को कार्य-रूप में परिणत करे। 

राष्ट्रपति विल्‍्सन के चोदह तिद्धान्तों में से एक तिद्धान्त यह था 
कि 'इस बात की यथेष्ट गारन्दी दी जाय एवं ली जाय कि राष्ट्रीय- 
युद्धाल्न उतनी सीमा तक न्‍्यून कर दिये जावेगे, जितने राष्टरररज्ञा के 
लिए आवश्यक होंगे ।! इस सिद्धान्त का प्रयोग आरम्म में केवल 
विजित राष्ट्रों के लिए किया गया और वर्सेलीज़्ञ की सन्धि के अनुसार 
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जम॑नी, श्रास्ट्रिया श्रादि राष्ट्रों को निःशल्ल कर दिया गया। जम॑नी 
पराजित राष्ट्र था, उसने विजेता राष्ट्रों के इस नि्॑य को स्वीकार कर 
शिया । जमनी को यह आश्वासन दिया गया कि जमनी के निःश्र 
हो जाने पर राष्ट्र-संघ के सदस्य भी श्रपने-अपने राष्ट्र के शस्नास्त्रों में 
कमी करने का प्रयत्ञ करेंगे | 


इसी उद्दे श्य को लेकर राष्ट्रन्संध में निःशल्लीकरण की समस्या 
खड़ी हो गई और उसके समाधान के लिए. निःशल्लीकरण - कमीशन 
( णिं88०शधा706 ("॥॥ए४४0। ) नियुक्त कियो गया एवं 
निःशस्नीकरण॒-सम्मेलनों का आ्रायोगनन किया गया। परन्तु यह सब 
प्रयत्ञ विफल रहा | सत्य तो यह है कि सबल राष्ट्र अपने अ्रद्-शत्रो 
में कमी करना श्रात्मघातक सममते हैं। क्योंकि श्रत्नों की कमी हो 
जाने से वे अपने विशाल साम्राज्यों की रक्षा कैसे कर सकेंगे। जब- 
जब निःशज््नीकरण-सम्मेलन हुआ, तब-तब साम्राज्यवादियों ने यह तके 
पेश की कि--छुरक्ञा के बिना निःशस््रीकरण नहीं हो सकता |! 
( ० हं8क्राणाक्षाआआ ज्ञांत्रिएए 80९(४४४० 96070) 
जो राष्ट्र-संघ के सिद्वान्तों के समर्थक थे, उनका यह कहना था कि-- 
“बिना निःशल्भरोकरण के सुरक्षा संभव नहीं ।! इस प्रकार के वितण्डा- 
वाद में उत्तककर राजनीतिशों ने यह प्रमाणित कर दिया कि यथार्थ 
में शज्जाञ्र युद्ध के मौलिक कारण नहीं हैं। यह युद्धात्न तो किसी हित 
की रक्षा के लिए. हैं, जिसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं और वह 
हे--धाम्राज्यवाद | एशिया में यूरोप के साम्राज्यों की रक्ता के लिए. 
यूरोप इस शख्रास्त्रों की प्रतिस्पर्धा में उल्क गया है। अ्रतः जब तक 
युद्ध के मोलिक श्रौर यथार्थ कारणों को खोजकर उनके निवारण का 
प्रयत्ष न किया जायगा, तब तक निःशज््ीकरण - सम्मेलन सफल ही 
नहीं हो सकते | और न राष्ट्रीय-शस्रीकरण में ही परिवर्तन हो सकता है। 


श्द्७ 


राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति 


धाश १०--राप्ट्रो की राजनीतिक-स्वतंत्रता की रक्षा 

अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्त करने के लिए राष्ट्ससंघ को तीन 
प्रकार के अधिकार दिये गये हैं। सर्वप्रथम, राष्ट-संध की कॉंसिल एक 
मध्यस्थ की हैसियत से, दोनों दलों की सम्मति से विवाद का निर्णय 
कर सकती है | 

द्वितीय, फौतिल कार्यकर्ता को दैतियत से सिफारिशें कर सकती 
है। श्रन्त में राष्ट्रसंघ को यह अधिकार दिया गया है कि वह शान्ति- 
भंग करनेवाले राष्ट्र को रोकने का प्रयत्न करे | विधान-धारा १० 
इस प्रकार है-- 

'सघ के सदस्य स्वीकार करते हैं कि किसी राज्य की सीमा पर 
आक्रमण न किया जाय और उसके राजनीतिक-ल्वाधीनता को आरधात 
न पहुँचाया जाय । यदि इस सिद्धान्त के विपरोत कोई राष्ट्र किसी दूसरे 
राष्ट्र पर चढ़ाई करने की धमकी दे, चढ़ाई करे या आक्रमण का भव 
हा तो कौंसिल ऐसा परामश देगी, जिससे इस ऐिद्धान्त की रचा 

सके 

राष्ट्रति विल्सन की दृष्टि में यह धारा विधान की आधार-स्तम्भ 
थी। 'इसी धारा के कारण अ्रमेरिकन सोनेट को विशाल बहुमत से 
विधान की स्वीकृति के विपरीत सम्मति देनी पड़ी [?# विगत चीने- 
जापान-घुद्ध ने यह प्रमाणित कर दिया कि उपयुक्त ठिद्धान्त कोई 
मूल्य नहीं रखता । इसका कारण यह हो सकता है कि इसमें राष्ट्रसंध 
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शव 


विध-शान्ति 


के उत्तरदायित् को स्पष्ट नहीं किया गया है, अथवा राष्ट्रसंघ की 
कौंसिल अपनी अ्रशक्ति के कारण ऐिद्धान्त का पालन नहीं कर सकी | 
चास्तव में झ्ाक्रमणकारी राष्ट्र के प्रतिकूल कोई कार्य केरने के लिए उस 
कार्य में उस राष्ट्र की संम्मति शैना न्याय-संगत नहीं। 

आक्रमण से चीन की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करने में फोन्सिल ने 
जापान की सम्मति पाने की चेष्टा की। इसी के फलस्वरूप स्थिति 
भयंकर बन गईं | क्‍या कौन्सिल का यह कार्य अपराधी को न्यायकर्तता 
का आसन देने से कुछ कम था £-यदि राष्ट्रसंध के समस्त सदस्यों के 
हृदय में शान्ति-स्थापन और चीन कौ रद्या के लिए कामना होती, तो 
क्या वे चीन और जापान की सम्मति के बिना उस कामना को क्रिया- 
त्मक रुप नहीं दे सकते ये ! वे जापान का विरोध करके चीन की 
रक्षा कर सकते ये ; पर उबल राष्ट्र से कोई बैर क्‍यों ले ! साम्राज्यवादी 
राष्ट्रों का यह मनोविज्ञन अपना काम कर रहा था। 


धारा ११--शान्ति - स्थापन के लिए सदस्य एवं प्रधान-मन्त्री 
का उत्तरदायित्व 


१--यदि कोई युद्ध छेड़े या युद्ध की घमकी दे, जिसका संब 
के किसी सदस्य-राष्ट्र पर दुरन्त ही प्रभाव पढ़ना सम्भव हो, 
या न हो, संघ के लिए यह चिन्ता का कारण होगा। संघ ऐसा कार्य 
करेगा, जो राष्ट्रों की शान्ति-रक्ञा के लिए विवेकपूर्ण और प्रमावशाल्री 
समझा जायगा । यदि किसी दशा में ऐसी परिस्थिति उत्तन्न हो जाय, 
वो रंध के किसी सदस्य-राष्ट्र की प्रार्थना पर प्रधान-मंत्री ठुरन्त कोंसिल 
का अधिवेशन निमन्त्रित करेगा ।? 

२--थह प्रत्येक राष्ट्र का मित्रवत्‌ अ्रधिकार विधोषित किया जाता 
है, कि कौंतित या असेम्बली के सामने वह उन परित्थितियों को उप> 


१६६ 


राष्ट्रसंध और पिश्वःद्वान्ति 


स्थित करेगा, जिनका उन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रभाव पढ़ता है।? 

युद्ध को रोकने के लिए समस्त विधान में केवल दो धाराएँ हैं-- 
धारा ११ एवं १९ ; परन्तु इन धाराओ्ो के अ्रन्तर्गत कोई कार्य 
करने के लिए, सबसे बड़ी वाधा है--सर्व॑सम्मति-नियम! ([॥7- 
॥7४ए ४0।6) ; परन्तु यदि शान्ति के इच्छुक शक्तिशाली राष्ट्र यह 
चाहे कि युद्ध रक जाय, तो वे विग्रही पक्नो' को छोड़कर भी युद्धा- 
वसान का उपाय सोच सकते हैं और उसे काम में ला सकते हैं। 


धारा १३ 


राष्ट्र अपने विवादों का निर्शंय कराने के लिए उन्हें स्थायी न्याया- 
लय ( ?00॥4॥00॥ 00प५ 0! [#श"ा0०॥) 78006 ) 
को सौंप सकते हैं न्यायालय को सुपु्द किये गये विवाद के निर॑य के 
सम्बन्ध में विधान-धारा १३ (४) में लिखा है-- 

शाष्टरसंध के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि न्यायालय के निर्यय 
को पूरी सच्चाई के साथ कार्य-रूप में लायेंगे और वे उन राष्ट्रों के 
विरद्ध युद्ध नहीं छेड़े गे, जिन्होंने न्यायालय के नि्ंय को स्वीकार कर 
लिया हो | यदि किसी दशा में ऐसे नि्यंय को कार्य-रूप में परिणित न 
किया जा सके, तो कोंसिल यह विचार करेगी कि किस उपाय से वह 
निर्णय काम में लाया जा सकता है|! 

यदि दो राष्ट्र अपने विवाद को निण॑य के श्र्थ न्यायालय को सौंप 
देंगे, तो उन्हे उसके निर्णय का पालन करना आवश्यक ही नहीं, स्वामा- 
बिक भी है ; परन्तु यदि विवाद सबल राष्ट्रों में हुआ, तो निर्यय को 
कोई भी राष्ट्र अस्वीकार कर सकता है | ऐसी दशा में, उस निशंय का 
कार्य-रुप में लाने का दायित्व कॉसिल पर आ जाता है; पर फौसिल 
क्या है, यह आप श्रत् जान गये होंगे ! कोंसिल (00770व।) स्थायी: 


१३० 


विश्व-शान्ति 


सदस्यों ( सबज्ञ राष्ट्रों ) की एक गुप्त-संस्था है। तब यह कैसे सम्भव 
हो उकता है, कि सबल् राष्ट्रों की समा एक सबल राष्ट्र के विरुद्ध कुछ 
कर सफेगी ! 
घारा १५ 

यदि किसी विवाद के निर्यय के लिए धारा १३ के श्रन्तगंत कार्य 
नहीं किया गया हो भर भविष्य में, विवाद के थुद्ध के रूप में बदल 
जाने की संभावना हो, तो संघ के सदस्य-राष्ट्र को उसे कोंतिल को जाँच, 
समझौता या रिपोर्ट के लिए तौप देना चाहिए। यदि कौंणिल कोई 
निर्णय करने में विफल रहे, तो दो उपाय हो तकते हैं। कौसिल विवाद 
के पत्तों को छोड़कर, सब॑-सम्मति से रिपोर्ट तैयार करेगी या सब-समाति 
से रिपोर्ट तैयार न कर सकेगी। यदि रिपोर्ट स्व-सम्मति है, तो 
संघ का कोई भी सदस्य उस पक्ष के विदद्ध युद्ध नहीं छेड़ सकता, 
जो उसकी रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार करता है | यदि 
कौंसिल सब-0म्मति से रिपोट स्वीकार नहीं करती, तो हे मास 
की अ्रवधि के उपरान्त, सदस्य, जहाँ तक विधान का संबंध है, युद्ध 
कर सकते हैं। इस युद्ध को रोकने का राष्ट्र संव पर कोई दायित्व नहीं 
है। विधान की यह सबसे बड़ी भुटि है। विधान-अन्तर्राषट्रय-कानून 
([४स्‍6लाब्रएंणात।) ।89) की दृष्टि में युद्ध को अपराध घोषित 
नहीं करता | राष्ट्र-संध युद्ध रोकने के लिए भी बहुत कम प्रभावशाली 
साधन प्रदान करता है| जो कुछ साधन उसके पास हैं, वे शक्तिशाली 
राष्ट्रों की सामरिक नीति के कारण व्यर्थ हैं। 

यदि रिपोर्ट के विदद्ध एक भी राष्ट्र की सम्मति प्राप्त हो गई 
( जिम्तका प्रात्त होना, वर्तमान परिस्थिति में पूर्णतः संभव है ) तो 
युद्ध का मार्ग निष्कंठक हो जायगा | फिर तो राष्ट्रसंथ के सदस्य संघ 
के सिद्धान्तानुसार युद्ध में भाग ते सकते हैं। 

१७१ 


राष्ट्रसंध और विश्व-शान्ति 


धारा १६--व्यापारिक और आर्थिक-बहिप्कार 

यदि राष्ट्रसंघ का कोई सदत्य धारा १२, १३ था १९ की उपेक्षा 
कर युद्ध छेड़ दे, तो यह स्वमावतः समा जायगा कि उसने श्रत्य 
सदत्यों के विदद्ध युद्ध ठान लिया है। अ्रन्य सव सदस्य उस राष्ट्र के 
साथ शपने व्यापारिक और श्राथिक संबंध तुरन्त त्याग देंगे ; राष्ट्रसंव 
फे विधान का उल्लंबन करनेवाले राष्ट्र और अन्य राष्ट्रों के सत्र संबंध 
विच्छेद कर दिये जायेंगे |,,, ... 

यथाय में शान्ति-स्थापना की दृष्टि से यइ पारा अधिक उपयोगी 
और श्रावश्यक है ; परन्तु इधकी उपयोगिता गुदवन्दियों के तथा 
शक्तिशाली राज्यों को कृटनीति के कारण कोई मूल्य नहीं रखती | 

साम्राज्यवादी जापान ने धागा ४१ के श्रन्तर्गत किये गये क्ोंतिल 
के कार्य की उपेत्ा की। यही नहीं, उसने राष्-संघ से संबंध-विच्छेद 
की सूचना दे दी ; परन्तु राष्ट्रसंव के समर्थक इस धारा का प्रयोग न 
कर सके | हमने अ्न्यत्र बतलाया है कि आधिक-वहिष्कार एक विशाल 
शत्र है, नितके सामने बड़ेनवढ़े राष्ट्रों को मी मुकना पड़ता है। 
भार ने विदेशी-वद्धवहिष्कार-आन्दोलन से संधार को वह दिखला 
दिया कि कोई राष्ट्र रक्तपात क्रिये विना--जल, स्थल, झ्राकाश-ऐेना 
के विना--किस प्रकार आदशश श्रहिंताअत का पालन कर श्रपने राष्ट्र 
में देशी का प्रचार कर सकता है| 


हमारे कयन का सारांश यह है कि राष्संत्र का विधान सष्टनहीं है | 
इसी सथ्ता का बहाना लेकर संघ के सवल सदस्य अपने दायित्व का 
प्रालन नहीं करते | जहाँ राष्ट्रसंघ कॉसिल और अस्ेम्बली के कर्तव्य 
और दायिल्र स्पष्ट हैं, वहाँ महाशक्तियों की कूटनीति संघ को न्याय- 
पूवंक कार्य करने में वाया उपस्थित करती है। इस प्रकार राष्ट्रन्यंप 
अपनी श्रान्तरिक त्ुटियों' और कूटनीति-कुशल राजनीतिशों की भ्रषि- 
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कार-लिप्सा तथा राज्य-विस्तार के लालता के कारण पोरुष-हीन बन 
गया है। वह वर्तमान स्थिति में, एक संगठित पाखए्ड' के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है । 


२--पेरिस की सन्धि (72800 2४४४8 ) 


अगस्त २७ सन्‌ १६२८ ६० को विश्व-विख्यात पेरिस की सन्धि- 
पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। यह सन्धि कैलोग-ब्रियान्ड-पैक्ट के नाम 
से भी प्रतिद्ध है। हम इसकी आलोचना करने से पूर्व पेरिस की सन्धि 
की प्रतिलिपि यहाँ देते हैं :-- 

धारा १--अपने-अपने राष्ट्रों की प्रजा के नाम पर बड़े-बड़े प्रतिशां 
करनेवाले राष्ट्र यह घोषित करते हैं कि वे अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को 
तय करने के निमित्त युद्धावाइन की निन्‍्दा करते हैं और अपने 
पारस्परिक सम्बन्धों में युद्ध को राष्ट्रीय नीति का साधन स्वीकार 
नहीं करते । 

२--बड़े-बड़े प्रतिशा करनेवात्ते राष्ट्र यह स्वीकार करते हैं कि 
यदि उनमें किसी प्रकार का कोई विवाद उत्मन्न हो जाय, तो वे उसका 
निपटारा या निर्णय शान्तिमय साधनों के अतिरिक्त और किसी उपाय 
से नहीं करेंगे। 

संयुक्त-राष्ट्र अ्रमेरिका के स्वराष्ट्र सचिव (360/6&०ए) 967 
80 ने पेरिस-सन्धि पर एक वक्तव्य में अपने जो विचार व्यक्त किये 
हैं, वे विचारणीय हैं-- 

/ए॥४ 069ए6श॥ ॥0/078 ए88 एशा0ए॥06॥ 07 ६6 8098- 
00068 0/ 06 20870-77९]०22-९४५७६, नाप ए60्राह शि ६ 
४88 0९९०706 गी€एप, पाए०प्ट्रोणा 078७ ०॥2]ए ४6 €॥078 
0१0 76 8 70 07207 ६0 06 #06 807708 & 8770]60 0[ 
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सारांश यह है कि त्रियान्ड-कैलोग-पैक्ट के कारण युद्ध गेरकानूनी 
बना दिया गया है। अश्रव न यह स्वत्वों का आधार रहा, न श्रपिकारों 
का जनक ही। सन्धि में बल-अयोग (070९) के लिए भी कोई स्थान 
नहीं दिया गया है | यदि इस सन्धि का कोई उल्लंघन करे, तो उसके 
विरुद्ध सैनिक-शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है । यह सन्पि 
तो श्रपनी शक्ति लोकमत से प्राप्त करती है; इसलिए लोकमत ही 

इसका एकमात्र संरक्षक है | 

इस सन्धि में यह तो स्पष्ट बतलाया गया है कि युद्ध राष्ट्रीय-नीति 
का साधन ([787770॥ 07 '४0॥8) 00000) नहीं है-- 
वह गैर-कानूनी है ; पर युद्ध क्या है और वल-प्रयोग क्या है [-हन 
पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया | यह सन्धि उस समय किस काम 
आयेगी, जब उस पर हस्ताक्षर करनेवाला कोई राष्ट्र युद्ध का शंखनाद 
हाय में तेकर रंगधूमि की शरण लेगा ! वह कौनसा साधन है, जितसे 

ऐसे संकट के तमय सन्धि की सम्मिलित रूप से रक्षा की जा सकती 
है! यह तो ऐश ही विधान हुआ है कि कोई राष्ट्रीय व्यवस्थापक 
कानून तो स्वीकृत कर ते ; परन्तु उसको प्रजा-द्वारा मनवाने के दिए 
॥5९९४४ए७ ७0एश"'४ए७॥६ सरकार कोई प्रयत्न न करे | 

यह भान लिया गया क्रि युद्ध राष्ट्रीय-नीति का साधन नहीं है ; पर 


# [हॉध्यबद08 0070)8607*-उदरगाक्ाए 988 9७ 28-98, 
0877०2थ #7रव ०४77 707 [7०0580078] 0९309 फशतए०४८ एं. 8, 8. 
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कोई लड़ाकू राष्ट्र अपने स्वाय-साधन के लिए उसे श्रन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति का साधन बना सकता है | ऐसा करने में उसे किसी वाधा का 
सामना ने करना पड़ेगा। 

हम यह स्वीकार करते हैं कि पेरिस की सन्धि युद्ध को ग़ैर-कानूनी 
घोषित करती है | 

परन्तु प्रश्न तो यह है कि यदि कोई राष्ट्र ( जिसने पेरिस-सन्धि- 
पत्र पर हस्ताह्वर किये हुए हैं ) सन्धि का उल्लंघन कर युद्ध छेड्ता है, 
तो उस समय सन्धि-पत्र के हस्ताक्र-कर्ताओं का क्‍या कर्ंव्य होगा! 
इसका कोई उत्तर सन्धि-पत्र में नहीं है! क्या शान्ति के देवदूत, 
पेरिस सन्धि के जनक संयुक्त-राष्ट्र अ्रमेरिका की तरह जापान द्वारा 
चीन के अपहरण को तटस्य भाव से देखते रहना ही इस सन्धि का 
अभिप्राय है ! ससार में ऐसे सन्धि-पत्रों के होते हुए भी उनके समयकों- 
द्वारा युद्धों का आयोजन यह सिद्ध करता है, कि इन सन्धियों के 
पीछे कोई शक्ति नहीं ; इसीलिए असफलता का सामना करना 
पड़ता है | 

जब पेरिस-पैक्ट पर हस्ताज्ञर किये गये, तो सर्वश्रथम संयुक्तर-रा्ट्र 
अमेरिका के सचिव फैलोग ने इस सन्धि की स्वीकृति के साथ कुछ 
संरक्षय पेश किये। कैलोग ने घोषित किया कि-- 

६२ समय प्रत्येक राष्ट्र को यह खतंत्रता प्राप्त है कि वह सन्धियों 
की शर्तों का विचार किये विना विदेश के आक्रमण से श्रपने प्रदेशों 
कौ रक्षा करे | वह राष्ट्र ही यह निर्शंय करने के योग्य है कि किन 
थरित्यितियों में आत्मरक्ञा के धिए युद्ध किया जा सकता है |! 

इस प्रकार फ्रान्स की सरकार ने आत्मरक्ञा? का सरंक्षण उपत्यित 
किया | ब्रिटिश सरकार ने कैलोग के मन्तव्य का समर्थन किया और 
साथ ही यह भी कहा कि संसार के कुछ भागों में, जिनकी समृद्धि और 
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अम्युदय ब्रिटिश-शासन की शान्ति और सुरक्षा के लिए विशेष हिव की 
बात है, ब्रिठिश-शासन को उन भागों में 'कार्य की स्वतंत्रता 
(7०७७१00 0/ 8०४0॥) होनी चाहिए | कहना न होगा कि 
थह संरक्षण स्वीकार कर लिये गये | जब जापान ने चीन पर झ्राक्ममण 
किया, तो उसने बतलाया कि यहूकाय पेरिस-सन्धि (2866 0 ?करापं5) 
के प्रतिकूल नहीं ठहराया जा सकता ; क्योंकि पेरिस-सन्धि आत्मा- 
रक्षा! के तिद्धान्त को स्वीकार करती है | जापान ने आ्त्मरत्षा' 
के लिए ही ऐसा किया है। वह चीन पर श्राक्रमण करना नहीं 
चाहता था | 

अब पाठक यह स्पष्ट तः जान गये होंगे कि हन शान्तिःस्थापन के 
लिए की गई सन्धियों का यथार्थ में क्या उद्दे श्य है, भर इनसे कहाँ 
तक शान्ति-त्थापना हो सकती है ! यह ठीक है कि अमेरिका संसार 
को यह दिखला देना चाहता है कि वह शान्ति की स्थापना के लिए 
सबसे श्रषिक प्रयत्नशील है; परन्तु चीन-जाप्रान-युद्ध के पाठक क्या 
इस कथन को सत्य भान सकेंगे ! 
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युद्ध के मोज्िक कारण 


-आर्थिक कारण 


संसार में युद्ध सदैव से होते आये हैं | राज-शक्ति के विकास से 
पूव भी मानव-समाज में सामरिक-प्रदृति के लक्षण विद्यमान ये। 
आज भी अ्रद्ध-सम्य या वन्य जातियों में युद्ध बड़े भीषण रुप में 
मिलता है ; पर इसका यह निष्कर्ष नहीं कि युद्ध सभ्यता के लिए 
अनिवार्य है | जिस प्रकार आदिकाल से मानव-स्वास्थ्य के लिए. रोग 
नामक शत्रु पीछे लग गया है, उसी प्रकार मानव-सम्यता के पीछे भी 
युद्ध का राजरोग लग गया है | युद्ध तो सम्यता का रोग है। 

युद्ध मानव-प्रकृति का स्वामाविक गुण नहीं कहा जा सकता। 
युद्ध अनेक मानवीय दूषणों और हुबंलताओं के तमान ही एक महा- 
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दोष है | जब-जब संसार में भोषण महायुद्धों की सम्भावना प्रतीत हुई, 
तब-तब संतार के विचारकों ने एक-स्वर से उन्हें सम्यता के लिए 
घातक बतलाया। 

यह श्राप जानते हैं कि मानव-्पकृति परिवत्तनशील है। प्रत्येक 
युग में उसमें झाश्वयं-जनक परिवत्तन होते रहे हैं । समाज, व्यवस्था, 
आचार-विचार, शासन-पद्धति, नियन्त्रण, श्रन्तराष्रीय सम्बन्ध आदि 
ने प्रत्येक युग की मानवी-प्रकृति में बड़े-बड़े परिवत्तन किये हैं। झ्ाज 
हम जिन आचार“विचारों और संल्कृति को भ्ेष्ठ समझते हैं, उन्हे हमारे 
पूव॑ज असस्यता का नाम देते थे। आज हम जिन विचारों श्र 
भावनाओं को युग-धर्म कहते हैं, सम्भव है, एक शताब्दी के बाद वे 
जंगलीपन के भाव कहे जायें | क्या उन्‍्नीतवीं शताब्दी का भारत यह 
कल्पना कर सकता था कि भहात्मा गांधी के अ्रहिंसात्मक-सत्याग्रह-द्वारा 
वह श्रपनी स्वाधीनता का युद्ध करेगा ! 

यह विलकुल् सत्य है कि यदि उन भनुष्यों को, जो रणभूमि में 
जाकर रक्तपात करते हैं, तमुचित सैनिक-शिक्षण न दिया जाय, या 
उनको निन्यत्रण में रहना न सिखलाया जाय, तो वे कदापि एक 
सैनिक के कत्तंव्यों का पालन न कर सकेगे। इससे प्रमाणित है कि 
'मुष्यों में सैनिक-प्रवृत्ति जन्म से उत्नन्‍्न नहीं होती, ।वह तो शिक्षण- 
द्वारा पैदा की जाती है | सैनिक-शिक्षयालय ( [079 70)॥- 
वं।ए 88068 ) मनुष्य की प्रकृति को कितना बदल देते हैं, 
। यह इसी तथ्य से प्रकट हो जाता है । 

प्राचीन युग में युद्ध शारीरिक-बल के प्रदर्शन के लिए होते ये। 
जिन मनुष्यों या राज्यों पर किसी राजा को अपना आतंक फेशाना 
'शेता, उनके विदद्ध युद्ध ठान दिया जाता । 

नेपोलियन, तिकन्दर, मुहम्मद गोरी, बाबर भ्रादि जितने विजेता 
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हुए, सभी ने अपने बल की संसार में घाक जमाने की कोशिश की ; 
परन्तु राज्य-तंस्था के किसान के साथ युद्ध के उद्देश्यों में मी परिवतन 
होते रहे | वाद में राज-विस्तार की आकांद्ा से प्रेरित होकर राजा 
श्पनी सेनाओं को अज्ञ-शज्ञों से सुसजित कर राज्यों पर आक्रमण करने 
लगे। जो देश जीते, उन पर शासन किया | इस प्रकार' साम्राज्यंवाद 
को जन्म मिला | मु 

वैसे तो युद्ध के अनेक प्रमुख श्र गोण कारण हैं। उनका 
कोई एक कारण बतलाना अज्ञानता होगी ; परन्तु वर्तमान युग' में, जब 
संसार के राष्ट्रों के शाउन का आधार श्रार्थिक है, राजनीतिक नहीं; युद्ध 
के प्रमुख कारण भी आशिक ही हैं | राष्ट्रों की यह धारण है कि श्रर्य 
की अ्रधिक्राधिक प्राप्ति युद्ध-द्वारा ही संभव है। यदि स्थायी शान्ति 
रही, तो अर्थ प्राप्ति में वाधा उपस्थित होगी। यह ठीक है कि ऐसी 
सामरिक-मनोबृत्तिवाले राष्ट्र श्रपने इस मूल उद्देश्य को अपनी प्रजा पर 
प्रकट नहीं करते । प्रजा को यह बतला दिया जाता है कि यह राष्ट्र 
स्वतन्त्रता, राष्ट्रीय-स्वत्वों, राष्ट्रअम्मान-र्षा या निबल राष्ट्रों की राज- 
नीतिक स्वतंत्रता तथा हितों की रक्षा के लिए युद्ध में भाग ले रहा है । 
जब शान्ति-सन्धि की शर्तों पर विचार करने का श्रवसर आता है, तब 
युद्ध के वास्तविक कारणो का पता चलता है। 
२--ओयद्यो गिक क्रान्ति-- 

श्राज से शताब्दियों पूर्व हमारा जीवन कैसा था ओर आज कैसा 
है !--हस पर विचार करने से हमें विशाल अन्तर प्रतीत होगा। प्राचीन 
युग में मनुष्य अपनी जिन्दगी के निर्वाह के लिए सामग्री जुटने में 
इतना व्यग्र रहता था कि उसे भोजन-वच्ध की समस्या के अ्रतिरिक्त 
ओर किसी बात पर विचार करने का समय बहुत कमर मिलता था। 
पाठक यह ध्यान में रक्खें कि में यह बात भारत के वैदिक-काल के विषय 
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में नहीं कह रहा हूँ ; क्योंकि वह तो भारत का ुवर्ण-युग था। वह युग 
तो इतना भ्रधिक उन्नत और सम्ृद्विशाली था कि आये विद्वानों ने 
भौतिक उन्नति के साधन सोचने के अतिरिक्त झाध्यात्मिक-्ययोग- 
शाला में झाश्य-जनक आविष्कार किये ये। यह वात तो तीन या चार 
शताब्दी पूर्व की है| मानव-मत्तिष्क उत्तपंशीज साधनों के सोचने और 
भौतिक श्रम्युदय के साधन जुटाने में मरत था । शान-विज्ञान का पूयों- 
दय होनेवाला तथा यूरोप में वैज्ञानिक-शिक्षा के लिए विद्यालय और 
विद्यापीठ स्थापित होने लगे | जहाँ पहले चर्खे से यूत कातकर, करपे 
से कपड़े बुनकर यूरोपवासी श्रपने शरीर को ढॉपने की कोशिश करते 
ये, अब वहाँ के नगरों में वेशनिक-उन्नति के कारण मशीनों का उप 
योग होने लगा। वाष्य-शक्ति से मशीनें चलाकर उद्योग में एक 
विचित्र क्रान्ति कर दी गई | इसका परिणाम यह हुआ कि कम मजदूरों 
के द्वारा अधिक परिमाण में माल तैयार होने लगा। झषि में भी उन्नति 
हुई और भोजन की उपज भी वढ़ गई ।गआमों के लोग अपने-अपने 
ग्रामों को छोड़-छोड़कर शहरों में वसने लगे। इस प्रकार यूरोप में 
बढ़े-बड़े श्रो्योगिक नयरों का विकास होने लगा। जब यातायात के 
साधनों में वाष्प-शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा, तो बहुत बड़ा 
परिवतन हो गया। नाविक्र-शक्ति का भी विकास होने लगा। सब 
१८१६ ई० में सबसे पहले जलयान पर स्टीम-इंजिन लगाकर यात्रा की 
ग़ई | सन्‌ १८३८ ई० में ब्रिस्टल और न्यूयाक के बीच में स्टीमर-जहाज 
झआने-जाने लगे | सन्‌ १८४० ई० में रेलवे का श्राविष्कार हुआ और 
नई रेलवे लाइनें बनाई जाने लगीं। सन्‌ १८४० ६० में समत्त संवार 
में केवल २३००० हज़ार मील रेशवे लाइन थी। प्रारम्म में काष्ठ के 
जलयान वनाये जाते थे, उद्दीं में स्टीम-इंजिन लगा दिया जाता था; 
परन्तु वाष्य के आविष्कार के बाद लकड़ी की जगह लोहे के जहाज 
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बनाये जाने ल्गे। विद्युत्‌ के आविष्कार ने तो आ्राश्चय-जनक भौतिक 
उन्नति करके दिखला दी | झ्राज भोतिक-जीवन में विद्युत्‌ का स्थान 
बहुत ही महक्‍तूरं है। 

सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में यूरोपवातियों ने नवीन-संसार 
( अ्रमेरिका ) की खोज की। इसी समय एशिया में प्रवेश के जल-मार्गों 
की खोज हुई | इन खोजों के कारण स्टीम से चलनेवात्षे जहाजों के 
निर्माण में विशेष सहायता मिली। नवीन संसार से जो बहुमूल्य तम्पत्तिं 
और खनिज-पदार्थ यूरोप में श्राये , उनसे यूरोप की व्यावलाबिक तथा 
व्यापारिक उन्नति में अधिक सहायता मिल्री। इन आविष्कारों और 
खोजों के परिणाम-स्वरूप उद्योगवाद का जन्म हुआ। सबसे पूर्व इसका 
प्रवेश यूजेश्ड' में हुआ। तत्यश्वात्‌ फ्रान्स, जमनी, केन्द्रिय यूरोप 
श्र रूस में मी उद्योगवाद ने प्रवेश किया ! 
३--पू जीवाद 

जब यूरोप में उद्योगवाद का विकास होने लगा, तो पूँजीका 
महत्त अधिक बढ़ गया। 0. /0,., 008 के कथनानुसार--पूँजी- 
वाद का अर्थ है--लाम के लिए माल तैयार करने की वह विकसित 
उन्नत-प्रणाली, जिसमें माल तैयार करने के साधनों पर (सरकार का नहीं) 
व्यक्ति-विशेष का स्वामित्व अधिकार स्थापित हो जाता है| इस प्रणाली 
से श्रकाल ही होता है, सुकाल नहीं ; यद्यपि पूँजीपति बहुधा इसकी चेष्टा 
करते हैं कि खास-खाउ माल सस्ता पड़े | पूँजीवाद के शिए माल तैयार 
करने का मुख्य उद्देश्य है, लाम उठाना | वह चाहता है कि मजूरी का 
खर्च बढ़ने न पावे, जिससे साघारण जनता की क्रम-शक्ति बढ़ने में 
चाघा पडती है ।! # 

# 'पूँजोवाद को परिभाषा-लेखक, १७ जवाहरलाल नेहरु, 'आन' काशी 
२३ नवसर १६३३ ई० न्‍ 
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मजदूर पूँजीपतियों के लिए धनोद्रत्ति का एक उपयोगी साधन है। 
उसके परिश्रम के फल-त्वरूप उसकी पूँजी में वृद्धि होती है । मजदूरों को 
मिल और कारखानों में इसलिए काम पर लगाया जाता है कि वे पूँगी 
पति को अ्रधिकाधिक समत्ति प्रदान करें | श्रतः जब भजदूरों के द्वारा 
एूँजी में वृद्धि होना दक जाता है, तब उन्हे काम नहीं दिया जाता | इस 
प्रकार वे बेकार होकर संसार में अशान्ति का कारण बनते हैं। मजदूर 
पूंजी को बढ़ाने में कब भ्रसफल होते हैं, यह प्रश्न विचित्रन्सा प्रतीत 
होता है; पर है यह विचारणीय | इस प्रश्न पर आगे विचार किया 
जायगा | 

जब यूरोप फे राष्ट्रों में उद्योग की उन्नति के साथ-साथ पूँजीवाद 
का श्रधिक ज़ोर बढ़ गया, तब एक नवीन समत्या पैदा हो गई | माल 
की पैदावार इतनी अधिक हो गई कि श्रपने राष्ट्र की आ्रवश्यक्ताएँ 
पूरी होने के भ्रतिरिक्त माल अधिक बचने लगा | उसकी खपत के लिए 
उपाय सोचे जाने लगे | यूरोप के राष्ट्रों में अरब व्यापारिक प्रतिस्पर्डा 
का आविर्माव हुआ | अब प्रत्येक यूरोपीय देश अपने माल की खपत के 
लिए यूरोप से बाहर नवीन बाजारों की खोज करने लगा | जब तक 
यूरोप के राष्ट्र अपने समान राष्ट्रों की उन्नति के लिए पूँजी लगाते रहे, 
तब तक उन्हें विशेष लाभ नहीं हुआ | यथा, जब भअंग्रेजों ने अमेरिका 
में श्रमेरिकन रेलवे के बनवाने में अपनी पूँजी लगाई, इससे उन्‍हें 
विशेष लाभ नहीं हुआ । यह तो प्रोफ़ेसर हेराल्डलरकी के शब्दों मैं-- 
लागों का पारस्परिक विनिमय! ( [460]7004] [7970॥4786 
0[ 09॥0868 ) ही कहा जा सकता है | 

नेपोलियन युद्धों के उपरान्त ही वर्तमान उद्योगवाद का प्रास्म्म 
होता है। श्रपने जन्म-काल से श्रद्ध-शताब्दी तक यह खूब उन्नत 
हुआ | विज्ञन के आश्रयंजनक विकास ने मशीन की शक्ति को अ्रषिक 
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बढ़ा दिया। जब अधिक उत्पादन होने लगा, तब नवीन बाजारों' के 
. लिए खोज होने लगी | नवीन देश अपनी व्यापारिक उन्नति में अ्रग्रसर' 
होने लगे | उन्होंने अपने-श्रपने बाजारों में अन्य प्रतिइन्द्री राष्ट्रों के 
माल का वहिष्कार करना शुरू कर दिया | इसमें उन्हे खूब सफलता 
मिली ; परन्तु यूरोरीय राष्ट्र इससे निराश न हुए | उनकी नवीन बाजारों 
की खोज निरन्तर होती रही | इस प्रकार निरन्तर प्रयत्न के उपरान्त 
पूर्व अफ्रीका, ओर एशिया का द्वार खुल गया। उनकी मनोकामना 
पूर्ण हुईं । उनके हाथ ऐसे बाजार लगे, जो उन्हें न केवल मालामाल 
ही कर सकते ये ; किन्तु उन्हें राजशक्ति प्राप्त करने के लिए भी सुग्रोग 
दे सकते थे | पूँजीवाद ने यूरोपीय देशों की सरकारों को एशिया पर 
अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए साधन प्रदान किये | 

“ध्यापार सदैव पताका ( राज्य ) के पीछे पीछे चला ; परन्तु अब 
व्यापार पूँगी के पीछे-पीछे चलने लगा। राज्य और पूँजी एक हो 
गये | कूटनीतिशता और व्यवत्षाय ने मिलकर काम किया ।?# 

इस प्रणाली के अ्रनुत्रण से पूँजीपति की शक्ति बढ़ गई और 
एशिया, श्रफ्रीका श्रादि में छूट करने का पूरा सुयोग मिल गया । 
पूँजीपतियों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपनी-अपनी राष्ट्रीयः 
सरकारों से सुसज्जित सेनाएँ उन-उन देशों से मेंगवाई, जहाँ-जहाँ दे 
अपने बाजारों को तलाश में प्रवेश करते गये । इस प्रकार पूर्वोीं बाजारों 
पर पूर्ण अधिकार स्थापित करने के लिए सैनिक आतंकवाद का श्राश्रय 
लिया गया। बस, इस समय से पूँजीवाद ने एक नवीन रूप धारण 
किया । यह नवीन रूप आआर्थिक-साम्राज्यवाद! के नाम से प्रसिद्ध है। 


+ ए]08 [06 ए0णेते छल्रश्नं8 धाते ६06 0709छ0॥ ० 20406: 
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वर्तमान शासन श्रौर राजनीति का मूलाधार 'श्रथ! है; अतः इस 
युग के साम्राज्यवाद की भावना में भी विशाल श्रन्तर हो गया | 
उसका 'अ्रथ! से ही अधिक संबंध होने के कारण वह ओर्िक- 
साम्राज्यवाद! (]॥00॥0770 77707 88) के नाम से प्रसिद्ध 
है | इस युग में आर्थिक साम्राज्यवाद! भी एक नवीन श्राविष्कार है। 
यह पूं जीवाद का निखरा हुआ स्वरूप श्राथिक-साम्राज्यवाद ही संसार 
में युद्ध और अन्तर्राष्ट्रीय श्रराजकता का एक मौलिक कारण है ; 
इसलिए हमें इसके स्वरूप को ठीक प्रकार जान तेना उचित होगा | 

आधिक-साम्राज्यवाद! एक नवीन पद है, जिसे हम बीसवीं सदी 
से पहले के शब्द-कोषों में नहीं पाते । इसका विकास अ्रपने वर्तमान 
रुप में 800' ए४/ के बाद ही हुआ है। 

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तर भाग में उद्योगवाद श्रौर राजनीतिक- 
क्रान्ति अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुके ये। श्रव वे साम्राज्यवाद की 
नवीन श्रात्मा को ग्रहण कर उन्नत्रि करना चाहते ये। शंगलेरड ही 
व्यवसाय और उद्योग में अ्रग्रगएय था ; इसलिए उसे सबसे प्रथम 
अपना बाजार हूँदने के लिए उपनिवेशों की ग्रावश्यकता पड़ी | 

सन्‌ १८७५ ६० में ह गलैरड में डिजरेशी ने सबसे पहले १७९, ६०२ 
सैकड़े डालर का, अंग्रेजी सरकार के लिए, स्वेज्ञ नहर में हिस्सा 
खरीदकर और .महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राशी” घोषित 
कर-आयिक साम्राज्यवाद की नींव डाली। १८८०-६० में मलाया, वर्मा 
श्रोर विलोचिस्तान भी श्रेंग्रेजी साम्राज्य के श्रन्तर्गत कर लिये गये | 
इसके बाद 00800॥ (॥%&॥॥00797॥ डिज़रेशी की नीति का 
समर्थन करते हुए अपने को एक दल का नेता बनाकर ब्रिटिश-साप्रान्य 


१८७ 


विद्व-शान्ति 


की जड़ मज़बूत करने के लिए चेश करने लगा। इसी बीच ऋन्स के 
तृतीय प्रजातन्त्रःशातन ने, श्रल्सेतल्ोरेन के हाथ से निकल जाने पर 
बड़े उत्ताह श्रौर जोश के साथ राज्य-विस्तार के लिए प्रयत्ञ किया। 
केवल बीस वर्षो' में १९ लाख वर्ग मील के प्रदेश को, जिसमें २६० 
लाख मनुष्य रहते ये, फ्रान्स के साम्राज्य के अन्तर्गत किया गया। 
साम्राब्यवादी हमवर्ग के व्यापारियों ने विस्माक को अपने विचारों का 
अनुयायी बना लिया श्र जमन-साम्राज्य ने बहुत शी्र श्रफ्रीका में 
१० लाख वर्ग मील के प्रदेश पर अपना आधिपत्य जमा जिया। रूस, 
जापान, स्पेन, पूत्तंयाल, और संयुक्तराष्ट्र भ्रमेरिका इस प्रतिस्पर्दा में 
पीछे न रहे | उन्होंने मी अपने साम्राज्यों में खूब वृद्धि की; यहाँ तक 
कि वेलजियम-सैसे छोटे राष्ट्र ने मी श्रपनी मांतृभूमि से अस्सी गुना 
श्रभिक भू-खणढ पर श्रपना उपनिवेश स्थापित किया उन्नीसवीं शताब्दी 
के भरन्तिम और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक भाग में यूरोप के राष्ट्रों न 
समस्त संतार का बेंटवारा ऋर लिया था। जब शुरू-शुरू में उपनिवेश 
इयियाये गये, तब समझौते श्रौर सहयोग से काम लिया गया । यदि कऋन्स 
इन्डोचीन पर अपना श्रषिकार स्थापित करता, तो इंग्लैंड शान्तर रहता ; 
यदि इस्लेंड शिंगापूर पर कब्ज़ा करता, तो फ्रास जुप रहता ; परन्तु 
जब तब देश अधिकृत हो चुके और बंटवारे के लिए अ्रपिक प्रदेश न 
रहे, तत्र उपनिवेशों के लिए यूरोपीय राष्ट्रों में संघर्ष होने लगा। 


प्रतिस्पर्दा का यथार्थ उद्देश्य 


जैता कि ऊपर बतलाया जा चुका है, पूजीवाद को अपनी सफलता 
के लिए बाजार की आवश्यकता थी | राष्ट्रीय वाजार, श्रनेकों पूजी- 
पतियों के कारण, ययेष्ट लञाभ-प्रद सिद्ध नहीं हुआ | श्रतः अपने देश 
से बाहर नवीन वाजारो' की खोज हुईं। इस प्रकार उपनिवेशो' की 


श्प् 


राष्ट्रसंध और विश्व-शात्ति 


स्थापना हुई | यह बतज्ञाने की श्रावश्यक्रता नहीं कि इन उपनिवेशों 
पर अधिकार जमाने का मूल उद्देश्य आरयिक था। उनमें यूरोप में 
उत्रन्न तथा निमित बस्तुएँ अधिक मूल्य पर बेची जा सकती थीं और 
इन उपनिवेशों से खाद्य-सामग्री और कच्चा माल श्रधिक सत्ता मित्र 
सकता था | 

उपनिषेशों पर अधिकार जमाने से ही कोई देश कच्चे माज्ञ की प्रति- 
इंद्विता में अपने प्रतिदंद्ी देश को हरा सकता है। उपनिवेश यदि 
स्वतंत्र रहे, तो वे कच्चे माल पर एकाधिकार कर श्रपने देश के लिए. 
अधिक-से-अधिक लाभ प्राप्त करने की चेश कर सकते हैं। ज्यों-ब्वों 
पूंजीवाद बढ़ता गया, कच्चे माल की माँग भी बढ़ती गई | कच्चे माल 
की प्रतियोगिता ज्यों-ज्यों बढती गई, त्यों-त्यों उपनिवेशों पर आपिपत्य 
जमाने के लिए संगड़ा बढ़ता गया | प्रत्येक यूरोपोय राष्ट्र यह चाहता 
है कि अधिक-से-अधिक उपनिवेश उसके निज के अधिकार में रहे ; 
क्योंकि वेती भ्रवस्था में ही वह अपने प्रतिदृन्द्दी को परास्त करने और 
कम मूल्य में कच्चा माल ग्रात्त करने में समय हो उकता है । & 


पृ जीपति के पीछे सेना 
जब व्यापारिकश्रतिदन्द्रिता विकट रूप घारण कर तेती है और 
यूं जीपति को अपने माल की खपत करने में असफलता मिलती है, तब 
विभिन्‍न देशों के एूँजीपतियों में संघर्ष होने लगता है। उनकी सहायता 
के लिए उनके राष्ट्रों की सशश्न सेनाएँ रणभूमि में आरा जाती हैं। यह 


कोई अस्वीकार नहीं कर सकता हि ब्रिटिश ने मिश्र देश पर भ्रधिकार 
इसलिए जमाया कि ब्रिटिश-पूँजीपति वहाँ अ्रपनी पूँजी लगा सकें। 





# देखि९ एशिया की क्रान्ति --ले० ढॉ०सत्यनारायय शालो, पी ० एच० डो०,९९ ६ 
रद्द 


विध्व-शान्ति 


दछ्धिणी अफ्रीका का युद्ध केवल सुवर्ण-खानों को अधिकृत करने के 
लिए ही हुआ था | फ्रान्स ने नेपोलियन तृतीय के अधीन मेक्सिको पर 
इसलिए आक्रमण क्रिया था कि मेक्सिक्रो में पूँजी लगानेवाले फ्रेश _ 
पूजीपतियों की रक्षा हो सके | श्रमेरिका ने पूँजीपतियों के हित के लिए _ 
ही निकारागुआ, हेटी, प्रेमिकों को श्रमेरिका के समान बना दिया। 
रूस-जापान का युद्ध मंचूररेया में लकड़ी की रियायतों की रक्षा के लिए 
ही किया गया था। कोड्ढो के बबंरतापूर्ण आतंककारी श्रत्याचार, 
मेक्सिको के तेल के लिए ब्रिटिश और अमेरिका के पूँजीपतियों की 
लड़ाई, व्यूनिस को फ्रेश का पराधीन राज्य बनाना ; जापान-द्वारा 
कोरिया की राष्ट्रीय का विनाश | इन सब युद्धों का ध्येय एक ही या। 
यद्यपि युद्ध-घोषणा करते समय अपने-अपने विविध मानवीय लक्ष्यों की 
ओर ध्यान आइष्ट किया था। पूँजीपतियो' ने बड़ी सफलता-युरवक अपने 
हितों की रक्षा के लिए श्रपनी-अपनी सरकारों को आग्रह किया कि 
वे राष्ट्रीय हितों के लिए लड़ें | एक प्रकार से सरकार भ्ौर पूँजीपति 
में श्रमिन्न सम्बन्ध स्थापित हो गया | यहाँ तक कि पूँजीवादो के हितों 
पर आक्रमण राष्ट्रीय अपमान माना जाने लगा | 

ऐसी स्थिति में राज्य के पास सेना के श्रतिरिक्त रक्षा का श्रौर 
क्या साधन रह जाता है । राजों ने अपने-अपने पूँजीपतियों को रक्षा के 
लिए सशज्र सेनाएँ भेजकर युद्ध किये | 

पूँजीवाद के इस विकास को भली-माँति हृदयंगम कर लेना 
अत्यन्त महस्वपूर्णं है। जब आ्राथिक-साम्राज्यवाद ने ऐसा स्वरूप 
घारण किया और राज्य के ऊपर पूँजीवादियों-द्वारा लगाई गई जी 
के व्याज-संग्रह करने का भार सौंपा गया, तो व्यापारिक सम्बन्धो' में 
बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया। इसके लिए, शक्तिशाली राज्य-. 
अपेज्तित था श्रोर इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि राज्य की भौतिक शक्ति 

श्८७ 


राष्ट्रसंध और विश्व-शाल्ति 


ययैष्ट होनी चाहिए | इन बाहर लगाई गई पूँजियों की रक्षा के लिए 
स्थल-सेना औ्रोर नौ-सेना में अधिक वृद्धि की गई; पर इस सैनिक- 
व्यय की वृद्धि का अ्र्थ यह था कि पूँजीपति नवीन जन-संहरी अद्र- 
शत्ों का निर्माण करने में श्रपनी पूँजी लगावें। इस प्रकार श्र 
निर्माता कारखाने और कम्मनियों की राज्य के परराष्ट.विमाग 
(00080 00/8+7॥शा( ) की नीति पर प्रमाव पढ़ना 
स्वाभाविक ही था | 

इस प्रकार श्रत्र-शत्र-निर्माता कम्पनियों के हितों की रत्ता करना 
राज्य का एक विशेष करतंव्य बन गया । “जब प्ूँजीपतियों की सहायता 
के लिए राज्य अत्न-शन्नों से सुसजित तैनात र[ने लगे, तो स्वाभाविक 
रुप से राष्ट्र किसी युद्ध के लिए श्रपने राष्ट्र को सबत् बनाने के निमित्त 
गुट (8/47009) बनाने लगे | फ्रान्स से अपने मतभेदों को तय करने 
के लिए हमें १६०७ में रूस से गुटबन्दी करनी पड़ी ।?# 


आधिक-सांप्राज्यवाद के पक्ष में 


क्या वास्तव में झ्रायिक साम्राज्यवाद राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों को शान्तिमय बनाये रखने के लिए श्रावश्यक है (--हस प्रइन 
पर विचार करने से पूर्व हमें भ्राथिक-साम्राज्यवाद के समर्थकों की तको 
पर विचार कर लेना चाहिए। आ्राथिक-साम्राज्यवादी का यह कथन है 
कि हम अपना माल और पऐँजी विदेशों में मेजकर ही अपनी जीविका 
उपाजन करते हैं ; इतलिए यदि हमें जीवन धारण करना है, तो हमें 
विदेशों में बाजारों की आवश्यकता पड़ेगी। वैज्ञानिक-आ्विष्कारों के 
कारण उद्योग-सेत्र में झाश्चर्य-जनक उन्नति हुई है। माल इतना 
पणयं (70006 धव!8 ज़धए 60 ?/6एश॥ श्षा) 0- 009 

श्ष्द 


विश्व-शान्ति 


अधिक तैयार होने लगा है कि उसे बाहर बेचने के लिए वाध्य होना 
पड़ता है | यदि हम बाहर अपना माल न बेचें, तो इसका श्रर्थ यह 
होगा कि हमारे राष्ट्र के नागरिक अपने जीवन के वर्तमान मापदरड 
( अिंधा0470 ) को क्ायम न रख सकेंगे। दूसरा तक यह है कि 
समस्त आधुनिक राज्य इसी काम में लगे हुए. हैं। यदि हम इस प्रति- 
सा में दूसरों से पीछे रह जाये, तो हम श्रपनी अ्रतिरिक्त पूँजी श्रोर 
तैयार भाल की विक्की के सुश्रवसर से वंचित रह जायेंगे । इस प्रति- 
सर्द में श्रागे बढ़ने से हम अपनी राष्ट्रीयसमसत्ति को बढ़ाते हैं, 
और हमारे जीवन का श्रादश भी इस प्रकार ऊँचा बनता है | 
इसमें सन्देद नहीं कि इन तकीं में सत्यता का कुछ अंश है। 
साम्राज्यवाद ने अन्य प्रदेशों और पिछड़े हुए प्रदेशों की स्थिति सुधारने 
बड़ा योग दिया है। यह हो सकता है कि पूँजीपतियों ने अपने स्वार्य 
के लिए ऐसा किया और उछसे उन पिछड़े हुए देशों का भी कुछ हित 
साधन हुआ | वर्तमान आ्िक-संगठन में प्रत्येक साम्राज्यवादी राष्ट्र 
के सामने श्रायिक साम्राज्यवाद की एक विकट पहेली है। इसका सुल- 
झाना उनके लिए टेढ़ी खीर है। राजनीतिश इस पहैली को सुलभाने 
में असमय हैं ; क्योंकि वे पूँजीवादियों के आतंक में हैं | पूँजीपति उनसे 
यह कहते हैं कि हमारे हितों की रक्षा न करने का अर यह होगा कि 
आप अपने देश को समृद्धिशाली बनाना नहीं चाहते। आप उनकी 
आदधिक उन्नति में वाघा डालते हैं। 


क्या संयुक्तराज्य अमेरिका साम्राज्यवादी है ९ 


झायिक-साम्राज्यवाद अब इतना विकतित हो गया है कि वह 
भल्री-माँति नहीं पहचाना जा सकता | इस साम्राज्यवाद के विकसित 
रूप को शान्तिमय साम्राज्यवाद का नाम दिया गया है | इस साम्राज्य- 


८६ 


राष्ट्रसंध और विश्व-शात्ति 


वाद के भ्रधीन णो देश होते हैं, उनका रक्त-शोषण कर अपने एूँजी- 
पत्ियों की पूँजी की दृद्धि करना इसका ध्येय है। इस साम्राज्यवाद के 
समर्थक शान्तिमय उपायों से कल्नह को रोककर, विजित राष्ट्र की 
सम्त्ति और घन को छूट के जाते हैं | उन विजित राष्ट्रों को यह शान 
भी नहीं होता कि उनका धन लूटा जा रहा है। ऐसे शान्तिमय श्रायिक- 
साम्राज्यवादियों का शिरोमणि श्रमेरिका है।सन्‌ १८६७ ई० से 
संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका में उद्योगदाद उन्नति कर रहा है। इस बीच में 
श्रमेरिका का निर्यात ( 50000 ) ३३ करोड़ ६० लाख डालर 
का हो गया | इसी समय वहाँ 869) 7778: श्रौर श४ं0ए॥8 
पुणणाई आ्रादि बनाये गये। उसके उद्योगों में ऐसी आशंयंजनक 
उन्नति तथा तैयार माल की आय-बृद्धि से यूरोप चकित रह गया। 
उसके हृदय में सर्द जाम्रत्‌ हो गई। श्रमेरिका अपना तैयार साल 
यूरोप में भी मेजने लगा। उसकी समत्ति खूब बढ़ने लगी। यूरोप के 
राष्ट्रों की भाँति वह भी अपनी ऐएँजी बाहर लगाने लगा। 

अमेरिका अपने इत आधिक-अम्युदय से उन्मत्त हो उठा। उन 
श्यध्य में श्रमेरिकन बैंकर एसोतिएशन के अध्यक्ष ने अपने एक 
भाषण में विजयोन्मत्त भावना में प्रेरित होकर कहा-- 

गए ॥00 [707 ॥708 0६ 8 एणाएहड़् ध्शापरे8 त॥ ॥8 
8876 [0/ 0077707शं4] 8798/7688 60 7 क्‍70॥,/8शे ५ 000: 
ऐ6॥87९ ॥00 00श॥ ६॥6 हवा 0 66 तज्ण व, ए8 207 


880776॥0. 98 768 जञ०्रेशा०ए, शीश ए8 पक्याह 0. 08 78 
छेश्वापाह ॥0788-7* 


स्पेन-अग्ेरिका-युद्ध के बाद अमेरिका एक औपनिवेशिक-शरक्ति 
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विश्व-शान्ति 


बन गया। साम्राज्यवादी प्रवृतियों का विकास होने लगा | अमेरिका 
ने हवाई में सबसे पूर्व शक्कर का व्यवसाय और उसकी उपज शुरू की | 
बाद में हवाई को अमेरिका में मिलाने का प्रयत्ञ किया गया। प्रशांत- 
महासागर के दूसरे द्वीपफ-अरब सागर में पोटोरीलो भी श्रमेरिका में 
मिला लिये गये ; अ्रतः अमेरिका की उद्योग-वृद्धि ओर ओपनिवेशिक 
साम्राज्य-विस्तार के साथ संयुक्तराष्ट्र की समत्ति में काफ़ी वृद्धि हुई | 
बिसते न्यूयाक विद्व का आधिक केन्द्र बन गया | किसी समय यह 
स्थिति लन्दन को प्राप्त थी; परन्ठु श्रव न्यूयाक ने संसार के अर परे 
अपना अधिकार जमा लिया | 
चीन और इंडोनेसिया एशियायी व्यापार के दो बड़े ज्षेत्र हैं | 
चीन एक विशाल राज्य है, निसकी-राष्ट्रीय सरकार श्रत्यन्त दीन दशा 
में है। श्रशक्त राष्ट्र तया एह-कलह के लिए उ्व॑रा भूमि होने के कारण 
चीन साम्राज्यवादी नीति का शिकार है, जापान अपने 4७800 
॥(ँ॥/0० 00660५॥8 का प्रयोग कर एशिया से बाहर की शक्तियों को 
उसमें हस्तद्वेप करने से रोकना चाहता है | उसका सिद्धान्त है-- एशिया 
एशिया-वातियों के लिए है” इसमें श्रमेरिका, ब्रिठेन और रूस श्रादि 
शक्तियों को बड़ा भय है। इस परिस्थिति में जब तक चीन पूर्ण रूप से 
जाग्रत्‌ नहीं होता, साप्राज्यवादी राष्ट्र चीन और इन्डोनेशिया में शांति- 
पूर्वक अपनी लूट को कायम रखना चाहते हैं। अ्रमेरिका इस लूट में 
सबसे भ्रागे है। इन्डोनेशिया में भ्रमित सम्पत्ति है, अ्रव सब राष्ट्रों में 
इन्डोनेशिया के लिए प्रतिस्पर्दा का चक्र चल्ष रहा है। इन्डोनेशिया के 
धन का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सम्‌ १६२४ में डच- 
ईस्ट-ईन्‍्डीज का पूरा निर्यात ( 95007) चीन के दो-तिहाई 
और भारत के एक-तिह्ाई निर्यात के बराबर था। अ्रभी वहाँ व्यापारिक- 
क्षेत्र में उन्नति के लिए बहुत द्ेतर है | वहाँ खानों की बहुतायत है | 
१६१ 


राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति 


एशिया में तेल की खानें केवल यहीं पर हैं| यहाँ लोहे की उत्तत्ति 
जापान से दस गुनी है | संसार में जितना टिन पैदा होता है, उसका 
एक चौथाई इसी देश में है। श्रमेरिका ने इंडोनेशिया में समस्त 
विदेशी पूँजी का १३ प्रतिशत हिस्सा लगा दिया है और श्रमी हस 
दिशा में उन्नति कर रहा है | यही कारण है कि वह इंडोनेशिया पर 
अपने आ्िक-साम्राज्यवाद का चक्र चलाने के लिए फिलीपाइन दीपों 
को स्वतन्त्रता देना नहीं चाहता | ये द्वीप-समूह प्रशान्त महासागर में 
इंडोनेशिया के निकट ही हैं। इस प्रकार अ्रमेरिका एशिया से ब्रिटेन 
आर जापानी शक्तियों का विनाश कर अपना आतंक जमाने में लगा 
हुआ है | इसके लिए वह युद्ध करना नहीं चाहता | एक अमेरिकन 
लेखक ने लिखा है कि 'प्राचीन समय का सामप्राज्यवाद विजित राष्टू 
की प्रजा को छोड़कर भूमि पर श्रधिकार जमांता था ; तेकिन इस युग 
का साम्राज्यवाद प्रजा श्रौर भूमि को छोड़कर केवल सम्पत्ति के साधनों 
पर अधिकार जमा कर ही सन्तुष्ट होता है। साम्राज्यवाद का यह अन्तिम 
स्वरूप ही शान्तरिमय श्राथिक-सान्नाज्यवाद के नाम से प्रतिद्ध है। 

इतिहासज्ञ 00, ॥)7ं0प)६ ने श्रपनी उन्नीसवीं शताब्दी के 
झन्त में सामाजिक ओर राजनोतिक समस्याएँ? ( 5008) शा 
00!068] 0700!0॥8 86 ॥06 90 0| 9 (0, 00॥007) 
में साम्राज्य-विस्तार की इस प्रतित्पर्दश की श्रालोचना करते हुए 
लिखा है-- 

थूरोप और श्रमेरिका ने हाल के कुछ वर्षों में चीन के श्रतिरिक्त 
संसार के सभी स्वतन्त्र प्रदेशों (५98७ 07९ ६07708) पर अपना अधि 
कार जमा लिया है| इन प्रदेशों के लिए बड़े संघर्ष हुए है ।भविष्य 
में, हितों की अधिक अस्त-व्यस्त और अव्यवत्यित होने की संभावना 
है ; तथा यह सर्द की भ्रग्ि बड़े उत्तेजित रूप से भड़केगी। सभी 
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विश्व-शान्ति 


राष्ट्र जज़दी कर रहे हैं। जिन राष्ट्रों के पास उपनिवेश नहीं हैं, उन्हें 

भविष्य में भी मिलने की श्राशा नहीं है। यदि वे उपनिवेश प्राप्त न 

कर सके, तो बीस्वी शताब्दी में होनेवाली समत्ति की लूट में वे भाग 

न जे सकेंगे। यही कारण है कि श्रत॒ल्ि यूरोप और अ्रमेरिका औप- 

. निवेशिक राज्य-विस्तार और साम्राज्यवाद के पद से उपन्न हो गये हैं |-- 
यह उन्नीतवीं सदी की अ्रत्यन्त निंदनीय प्रवृत्ति है |# 


राष्ट्रसंध अशक्त है ! 


इसमें उन्देह नहीं कि राष्ट्र-संघ युद्ध के प्रति युद्ध का एक उत्कृष्ट 
साधन है | राष्ट्र-अंघ का आदशश माननीय है और शान्ति-स्थापन के 
लिए उसका जन्म हुआ है| उत्का लक्ष्य और उसका कार्य प्रशंवनीय 
होने पर मी आज उसका गौरव और प्रभाव क्यों पटता जा रहा है ! 
सब और से ],08279 8 &॥ 0/४7४290 ७ए ॥एए0९८ए८९ए ह 
की आवाज क्यों आ रही हैं! इसका मूल कारण यह है कि राष्ट्रसंध 
विश्व में शान्ति स्थापित करने में श्रशक्त विद्ध हुआ है। उसका , 
शासन-सूत्र उन राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के हाथ में है, जो विश्व 
की सबसे बडी साम्राज्यवादी शक्तियाँ मानी जाती हैं। जब कोई ऐसी 
समत्या उपस्थित होती है, जितका आयिक-साम्राज्यवाद के हितों 
से संघर्ष होता है, तो यह महाद्‌ राष्ट्र अपने साम्राज्यवाद की रक्षा के 
लिए उस समत्या को खाई में डाल देते हैं। जिन्होंने श्रोदावा की 
विश्व-आयिक-परिषद्‌ ( ०७६ ॥॥७०॥00४७ 00/0/0॥08 ) 
भर जिनेवा के निःशस्त्रीकरण-सम्मेशन की कार्य-पद्धति और संसार के 
बड़े राष्ट्रों की कृटनीति का गंभीरता से श्रध्ययन किया है; थे हमारी 


+ [शांएह8 [00णूंश्चांपा, 


श१३ 
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राष्ट्संघ और विद्व-शान्ति 


बात की सत्यता को स्वीकार करेंगे। प्रोफेतर देराल्ड - जे० लास्की का 
यह कथन सव्वोश में सत्य है कि-- 

"जब तक राष्ट्रों का आयिक्र श्रम्युदय अतिरिक्त पूँजी औ्रौर तैयार 
माल के लिए बाजारों की खोज के ऊपर निर्भर होता माना जायगा, 
तब तक वे बाजारों तक पहुँचने के लिए प्रयत् करेंगे। और जैता कि 
जापान की प्रवृत्तियों से यह सुम्पष्ट है, राष्ट्र बाजारों को शानते पूरक 
प्राप्त नकर सकेंगे, तो थे उन्हें यह युद्ध-द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्त करेंगे।'# 

जब्र तक संसार का आधिक संगठन साम्राज्यवादी नीति पर 
श्राभ्रित रहेगा, तब तक संसार में 'चीन-जापान युद्ध! के नवीन संस्करण 
होते रहेंगे । राष्ट्रसंघ के तिद्वान्तों और श्रायिक-साम्राज्यवाद के मनो- 
विज्ञान में पूरव-पच्छिम की-सी विपरीतता है ; पर राष्ट्र संघ का संगठन 
ऐसे ढज्ञ से किया गया है, कि इन दोनों में मेल-ता हो गया प्रतीत 
होता है ; इसलिए यदि राष्ट्र-ंघ के सिद्धान्तों की संसार में विजय-पताका 
फहराती है, तो आ्राथिक-साम्राज्यवाद पर बम वर्षा कर उसे न्ट-अ्रष्ट कर 
देना होगा। आरथिक-साम्राज्यवाद की छ्न-छाया में विश्व-शान्ति का 
जीवन सदैव संकट में रहेगा। 
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पॉचवाँ अध्याय 


आधिक-साम्राज्यवाद बनाम साम्यवाद 


आयिक-साम्राज्यवाद के चक्र से संसार हा-हाकार कर रहा है। 
संसार की विचित्र दशा है। एक ओर साम्राज्यवादी राष्ट्र अपनी उन्नति . 
के लिए अधिकृत परतंत्र उपनिवेशों ओर साम्राज्यों की रक्षा के लिए 
चिंतित हो रहे हैं, दूसरी ओर पूँजीवाद की जड़ें हिल रही हैं--ठीक 
ऐसे, जैसे भारत में विगत भूकम्प ने विहार को हिला दिया। जिस पूँजी* 
वाद फे प्रताप से श्रपार सपत्ति और घन का उत्तादन हुआ, वही 
सम्पत्ति आज पूँजीवाद के नाश का साधन बन गई है। श्राज इस 
विचित्र दृश्य को देखकर एूजीपतियों के होश-हवास गुम हो गये हैं। 

इसका कारण यह नहीं है कि भ्रव उपनिवेशों या साम्राज्यों से 
यूरोपीय राष्ट्रों का प्रभाव नष्ट हो गया है। प्रत्युत्‌ इसका कारण कुछ - 
और ही है। संसार में अपार सम्पत्ति है, अपरिमित धन है; आज संसार _ 
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पूं की अपेज्ञा अधिक धनवान्‌ है-समृद्धिशाली है; परन्तु दरि- 
द्रता भी उससे कहीं श्रधिक भयंकर रुप में है। अमेरिका सबसे बढ़ा 
धन-पति देश है ; परन्तु वहाँ भी करोड़ों की संख्या में बेकार मनुष्य 
मौजूद हैं। द्वाल में, धत्तमान युवक” ((0000॥ ए0ए॥)) नामक 
न्यूयाक के पत्र की सम्पादिका /(88 ए08 !]7॥8 ने लन्दन में 
अमेरिका की वेकारी का बड़ा रोमांचकारी वृत्तान्त प्रकाशित कराया है। 
सम्पादिका ने लिखा है--'अमभेरिका में उद्योगवाद के पतन से एक बढ़ी 
भयंकर समस्या पैदा हो गई है। दो लाख से अधिक बेकार ओ्रोर बे- 
घर-बार फे नवयुवक और युवतियाँ छोटे-छोटे समूहों में एकत्र होकर 
देश के कोने-कोने में घूम रहे हैं | उनमें से कोई भी २५ वर्ष की आयु 
से भ्रधिक नहीं है ; परन्तु समी योवन की आशावादिता से हाथ थो 
देंठे हैं| वे भूखे हैं| उन्हे श्रपनी मौत-ज़िन्दगी की चिंता नहीं है। वे 
जंगली लोगों के गिरोह नहीं हैं, वे मध्य भेणी के कुठमों में पैदा हुए हैं, 
जो आगिक-संकट से पूर्व काफी घनी ये | इनमें से दो-तिहाई धुम्मकड़ 
युनिवर्सिटियों में पढ़कर डिग्री प्राप्त कर चुक्े हैं। बहुतेरे कादून, चिकित्सा 
और इञ्जिनियरी में भी निपुण हैं । वे नौकरियों की तलाश में एक 
शहर से दूसरे शहर में घूमते रहते हैं। वे भोजनालयों, झषकों के परों 
तथा दुकानों से मोजन माँगे त्ेते हैं । वे पार्क की बेंचों पर सो रहते है, 
वैसे वे छोटे-छोटे सुएद बनाकर घूमते हैं; परन्तु रात को सोने के 
सम्रय, ठंड से बचने के लिए, इकट्ठे ही सोते हैं! 

सम्पादिका आगे लिखती हैं-- 

वे न्यूयाक में मेरे दफ़्तर में श्राये और फ़शं पर सोने के लिए 
झाश माँगी। उनके जूते फटे हुए ये । उनके बच्चों में अनेकों छिद्र ये । 
युवतियाँ चपल प्रतीत होती थीं ; पर यथा में वे बुढ़िया-जैती बन 
गई थीं। 
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उनमें से अधिकतर अपने विद्यार्यी-जीवन में प्रतिदिन एक डालर 
जेब-खर्च के लिए केती थीं। उन्होंने सम्मानपूर्वक स्नातिका-पद प्राप्त 
किया। कुछएक युवतियाँ प्रेम-चक्र में फेस गई। वे विवाह नहीं कर 
सकतीं ; पर साथ-साथ रहती हैं। वे नौकरियों को खोज में लगे रहते 
हैं। पिछुते शीत में उनकी संख्या ७४००० थी; अब वह २ लाख 
पहुँच गई है। घर्मादा संत्याओं से उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती। 
५ ३9% * > यह दशा बड़ी तीतर गति से बढ़ती जा रही 
है। पाँच वर्ष के बाद अपराधियों की एक भयंकर भेणी से सामना 
करना पड़ेगा |” 
--[ प्राशवे्र्ई॥॥ ४७6४ ( ऐश ) ॥ 06९080097/ 988 ) 
यह ल्थिति उस देश की है, जो आ्राज संसार के पूजीपति 
देशों का शिरोमणि माना जाता है ; पर दूसरी ओर करोड़ों मन खाद्य 
पदार्थ इसलिए, श्रग्नि की भेंट किया जाता है--समुद्र में फेक्र दिया 
जाता है कि वसुत्ं का मूल्य बढ़े और बेकारों को मिले काम | हाल 
में लिवरपुल की नदी में डेढ़ करोड़ सन्तरे भाव घट जाने के कारण 
फेंक दिये गये ; यद्यपि लाखों मनुष्य उस नदी के किनारे पर ये। झ्ाज 
प्रत्येक चीन कम पैदा करने की योजना सोची जा रही है| ब्राजील में 
कहवा अधिक होता है ; माल अधिक तैयार हो गया। खपत कम थी | 
इसलिए कहवा बेहद सस्ती हो गई | फिर लाखों मन कहवा समुद्र के 
उदर में डाल दिया गया, जिससे कहवे का मूल्य बढ़े। मनुष्य हमेशा 
महँगी की शिकायत करता श्राया है। सदेव अधिक उत्तन्न करने की 
कोशिश की गई है; पर अब विपरीत दशा है, अ्रधिक उत्मादन होने 
पर भी अधिक लोग भूखों मरते हैं। पूँजीवादियों का मूल्य बढ़ाने का 
उपाय बड़ा विचित्र है; पर वह विफल सिद्ध हो रहा है; क्योंकि इस 
हात्यासद उपाय से न तो मूल्य में ही वृद्धि हुईं और न बेकारों को 
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रोजगार ही मिला | यह श्राधिक-साम्राव्यवाद का प्रसाद है। सोवियट 
रूस ने जन-समाज को इस महामारी से बचाने के लिए एक उपाय 
सोच निकाला है और उतका वह परीक्षण भी कर रहा है। वह है 
हाम्यवाद ( 8008)07॥ )। 


धम्पत्तिविभाजन में समता 


साम्यवादियों के तिद्धान्तानुतार वर्तमान आर्थिक-संकट का कारण 
है--समत्ति-विभाजन की झार्थिक विषमता | व्यक्ति-द्वारा व्यक्ति श्रौर 
समूहनद्वारा समूह का रक्त-शोषण ही इसका परिणाम है ; इसलिए काले- 
माक्स ने इस लूट को बचाकर भ्रार्थिक समता स्थापित करने के लिए 
साम्यवाद के सिद्धान्तों का विकास किया। विचारकों ने यह निश्चय 
किया कि आ्रार्थिक समता स्थापित करना हमारा ध्येय होना चाहिए और 
इस ध्येय की पूर्ति के लिए उन्होंने यह प्रयक्ष किया कि माल तैयार 
करने के साधनों पर राष्ट्र का समाज या नियंत्रण हो और व्यक्तिगत 
तमत्ति की सीमा परिमित कर दी जाय | 

भारत में साम्यवाद के प्रमुख समर्थक भीयुत सम्पूर्णानन्‍्दजी ने 
विगत/वर्ष ( नवम्बर १६३३ ६० ) काशी में “व्यावहारिक साम्यवाद' 
पर एक व्याख्यान दिया। आपने उसमें बतलायां-- 

व्यापार का काम मिन्न-मिन्त लोगों के हाथ में रहने से हरएक 
ध्यक्ति यह समझता है कि सारी दुनिया का बाज़ार मेरा है; परन्ठु 
रूस में उपज का हिसाव लगा लिया गया है कि इस वर्ष में इस मेल 
की इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ओर इतना माल पैयार किया जाय | 
संभव है, पहले एक-दो वर्षों में चीज धट-बढ़ जाय ; परन्ठु वे वरावर 
हर. तीपरे-छठे महीने हिसाव लगाते रहते हैं | व्यापारी तो खपत होने पर, 
माँग ज्यादे होने पर मूल्य बढ़ावेंगे ; पर रूस में तरकारी प्रबन्ध होने 
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से, उसी के श्रनुसार अग॒त्षे वर्ष प्रवन्ध करते हैं। वहाँ दाम घटाने- 
बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता ; उनका आदर्श तो रपये को उठा देता 
है। प्रजा की पैदा की हुईं चीज है। राष्ट्र की चीज में से राष्ट्र के 
व्यक्ति चाहे जितना ले लें, जमा करने की ज़रूरत न होगी। अभी तक 
श्ादर्श का पूरा पालन नहीं हुआ ... ... ... «« पहाँ ऐसा नहीं है कि 
सब लोगों को बरावर-बरावर 'जायदाद बाँट दें। कल, कारखानों, 
बैंक, रेल, जितनी व्यापारिक वस्तुएँ हैं, सब निजी नहीं सरकारी समस्री 
जाती हैं। इसका फल यह होता है, कि जो लाभ होता है, वह राज्य 
का होता है। ...... रुस में किसी का निज का मकान नहीं है। बड़े- 
बढ़े महल भी साधारण रीति से किसानों के काम में लाये गये हैं। 
योजना के अनुसार हर वर्ष नियत संख्या में मकान बनते हैं।! # 

इससे श्आापको साम्यवाद के सिद्धान्त की सूक्ष्म रूपरेखा का 
शान हो गया होगा। साम्यवाद साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के विपरीत है। 
साम्राज्यवाद पूँजीपतियों की पूँजी की रक्षा करता है, उनके लिए 
सैनिकों श्रोर अख्न-शञ्रों, जलयानों तथा आकाश-सेना को जुदाता है, 
तथा संसार में युद्ध के लिए पूरा वातावरण पैदा करता है। दूसरी ओर 
साम्यवाद निजी समत्ति का विनाश फर एूँजीवाद पर कुठाराघात करता 
है। समत्ति के उत्तादक साधनों पर समाज का पूरा नियंत्रण होने के 
कारण व्यक्तिगत व्यापारिक प्रतियोगिता को मी अवसर नहीं मिलता | 

रूस में साम्यवाद का परीक्षण सन्‌ १६१७ ई० की राज्यक्राँति के 
बाद से शुरू हुआ है। रूधी साम्यवाद को विश्वव्यापी दिद्धान्त बना 
देना चाहते है; इसीलिए दे उसका प्रयोग न केवल अपने देश में 
ही करते हैं, प्रत्युत्‌ समस्त संसार में करने का प्रयक्ष करते हैं। 

# "व्यावहारिक साम्यवाद'--ले० ओ सम्पूर्णानदरी ( 'भाज' ) दैनिकन्पत्न २३ 
नवम्बर १६३३) काशी । 
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उनका आदश ई--अखिल संसार में साम्यवादी शासन 
(800ंद8 90ए७१४७॥६ ) की स्थापना | यह उद्देश्य महार्‌ 
है | इस समय जब कि, साम्यवाद का प्रयोगशाला में परीक्षण हो रहा 
है, उठ पर कोई निश्चयात्मक श्रन्तिम सम्मति देना न्यायसंगत नहीं 
डो सकता ; इसलिए साम्बवाद के सम्बन्ध में इम अगले पृष्ठों में लो 
कुछ लिखेंगे, वह वर्तमान युग की स्थिति के श्राघार पर ही होगा। 
अक्ृति की माँति राननीति मी परिव्तनशील है; अ्रतः यह भविष्य- 
वाणी करना उचित न होगा, कि साम्यवाद विश्व-शान्ति की स्थापना 
में उफल होगा ; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि साम्यवाद आर्थिक" 
साम्राज्यवाद के लिए एक ख़तरा है| 

अतिरिक्त पूजी और युद्ध 

अधिक शक्तिशाती राष्ट्रों में आवश्यक्रता से अ्रविक्र पूँजी उलन्न 
हो जाती है। इस पूँगी का लदेश में कोई उपयोग नहीं होता। इसी- 
लिए उसे निबंत और पिछड़े राष्ट्रों में [7286 किया जाता है | इस 
प्रकार उसके ज्याज से खूब लाम उठाना ही उस ऐँजी की उपयोगिता 
है। पूँजीपति अपनी ऐँजी से इस प्रकार का लाम उठाने के लिए क्यों 
प्रयह्शील रहते हैं ! 

इस विशाल एूँजी की वचत का मूत्र कारण है, आर्थिक विषमता | 
पूँजी के उत्मादक अमिकरों को इतना वेतन नहीं मिलता कि वे इंठ 
अतिरिक्त पूँजी का उचित बेंटवारा कर, उसे उम्राज के ' लिए उप्रयोगी 
बना सके | देश में ठीक उपयोग न होने के कारण, पूँजी विदेशों में 
लाती है | पिछड़े राज्यों में पूँची लगाने से बहुत वड़ा लाम है | वहाँ 
मबदूर बहुत सत्ते मिल सकते हैं| ठनसे अ्रधिक घण्टे काम लिया 
जा सकता है। कम वेतन दिया जाता है ; उनके स्वास्थ्य और सफाई 
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के लिए कोई विशेष प्रबन्ध महीं करना पड़ता | सुसंगठित व्यापार-संघों 
€ 7६0७ ए70॥8 ) की कमी के कारण पूँजीपतियों को अधिक 
लाभ का सुयोग मित्रता है। इस तरह लूट के लिए मार्ग खुला हुआ 
है। यदि आप अपने देश और अफ्रीका के भारती मजूरों की दशा का 
करुणाजनक वर्णन पढ़ें, तो यह सब आपको भलीमाँति मालूम हो 
जायगा। लाम--अ्रमित लाभ की प्राति में यदि कोई संकट उपस्थित 
होता है। श्रथवा संकट की सम्भावना होती है, तो कूटनीतिशता और 
सैनिक-शक्ति उस संकठ को दूर करने के लिए आगे बढ़ते हैं | 

साम्राज्ववाद का एक और मयंकर परिणाम है | ब्यापार के लिए 
शान्तिपूर्ण देश को श्रावश्यऊता होती है और शान्ति-स्थापन के लिए 
सिबिल और फौजी प्रबन्ध की श्रावश्यकता पड़ती है। 

इन सिविल और फोजी नौकरियों में उन प्रदेशों के मध्य व 
उच्च भे णी के लोग बहुसंख्या में शामिल्र होते हैं। इन नौकरियों से 
उन्हे काफ़ी बड़ी-बड़ी तनख्वाहँ मिलती हैं। भारत, मिश्र॒ तथा अफ्रीका 
के बहुतेरे प्रदेशों में इसी प्रकार की स्िविल-स्वितत आयिक-साम्राज्य- 
बाद की रक्षा क लिये मौजूद हैं। भारत पर इन सर्वितों का एक बढ़ा 
गहरा प्रभाव पड़ा है। एक शोर इन तिबिल श्र सैनिक नौकरशाही 
ने भारत में स्व॒राज्य के पति विरोध का बीजारोपण कर दिया है ; 
क्योंकि राष्ट्रीय आन्दोलन इस नौकरशाही पर ही श्राक्मण करता है। 
दूसरी ओर इन प्रदेशों की रक्षा के लिए बड़ी-बड़ी फौज रक्‍्खी जाती 
हैं। इस प्रकार सैनिकवाद को अ्रषिक पुष्टि मिलती है | 


आर्थिक-संकर 


झार्थिक-साम्राज्यवाद का एक और भयंकर परिणाम है। जब तक 
औद्योगिक प्रतियोगिता-पश्िमी देशों में ही सीमित रही, तब तक तो 
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वह उन देशों में चलती रही बिनमें जीवन के औद्योगिक माप-दरड 
(808700&708) उमान थे । जब प्राच्य राष्ट्रों ने औद्योगिक त्षेत्र में 
पदापंण किया, तो स्थिति में बड़ा परिवर्तन हो गयां। जापान, चीन, 
भारत श्रादि देशों में मजदूरों का वेतन बहुत ही कम है । पश्चिमी 
मजदूरों की तुलना में प्राच्य मजदूर का जीत्रन बहुत सादा है; उनके 
जीवन की आ्रवश्यकताएँ बहुत थोड़ी हैं; इसलिए पाश्रात्य देशों को 
जापानादि से प्रतिस्पर्द्धा करने में बहुत ह्वनि उठानी पड़ती है। भारत 
आदि में उग्र राष्ट्रीता के कारण जकात की बड़ी-बड़ी दीतरे भी सडी 
होने की सम्भावना है। स्वदेशी आन्दोलन का उल्कष भी स्वाभाविक 
ही है। ऐसी त्थिति में भारत तथा जापान पाश्चात्य देशों के प्रतिद्वन्दी 
व्यापारियों को सफलता-पूवक हरा सकते हैं | इस सबका परिणाम वही 
हुआ, जो स्वाभाविक था | सन्‌ १६२५ ई० से संसार के बाजार में 
मन्दी शुरू हुईं | सत्‌ १६२९ में जिस चीज की कीमत १००) थी, वह 
सन्‌ १६२८ ईं० में ७९) और सन्‌ १६३२ ६० में २६) रह गई। जो 
मूल्य १०० वर्ष में बढ़ा था, वह १० वर्ष में चौथाई रह गया | श्रार्थिक 
संकट को दूर करने के लिए सरकारों ने अ्रपने सिक्कों की कीमत धठाना 
शुरू किया | सबसे पहले जमनी ने अपने सिक्कों कौ कीमत गिराना 
शुरू किया भाक! का सिक्का गिराकर कागजी सिक्का चलाया गया। 
इज्जलैर्ड ने कागजी नोट ( 0प770800ए 70698) और सोने को 
मिला दिया, जैसे एक पोरड का करेन्‍्सी नोट है, तो उसके बदले २९ 
शिलिज्ञ सोना देना निश्चय किया | 

इसके पूर्व कागजी पौएड और सोने का भाव अलग-अलग था। 
इससे इंगलैणड को धाटा हुआ | तब इस क्षति को पूरा करने के लिए 
सन्‌ १६२८ ई० में भारतीय ढपये की दर एक शिलिंग ४ पेस से १ 
शिलिंग ६ पेंस कर दी गई | इस विनिमय से हंगलेरड को लाभ हुश्रा 
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और भारत के किसानों को बढ़ा नुकसान पहुँचा | सभी देशों ने अपने- 
अपने व्यापार का संरक्षण करने के लिए विदेश से श्रानेवाले माल पर 
अधिक कर लगाकर जकात की ऊँची दीवार खड़ी करने लगे। इससे 
भी काम न चला, तो तिक्‍्कों की दर गिराना शुरू किया गया। इसमें 
जापान सबसे थ्रागे वढ़ा | जापानी सिक्के येन की दर हद से ज््यादे 
घटने के कारण भारत में जापानी माल खूब सस्ता बिकने लगा। अब 
इंगलैगड को भी चिन्ता हुई | जापान ने इंगलेर्ड के व्यापार को नष्ट 
कर दिया | इंगलैण्ड ने पौरड को सोने से अलग कर उसे भारतीय 
रुपये से बाँध दिया। इसके परिणाम-स्वरूप भारत का दो अरब का 
सोना विदेश को चला गया। इस प्रकार व्यापार और उद्योग स्वयं 
अपने-श्राप अ्रपने विनाश के साधन तैयार कर रहे हैं। वर्तमान परित्यितिं 
में सुधार होना कठिन ही है | 

अतः शान्ति के इच्छुक के सामने एक बड़ी विकट पहेली है। जब 
तक राष्ट्रों का आर्थिक-संगठन साम्राज्यवाद की नींव पर आश्रित रहेगा 
ओर जब तक पूँजी की रक्षा के लिए राष्ट्र सशन्न सेना से पैनात रहेगा, 
तब तक पूँजीवाद का अ्रन्त नहीं हो सकता | जब तक आर्थिक साप्राज्य- 
वाद निर्विन्त रूप से चक्र चलाता रहेगा, तब तक कोई भी संस्था 
संसार में शान्ति की स्थापना नहीं कर सकती | यदि राष्ट्र इस आर्थिक 
साम्राज्यवाद से अपना नाता तोड़ दे, तो शान्ति की समस्या का समा- 
घान बहुत अधिक संभव शे जाय | 

राष्ट्रसंघ के द्वारा आर्थिक-साम्राज्यवाद का नाश श्रत॑मव है; 
क्योंकि संध का संगठन ही उस पर आश्रित है। राष्ट्रसंघ से साम्राज्य- 
वादी राष्ट्रों को विशेषाधिकार प्रदान किया जाना, यह तिद्ध करता है 
कि वह आर्थिक-साम्राज्यवाद के विरुद्ध कोई झ्ान्दोलन न खड़ा करे | 


अवकितआार कप यााकयाक्मफरकमन, 
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छठा अध्याय 
आर्थिक शान्ति-पथ 


ब्रिटिश विद्वान्‌ राजनीति-के पंडित 44700-0, .88ट की 
समति में युद्धावरोध का सच्चा मार्ग है--आधिक साम्राज्यवाद पर 
आक्रमण ; क्योंकि यह हमने देख लिया है कि युद्धों का कारण एशिया, 
अफ्रीका श्रोर दक्षिणी श्रमेरिका की लूट भी है | 

यदि यह बात सत्य है ( जिसके सत्य होने में किंचित्‌ सन्देह नहीं), 
तो इसका श्र यह है कि संसार के श्राथिक-संगठन में परिवर्तन 
दोना चाहिए | पूँजीपति जिस पूँजी का स्वदेश के बाज़ार में प्रयोग 
नहीं कर सकता, वह यथा में मजदूर-वर्ग की दूषित क्रय-शक्ति का 
फल है | सम्पत्ति का कृप्रवन्ध श्रौर विपम-विमाजन ही हत विद्ार-पूँगी! 
( 57778 ९४७4] ) का कारण है। एूँजीपतियों का एक छोटा 
सा समूह इतना अ्रधिक माल तैयार करता है कि जन-समाज उसे नहीं 
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खरीद सकता | विद्वान लेखक ने अपने विचार बहुत ही उत्तम ढंग से 
व्यक्त किये हैं | प्रत्येक विचारशील पुरुष को इन पंक्तियों पर मनन 
करना चाहिए-- 

"6 ॥7॥7"8 0। 90800 0/0श08 एरए७॥ 606 7/058 ९6ए9- 
]079007 0 006 0070-86 88 8 708॥8 0 ए9एशशांपए 
॥6 ७७फएशाएं०णा (07 प्रधाऐ08 807080 ४ए 6087 0४४ ज़र0 
86 6॥8 097888776 0 0790!078069, ज्ञात! 8) 08 76 7700,60 
शक शिशं॥ 0७॥४798700 800 06... 0४89)शएशा। 8६ ६8 
8४७९॥86 0१ 0४ पंएश8: 

इसलिए मज़दूरों के वेतनों में यथे|्ट वृद्धि करने से उनकी क्रय 
करने की शक्ति बढ़ेगी । दूसरी शोर पूँजीपतियों को बड़ी आय पर बड़े- 
बढ़े कर लगाये जायें, जिसका धन, शिक्षा, मातृत्व, शिशुरत्ञा, पाक; 
उद्यान तथा आमोद-प्रमोद के साधनों में व्यय किया जाय | इस प्रकार 
सम्पत्ति का विभाजन अधिक समता से हो सकेगा। इस दृष्टि से साम्य- 
बाद और 7१800 077078 संगार में शान्ति स्थापना के शिए बहुत 


उपयोगी उिद्व हो रहे हैं। 
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खातवां अध्याय 
सुरक्षा 


एं840॥870॥६ 8 ॥04 0॥7 & 07888४07॥ 0 ४१87 777.00!- 
48706 00 | 8 ॥8 88॑द $688 0! 806 ७680४॥) |ग्राशा0॥8 
९ 78007, धाएे 7॥786 06 007060 ॥0072 ६0 0880॥08॥8 
07 8 007806 00800, 

>--4/7४7/ 206४/४0#॥ 
2+8मंदंशा, 20007॥/द॥हा 60॥/48/॥06 
निःशल्लीकरण॒-परिषद्‌ के अ््यक्ष श्रार्थर हैन्दरसन के त्मरणीव 
शब्दों में निःशत्नीकरण फेवल-मात्र श्रत्यन्‍्त महत्तपूर्ण प्ररन ही नहीं 
है; किन्द राष्ट्रों के शान्तिमय मनोभावों की सच्ची कतोटी है भोर स्थायी 
शान्ति के प्रमुख तत्तों में इसे भी स्थान मिलना चाहिए !” 
यथा में मैठा कि बहुतेरे लोगों का विचार है--विश्वात है, 
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शत्जीकरण संसार में अ्रन्तराष्ट्रीय युद्ध मौलिक कारण नहीं है। भ्रत्न- 
शत्न तो किसी उद्दे श्य की पूर्ति के लिए साधन हैं और वह उद्दे तय 
है ग्रायिक-साम्राज्यवाद | इसी उद्दे श्य के हेतु विशाल संहयरक स्थल- 
सेना, नाविक सेना और आकाश-सेना का निर्माण किया गया है। 
रासायनिक युद्ध-प्रणाली तथा वैज्ञानिक प्रयोगों के कारण युद्ध की 
भीषणता श्रत्यघिक बढ़ गई है; पर यह तो स्पष्ट ही है कि यह 
सब्र किया जाता है पूंजीवाद को रद्दा के लिए | राष्ट्रसंध ने युद्ध 
के निदान को ठीक प्रकार से जानने का |प्रयत्ञ नहीं किया। यदि 
युद्ध के मौलिक कारणों को जानकर उन्हें समूल नष्ट करने के लिए 
सबल राष्ट्र ( 0/'086 00078) उद्भावना से प्रयत्शील हो जायेँ, 
तो इन निःशज्जीकरण-सम्मेलनों की श्रावश्यकता ही न रहे | यही कारण 
है कि आज इतने वर्षों के निरन्तर परिश्रम के बाद इन सम्मेलनों से 
कोई ज्ञाम नहीं हुआआा। ज्यों-ज्यो' इन सम्मेलनों के कार्य की प्रगहि 
बढ़ती जादी है, त्यो-त्यों यह समस्या और भी उल्मती जाती 
है श्र संधार के बड़े-बड़े राष्ट्र शल्लीकरण की प्रतिस्पर्दा में श्रागे 
बढ़ने के लिए प्रयक्षशील देख पढ़ते हैं। 

यदि निःशल्लीकरण की समत्या का सफलता-“यूवेक समाधान हो 
जाता, वो यह सिद्ध हो जाता कि श्रव राष्ट्र युद्ध की कामना नहीं 
करते | भ्रव वे शान्ति के लिए. इच्छुक हैं; परन्तु इन निःशल्नीकरण 
सम्मेलनों की विफलता इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राष्ट्र श्रभी 
शान्ति नहीं चाहते। श्रमी वे किसी बड़े महाभारत की तैयारी में 
लगे हैं। 

निःशज्नीकरण की समत्या पर विचार करने से पूर्व हम विवादों के 
शान्ति-पूर्ण निपयरे, शान्ति-पूर्ण परिवत्तन, भ्रौर सुरज्ञा पर विचार कर 
लेना उचित समझते हैं ॥|क्योंकि श्नका हमारे विषय से संबंध है। 
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विवादों का शान्ति-पूर्ण निर्णय 


केवल युद्ध को अन्तर्राष्ट्रीय क्ाबूत के विरुद्ध घोषित करने से संसार 
में शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती। इसके लिए सबसे पूर्व विवादों 
का शान्ति-पूर्ण नि्य॑य भ्रत्यन्त आवश्यक है। विवादों की पंचायती- 
निर्॑य-द्वारा निपटारे की प्रणाली उननीतवीं सदी के श्रन्तिम भाग से 
स्थापित है ; परन्तु उसमें अनेक दोष ये ; इसलिए यूरोपीय मद्दासमर 
के वाद जब राष्ट्रतंध की स्थापना की गई, तब अ्रन्तर्राष्ट्रीय स्थायी 
न्यायालय की स्थापना के लिए भी प्रस्ताव रखा गया । न्यायालय की 
स्थापना हो गईं। उसी समय से यह न्यायालय बड़ी कुशलत्ञा-पूर्वक 
अपना कार्य-सम्पादन कर रहा है। 

राष्ट्रसंघ के सदस्यों को अपने विवादों का निपटारा शान्ति-पूरक 
करना चाहिए। इसके लिए तीन मार्ग हैं--(१) क्वाबूनी निर्णय 
(२) जाँच (३ ) समझौता | यह श्रावश्यक है कि जब किसी विवाद 
पर निर्णय दे दिया जाय, या जाँच की जाय अथवा समझौता कर लिया 
जाय, तब उसके तीन भा बाद तक वे युद्ध नहों कर उकते। थदि 
राष्ट्रसंघर के सदत्य प्रथम मार्ग को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें निणय को 
शर्तों का पालन करना अनिवाय है। यह निर्युय चाहे स्थायी-न्यायालय- 
द्वारा दिया गया हो, चाहे विशेष पंचायत-द्वारा। यदि सदस्य निर्णय 
के अनुसार कार्य नहीं करते, तो कॉंसिल को ऐसे उपाय सोचने पढ़ेंगे, 
जिनसे वे उसे मानने के लिए बाध्य हों । 

यदि विवाद के पत्त कानूनी निर॑य के स्थान में उममोते (007- 
७8007) के द्वारा अपना फैसला करना चाहते हैं, तो कॉपिल को 
विवाद की जाँच कर अपना निर्णय देना चाहिए | कौंसिश नित पद्धति 
से जाँच करती है, यह हम अन्यत्र बतला चुके हैं| श्रव संक्षेप में हम 
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उन सन्धियों का उल्जेख करना चाहते हैं, जिनके अनुसार राष्ट्रों ने 
अपने विवादों का निर्णय करना स्वीकर किया है । 


१--0७॥0॥8) 0॥80 


जब अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी-न्यायालय के विधान की तैयारी की जा 
रही थी, उस समय ऐसा सोचा गया, कि क्वावूनी विवादों में कानूनी 
निर्णय अनिवायंतः स्वीकार किया जाना चाहिए। 
संसार के बड़े-बड़े कानून-विशारदों और विशेषज्ञों की एक समिति 

नियुक्त की गईं, जिसको यह कार्य सौंपा गया । समिति ने यह पत्ताव 
रखा कि जो राष्ट्र स्थायी न्यायालय के विधान ( £4॥9 ) को 
स्त्रीकार करेंगे, वे श्रनिवायंतः न्यायालय के कानूनी निर्यय को स्वीकार 
करेंगे ; परन्तु राष्ट्रनंध की कोंसिल ने त्रिटेन और फ्रान्स के आग्रह पर 
इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। असेम्बली में इस प्रस्ताव का 
जोरदार समयन हुआ | श्रन्त में न्यायालय के विधान में इस भ्राशय 
का संशोधन कर दिया गया कि प्रत्येक विवाद में प्रत्येक राष्ट्र अपनी 
इच्छानुगार दी न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने के लिए अपनी 
स्वीकृति दे सकता है ; परन्तु जो राष्ट्र 00॥07&! 0]8॥789 पर 
हस्ताज्षर कर देंगे; उन्हें अनिवाय॑तः न्यायालय का निर्णय मानना 
पढेगा। साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने बड़े सोच-विचार के साथ इस पर हस्ताक्षर 
तो किये; परन्तु उसके साथ, अपने साम्राज्यों की रज्षा के लिए,कुछ महत््त- 
पूर्ण संरक्षण भी जोड़ दिये । यह बात काबूनी-विवाद में क्वानूनी-निर्णय 
की रही | इसके श्रतिरिक्त कुछ ऐसे समझौते भी हुए, मिनके अ्रनुसार 
समस्त प्रकार के विवादों का शान्ति-पूवंक निर्णय स्वीकार किया गया। 

२--जिनेवा प्रेटोकल 

'जिनेवा प्रोदोकेल' जिनेवा की एक अत्यन्त प्रसिद्ध तन्षि है ; 
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परन्तु त्रिटिश-साम्राज्य-द्वारा अ्रस्वीक्ृत हो जाने के कारण मार्च १६२४ 
ई० में इसका गर्भ में ही विनाश हो गया ; परन्तु इसके सिद्धान्तों का 
भविष्य पर प्रभाव पड़ा ; इसलिए संत्तेप में इसके तिद्धान्तों के उल्लेख 
_ बांछनीय हैं | प्रोटोकल का मूल उद्देश्य निर्णय, सुरक्षा, और निःशज््री- 
करण की साथ-साथ प्राति था। 

(१ ) प्रोयोकल ने उन राष्ट्रों में, जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किये, 
आक्रमणकारी युद्ध को क़ानून के विरुद्ध बतलाया | 

(२ ) उसने श्राक्रमण की परिभाषा की | सामान्यतया जो राष्ट्र 
शान्तिपूर्ण निर्यंय को ठुकराकर युद्ध की तैयारी करता है, वही आ्राक्रमण- 

'कारी मानना चाहिए। 

(३ ) यदि कोंसिल आक्रमणकारी का निश्चय नहीं कर सकती, तो 
उसे शान्ति की घोषणा (॥060क/7/ध४0॥ 0/ 8&70778008 ) 
करनी चाहिए, जिसको राष्ट्र अनिवायंतः मानेंगे | 

(४ ) समस्त अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निर्शय के लिए साधन 
निश्चय किये जायें । 

(६ ) दण्डाज्ञाओं (8900078) के बारे में राष््रसंघ के सदस्यों 
के क्या कर्तव्य हैं, आयिक बहिष्कार के साधनों को प्रयोग में लाने के 
उपाय आदि का निश्चय | प्रोटोकल ने यह भी अ्रधिकार दे दिया कि 
राष्ट्र विशेष सन्धियाँ कर सकते हैं । 

(६ ) निःशज्रीकरण परिषद्‌ के लिए निश्चय किया गया | 


,ई--लोकार्नो-सम्धि ([,.000070 709॥6068) 


विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष सन्धियों की चर्चा 
होने लगी । बड़े राष्ट्रों को मय,था कि कहीं यह मेद-माव संघर्ष में घता- 
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हुति का काम न करे। इस बात से जमेनी मी सहमत था। फलतः 
जम॑नी, वेशजियम, फ्रांस, ग्रेट-ब्रिटेन, इटली, जेकोस्लावेकिया और 
पोलेरड में परस्पर लोकारनों की संधियाँ हुईं। इनमें से पहले पाँच राष्ट्रों 
ने जमनी, वेजजियम या फ्रांल-द्वारा जर्मनी की पश्चिसी सीमा पर आक- 
मण से रक्षा के लिए गारंटी दी। जमनी, फ्रांठ ओर वेलजियम ने 
स्वीकार किया कि---जो कोई समस्या उनके बीच में पैदा होगी, उसका 
निर्णय शान्ति-पूर्ण उपायों से किया जायगा ।? समस्त क्वानूनी विवादों 
के संबंध में एक ओर जमनी ने और दूसरी श्रोर फ्रांस, वेलजियम, 
पोलेएड तथा जेकोस्लावेकिया ने अ्निवायंतः पंचायती नि्यंय को स्वीकार 
किया | श्रत्य प्रश्न समसौता-कमीशन को सौंपने का निश्चय हुआ। 
यदि यह कमीशन असफल रहे, तो मामला कौंसिल में पेश किया जाता 
चाहिए. । यदि कौंसिल सवंसम्मति से रिपोर्ट तैयार न कर सके, तब भी 
विग्रह्ी पत्तों को युद्ध न छेड़ना चाहिए। इस प्रकार लोकानों राष्ट्रसंघ 
के विधान की श्रपेज्ञा शान्ति-पूर्ण निर्णय के प्रश्न को श्रधिक उत्तमता 
से सुलमाता है ; पर यहाँ एक बात याद रखने योग्य है, वह है ग्रेट 
ब्रिदेन की स्थिति | जमनी और फ्रांस इस सन्धि के अनुसार अपने 
विवादों का शान्ति-पूवंक निर्ंय करने के लिए प्रतिश्ञा-बद्ध हो गये; 
पर प्रेट-ब्रिटेन इस मामले में स्वतंत्र रहा | ह 
४--सामान्य क़ानून (99॥678) 30) 

प्रोयोकल की अस्वीक्षति के वाद इस बात के लिए निरंतर प्रयत्न 
होता रहा कि कोई ऐसी सन्धि की जाय, जितके अनुसार सभी राष्ट्र 
अनिवार्य रूप से विवादों का शान्ति-पूर्ण निर्णय करें । इस प्रकार दो-दो. 
चार-चार राष्ट्रों में विशेष सधियाँ अधिक उपयोगी और सुविधा-जनक सिद्ध 
नहीं हो सकतीं ; इसलिए असेम्बली के नवें अधिवेशन में १६२८ ई० 
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'में निंय और समझौते के मसविदे एक में मिला दिये गये ओर उसका 
नाम जनरत्न एक्ट! रखा गया | 

यह एक्ट चार श्रध्यायों में है। यह संपूर्ण या आंशिक स्वीकार 
'किया जा सकता है । यह दो राष्ट्रों या श्रषिक राष्ट्रों में परस्पर ल्वोकार 
किया जा सकता है। जो राष्टसंघ के सदस्य नहीं हैं, वे भी हसे 
स्वीकार कर सकते हैं। 

प्रथम अध्याय में समझौता (00॥0]7%700) का विधान है। 
जिन विवादों का निर्णय कूटनीतिश राजदूत-पद्धति से न कर सकेंगे, 
ते सममौता-कमीशन को सौप दिये जायँंगे। यह कमीशन लोकानों 
के नमूने पर ही बनेंगे। विवाद से यहाँ हर प्रकार के विवाद से 
तालये है। 

दूसरा अध्याय न्यायालय के निर्य॑य ((000807) का प्रतिपादन 
करता है। कानूनी-विवाद निर्णय के लिए स्थायी-न्यायालय में पेश होने 
चाहिए। यदि विग्रही-राष्ट्र पंचायती-निर्यय चाहते हैं, तो ऐसा किया 
जा सकेगा। 

तृतीय श्रध्याय में पंचायती-निर्णय (870678007) का उल्लेख 
है। यह नवीन विवादास्पद श्रध्याय है। बहुतेरे राष्ट्रों ने 'जनरत 
एक्ट! को स्वीकार कर तेने पर भी इस श्रध्याय को स्वीकार 
नहीं किया । 

चतुर्थ श्रध्याय में शान्त्रि-स्थापन के कुछ साधनों पर प्रकाश डाला 
गया है। 


शांन्ति-पूर्ण परिषतेन 


अन्तर्राष्ट्रीय-संघ का प्रथम कर्तव्य है--शान्ति की सुरक्षा | शान्ति 
"की सुरत्ञा उसी समय हो सकती है, जब अ्रन्तर्राष्ट्रीय-जगत्‌ से श्रराज- 
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कवा का विनाश कर उसकी जगह अन्तरोष्ट्रीय न्याय ([700॥8- 
70॥88 [8008 ) और व्यवस्था (/8ण) का राज्य स्थापित 
किया जाय ; परन्तु व्यवस्था में परिवतन होना स्वामाविक है। प्रकृति 
पसितंन-शील है, युग-युग में परिवर्तन होते रहते हैं, फिर मानव-निर्मित 
नियमों में भी समयानुतार परिवर्तन आवश्यक है। यदि नियमों में 
समयानुसार परिवर्तन न किया जायगा, तो उसका फत्न, न्याय और 
व्यवस्था के विदद्ध घोर विद्रोह होगा | 

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय-जगत्‌ में परस्पर राष्ट्रों में जो सन्धियाँ 
होती हैं, उनमें युग-परिवर्तन के समय संशोधन होना आवश्यक है| 
परिवतन दो प्रकार से हो सकते हैं। एक शान्ति-पूर्ण समझौते से, 
ओर दूसरा युद्ध से | 


शान्ति-पूर्ण परिवर्तन के साधन 


यहाँ हम रंक्षेप में शांतिपूर्ण परिवर्तन के उन साधनों पर विचार 
करना चाहते हैं, गिनका राष्ट्र-संघ व अन्तर्राष्ट्रीय सम्राज प्रयोग कर 
शान्ति-महायज्ञ में सहायक बन सकते हैं-- 

(१) परिवर्तन की आवश्यकता को कम करने का प्रयत्न । 

(२) खतः परिवर्तन की प्रदृत्ति को उत्तेजना | 

(३) न्यायात्य के निर्णय का प्रयोग । 

(४) न्याय के आधार पर निषक्षु-निर्णय के लिए प्रयत्त | 

(१) व्यवस्थापक-निर्णय के अधिकार | 
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अत्येक साम्राज्यवादी राष्ट्र का यह विश्वास है कि लितनी अधिक 
हैन्य-शक्ति होगी, उतनी ही भ्रविक्त सुगमता से शान्ति-स्थापन हो 
सकेगा। हल में ब्रिटिश प्रथम लार्ड एडमिरल्टी ने धोपरित किया है 
कि शक्तिशाली नाविक्-सेना ब्रिटिर-सेना की सहायता से युद्ध नहीं 
किये जाते ; युद्ध तो उनसे रोके जाते हैं। त्रिटिश नौसेना न केवल 
ड्रिटेन की ; किन्तु संसार की शान्ति-रक्षा के शिए है ; परन्‍्ठ इन शान्ति 
के द्रेपदतों का तर क्या दाल दोगा, जब यह परतर मुठमेड्ट करने तग 

पहेंगे | सत्य वो यह हैं कि वर्तमान राष्ट्रों की सुरक्षा की भावना बहुत 
ही पूरानी है। श्रात्र श्रन्वराष्ट्रीवा| के थुग में उसका व्यवहार ही 
ऋअगान्ति का एक बढ़ा कारण हे | 

मुरह्ा का प्राचीन अर्य, जो आजकल मी श्रधिकता से प्रचलित 
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है, यह है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने हितों की रक्षा के लिए, योग्य होना 
चाहिए । अपने बल से या श्रन्य राष्ट्रों की गुद्बन्दी की सहायता से 
विदेशी राष्ट्रद्वारा किये गये श्राक्रमण से रक्षा करने का नाम सुरक्षा है। 
सुरक्षा की इस भावना ने इतनी उथल-पुथल मचा रखी है कि जब निःशल्नी- 
करण पर विचार करने के लिए राजनीतिजञ एकत्र होते हैं, तो उनमें से 
प्रत्येक अपने राष्ट्र की सुरक्षा की पहेली पेश करता है ; इसलिए अनेक 
राजनीविशों ने अ्रपना मोटो! बना लिया है--बिना सुरक्षा, फे निःशल्ञी- 
करण नहीं हो सकता |? दूसरी शोर निःशल्रीकरण के समर्थक कहते 
हैं---/बिना निःशज्नीकरण के सुरक्षा असम्भव है |! 

सुरक्षा का इस युग में श्र बदल गया है। श्रव तो एक राष्ट्र की 
सुरक्षा राष्ट्रों के लिए समस्त राष्ट्रों की सामूहिक सुरक्षा वांछनीय है। 
अधिकांश में राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रों के पारस्परिक सदभाव और विश्वास 
पर ही निर्भर है। श्राशिक रूप में शान्ति-संस्थापक संघ से भी सहायता 
मिल सकती है । जिनका यह विचार है कि श्रस्र-शत्नों की वृद्धि से ही 
राष्ट्र की सुरक्षा हो सकती है, वे भूलते हैं। वास्तव में शज्नीकरण की 
प्रतियोगिता ने संसार में विश्व-युद्ध का एक खतरा पैदा कर दिया है। 
सुरक्षा के लिए विश्वास की कितनी आवश्यकता है, इसको स्पष्ट करने 
के लिए. यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है-- 

यदि कलकत्ता में चौरज्ञी सड़क पर आने-जानेवाले भनुष्यों के 
जीवन और समत्ति-रज्ञा के लिए कोई सारजेंट चौराहे पर न खड़ा 
किया जाय और प्रत्येक यात्री, प्रत्येक मोटर का मालिक, प्रत्येक वाइ- 
सिकलवाला, प्रत्येक रिक्शा स्त्रयं निजी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत 
( सामूहिक नहीं ) प्रयत्त करे, तो क्या आप यह आशा कर सकते है 
कि यह सभी निविष्न ख्वतंत्रतापूवंक यात्रा कर सकेंगे १ ऐसी स्थिति में 
मुठभेड़ तो स्वाभाविक है और ऐसी अनियमित, मर्यादा-हीन स्वतन्त्रता 
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के लिए श्रनैकों को अपने जीवन से हाथ धोने होंगे। कलकत्ता नगर 
का प्रत्येक्ष नागरिक एक सारजेश्ट को अ्रपनी सुरक्षा का भार तौपकर 
मित स्वतंत्रता का अनुभव करता है, वह वास्तव में मानवीय विकाप्त 
का चूचक 'है। इस उदादरण से यह सष्ट हो जाता है, कि तुरक्षा को 
समत्या सामाजिक है -व्यक्तिगत नहीं । 
१--नैतिक निःशर््रीकरण 

संसार में शान्ति-स्थापना के लिए लोकमत बनाना अलन्त श्राव- 
श्यक् है | लोकमत में शान्ति के लिए सदिच्छा का जाग्रतू होना ही 
थ्ाशा के लक्षण हैं ; परन्तु यूरोप में तो शान्ति के लिए कभी लोफमतत 
बनाया ही नहीं गया। जनतन्ब्रवाद का विनाश कर उसको जगह 
सैनिकवादी श्रविनायकवाद (20॥00/9॥] ) का झातंक छा 
रहा है । प्रत्येक अधिनायक श्रपने राष्ट्र में सैनिक के शिक्षण के शिए 
नवीन--बूतन साधन व्यवहार में ला रहा है। विद्यालयों, भोजनालवों, 
उद्यान-शहों, श्रामोद-णदों ( 0708 ), ऐिनेमान्यहों, न्यायशाला॥ 
नाट्य-मन्दिर, राज्य-परिषदू, बाजार आदि समी स्थानों में सैनिकवादी 
प्रवृत्तियों' की अचुरता दीख पढ़ती है । सब यूरोपीय राष्ट्र अपने-अपने 
नागरिको' को यह प्रोत्ताहन दे रहे हैं--आगामी युद्ध हमारे डु्ों का 
श्रन्त कर हमारे राष्ट्र को समृद्धिशाली बना देगा ; बत तन-मन-धन पे 
उसमें सफलता पाने के ज्िए कटितद्ध हो जाना चाहिए ।” 
३--युद्ध का संपूणत / परित्याग 

पेरिस-सन्वि युद्ध को पूर्णतः श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रपराध घोषित नहीं 
करती | उसमें आत्म-र्षा के नाम पर युद्ध करने के लिए कराती मोर 
है । जापान ने संधार के देखते" देखते चीन पर श्राक्रमण किया ; एरन्ठ 
बतलाया उसे श्रात्मरत्षा' | 

श्श्ृद 


विश्व-शान्ति 


३-सामुद्रिक स्वाधीनता 

विज्मन ने अपने चतुदश विद्धान्तों में इसे भी स्थान दिया था ; 
परन्तु वह स्वीकार नहीं किया गया । किसी राष्ट्र को समुद्र का अ्रवरोध 
करने का अधिकार न होना चाहिए । तठावरोध ( 3]007808 ) 
को राष्ट्रीय नीति न माना जाय । केवल अन्तर्राष्ट्रीय समझौते से किसी 
निश्चय को काम में लाने के लिए सामुद्रिक अ्रवरोध उचित है । 


६--आान्ति-पूर्य निर्यय 

इस विषय पर पिछले प्रृष्ठों में लिखा जा चुका है। 
४६--निःशस्रीकरण 

इस विषय पर आगामी श्रध्याय में प्रकाश डाला जायगा । 
६--आयिक-निशस्सीकरण 


वर्तमान युग में आ्रार्थिक-शत्नीकरण ( 700॥0770 80॥4 
700॥!) उबसे अधिक शक्तिशाली शत्र है । फोजी शत्भागार तो इसकी 
रक्षा के निमित्त है। आरिकन्जगत्‌ में इस अ्ररजकता का मूल कारण 
यही है । प्रत्येक राष्ट्र स्वयं इतना माल तैयार फ़रता है कि उसकी खपत 
अपने देश में नहीं हो सकती । श्रात्मनिर्भरता के ऐिद्धान्तानुसार प्रत्येक 
राष्ट्र यह भी चाहता है कि वह विदेशी राष्ट्र का माल न॑ खरीदे मज- 
दूरों में हतचल मच रही है। बेकारी का बाजार गरम है और पूँजीपति 
मालामाल बनने के साधन सोचने में जुटे हुए हैं । 


७--शुद्ध और शखनिर्माता 


युद्ध के सकठ को दूर करने के लिए शत्र-निर्माता कारखानों प्र 
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अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण की आ्रावश्यकता है। राष्ट्रीय युद्धबिभागों 
(४४078) जद" 090[08//779॥5) पर शल्ल-निर्माता कारखानों 
का पूरा नियंत्रण श्रौर प्रभाव है| शल्नौकरण की प्रतियोगिता में इन 
युद्ध-विभागों से काफी प्रोत्ताइन भी इनको मिलता है। इनके श्रनेकों 
समाचार-पत्र निकलते है, जिनमें पूँजीपति अ्रपने विचारों का लोकमत 
पर प्रभाव डालने का प्रयत्त करते हैं। शान्ति का पुजारी ब्रिटिश- 
साम्राज्य संसार को सबसे अधिक अद्न-शस््र देता है। 
८--आदेशयुक्त-शासन (0(80049 998/0॥) 

श्रादेशयुक्त-शातन राष्ट्र-संघ के साम्राज्यवादी मनोविज्ञान का 
नवीन आविष्कार है। (87086 के बहाने उपनिवेशों में लूट 
का यह उत्तम साधन है। शान्ति की रक्षा के लिए यह श्रावश्यक 
है, कि इस लूट को बन्द कर दिया जाय और उन उपनिवेशों को जो 
आजकल (8708607ए के श्रधीन हैं, स्वतन्त्रता दे दी जाय ; पर 
इसके साथ हो पराधीन राष्ट्रों (॥0000009700 ) को भी श्राव्म- 
निर्णय का श्रधिकार देकर उनको स्वाधीनता के भोग का भ्रधिकार दिया 
जाय । इस दिशा में भारत की समस्या विशेष-रूपेण विचारणीय है। 
हम प्रथम श्रध्याय में इस समस्या पर विचार करेंगे | 
६--अध्प-संज्यकों के अधिकार 

यूरोपीय महातमर के परचात्‌ यूरोप के मानचित्र में बहुत ज़्यादा 
परिवर्तन हो गया है। विजित राष्ट्रों से उनके प्रदेश छीनकर स्वतस्त् 
राज्य दिये गये । इस प्रकार श्रह्प-संस्यकवाली जातियों की समत्या 
उत्रन्न हुई। आज भी यूरोप में ऐसे झनेकों राष्ट्र हैं, जो अपने नाग- 
रिकों को मौलिक अधिकारों के भोग करने का श्रधिकार जाति, 
धर्म या मत के ्राधार पर देते हैं। ऐसी बहुत-सी श्रल्प जातियाँ 
हैं, जिनको अपनी मातृ-भाषा के प्रयोग का अ्रधिकार नहीं है। 


श्श्दव 
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ओर न अपने बालकों को उठ भाषा में शिक्षा ही देने के अ्रधिकारी 
हैं। यूरोप में शान्ति-रज्ञा के लिए. यह समस्या महपूर् है। 


१०--संकट के समय सम्मेलन 


जब विश्व-शान्ति के लिए कोई खतरा उपस्थित हो, तो उस समय 
संतार के राजनीतिशों को सम्मेलन विशेष-लाम-प्रद सिद्ध हो सकता है ; 
परन्तु ऐसे सम्मेलन संकुचित राष्ट्रीयता और स्वार्थनीति के कारण अ्रस- 
फल तिद्ध हो चुके हैं ; पर इसका यह अर्थ नहीं कि वे भविष्य में उप* 
योगी नहीं बनाये जा सकते। 


११--अस्वीकार ( ]६०0॥-६०९०४॥४६07॥ ) 


इस ऐिद्धान्त का जन्म हाल हो में संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में हुआ है । 
इसके अनुसार अमेरिका ने यह घोषित किया कि वह किसी स्थिति या 
समझौते को स्वीकार न करेगा, जो पेरिस की सन्धि के खिलाफ किया 


गया हो या पैदा की गईं हो ; इसलिए अ्रमेरिका ने 'मन्चूखो? राज्य को 
स्वीकार नहीं किया है। 


१२--आक्रमण की कसौटी 


निःशस््नीकरण-परिषद्‌ की सुरक्षा-समिति (१8७77/ए 00गशगा- 
[08 ) ने श्राक्मण की जो परिभाषा तैयार की है, वह इस 
प्रकार है-- 
“१--विवाद के पच्चों में स्थापित सममोतो' की शर्तों का विचार 
फरते हुए श्रन्तर्रष्रीय सघर्ष में आक्रमणकारी राज्य वही माना जायगा, 
जो सर्वप्रथम निम्नलिखित कोई काम करेगा | 

(१) दूसरे राज्य के विरुद्ध युद्ध-घोषणा । 
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(२) दूसरे के राज्य में, बिना युद्ू-भोषणा, या घोषणा के साथ 
सशल्ञ-सेना का आक्रमण | । 

(३) नाविक, स्थल और झाकाश-सेना-द्वारा दूसरे के राज्य, जल- 
थान, वायु-यान पर आक्रमण | 

(४) दूसरे राष्ट्र के बन्दर या तट का अवरोध । 

(१) उन सेनाओं की सहायता, जिसने दूसरे के राज्य पर आक्रमण 
किया हो । 
२.- उपयुक्त वर्णित श्राक्मणों के लिए किसी श्रार्थिक, पैनिक, 
राजनीतिक अ्रथवा श्रन्य किसी विचार का बहाना नहीं लिया जा 
सकता ।! 


१३-शात्ति-धोषणा 


जब संघ प्रारम्म हो जाय, तो उसके बन्द करने के लिए अस्थायी 
शान्ति की घोषणा की जा सकती है। ग्रीक-बलगेरिया-संघर्ष के उमय 
राष्ट्रसंध ने सफलता-पूर्वक इसका प्रयोग किया। 


१४--आधिक सहायता 


इसका तातय यह है कि एक आर्थिक सहायता--सममोतठा किया 
जाय । जो राष्ट्र उस पर हस्ताक्षर करे, यदि उस पर आक्रमण किया 
जाय, तो उसको सहायता के लिए सब धन दें । # 


पी 0 3 
# सुरक्षा (890॥/75) पर यह प्रररण लिखने में हमें श्र. 87॥00 /07- 


86० के पक निवस्ध से बहुत सहायता ली गई है, भतः हम भाषडे भयत्त 
कृत हैं । «लेखक 


श२० 


नवों अध्याय 
शान्ति का अग्रदूत भारत 


राष्ट्रपति विल्लन ने अपने चतुदंश सिद्धान्तों में से एक पिद्धांत में 
यह बतलाया है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय-शल्रीकरण में 
इतनी न्यूनता करनी चाहिए, जितनी राष्ट्रीय-रह्या के लिए आवश्यक 
हो ।? महासमर के बाद वर्सेलीन की सन्धि हुईं । सन्धि-पत्र में कुछ ऐसी 
धाराएँ इसी तिद्धान्त के आधार पर रक्खी गई, जिनके द्वारा परानित 
राष्ट्री को निःशस्जीकरण स्वीकार करने के लिए वाध्य किया गया | उस 
समय शान्ति के समथेक राजनोतिशों की ओर से जर्मनी भ्रादि विजित 
राष्ट्रों को यह आश्वासन दिया गया कि जर्मनी को निःशञ्ष करने का 
अमिप्राय विश्व के राष्ट्रों में मी इसी तिद्धान्त को प्रयोग में ल्ञाना है। 
जमनी समस्त राष्ट्रों के लिए आदर्श का काम देगा ; परन्तु प्रास्म्म से 
ही राजनीति-क्षेत्र में समर-मनोविज्ञान श्रपना प्रभाव डालता रहा। 


२२१ 


राष्ट्रसंध और विश्व-शान्ति 


यूरोप में दो शिविर कायम कर दिये गये | एक मित्र-राष्ट्रं (विजेता-राष्ट्) 
का और दूसरा पराजित राष्ट्रों का। विजयी राष्ट्र निरन्तर इसी विश्वास 
पर काम करते रहे कि जमनी अपराधी है, युद्ध का सारा दायित्व जमनी 
पर है ; इसलिए उसे सदेव के लिए निःश्ल कर देना ही उचित है। 
खत्यथा वह पुनः श्रपनी प्रेना को सुसब्जित कर आक्रमण कर बैठेगा; 
परन्तु जमनी ने राष्ट्रसंघ में प्रवेश करने के समय से ही 'समानता' 
(१07४॥॥ए ० एां8॥(8) के लिए युद्ध छेड़ दिया । वह निरन्तर 
प्रत्येक परिषद्‌, सम्मेलन, समिति श्रोर श्रधिवेशन में अपने इस दावे की 
याद दिलाता रहा ; परन्तु विजयोन्मत्त शक्तिशाली सैनिकवादी महाराष्ट्रो 
को उनके गौरव और गय॑ ने इस न्यायपूर्ण मॉग पर विचार करने से 
रोका । यह मामला १६३२ तक खटाई में पड़ा रहा। तब श्रन्त में 
११ दिसम्बर सन्‌ १६३२ ई० को जमनी का समानता का ऐद्धान्त' 
सुरक्षा के कुछ संरक्षण के साथ, स्वीकार किया गया। इस समय 
हिटलर का भाग्योदय हो रहा था । यह काम बहत देर से हुआ । 

सन्‌ १६१६ ६० भें जब शान्ति-सन्धि हुई, तो यह निश्चित रूप से 
स्पष्ट कर दिया गया कि पराजित राष्ट्रो पर तुरन्त निःशस्नीकरण का 
तिद्धान्त लागू करने के साथ ही यह निश्चय किया गया कि विजयी राष्ट्र 
भी शीम-से-शीघ्र अपने राष्ट्रों में निःशज्ीकरण करेंगे। यह शुव सत्य 
है कि जब तक उपयुक्त प्रतिशा का पूर्णतः सच्चाई से पालन नहीं किया 
जायगा, तब तक संसार में शान्ति का राज्य स्थापित नहीं हो सकता । 

जो राष्ट्र बिना निःशल्लीकरण किये सुरक्षा चाहते हैं, वे महां- 
पाखण्डी और अशान्ति के प्रचारक तथा युद्ध के देत्य हैं। जब तक 
संसार में शद्रों कौ अधिकता से वृद्धि होती रहेगी, तव तक राष्ट्रीय 
, सुरक्षा स्प्त है । हर समय प्रत्येक राष्ट्र को, उचित कारण के श्रभाव 
में भी यह भय बना रहेगा कि पड़ोसी राज्य न जाने कब चढ़ाई कर बेठे। 


श्र 


विश्व-शान्ति 


राष्ट्रसंघ की स्थापना को आज पत्द्रह वर्ष होते हैं। वह अपन 
जन्म-काल से राष्ट्रीय सुरज्ञा और निःशल्रीकरण की उमस्या को हल 
करने में लगा हुआ है। श्रनेकों सम्मेलन ओर परिषदें' हुईं। स्थायी 
समितियों एवं विशेष समितियों ने वर्षों काम किया; परन्तु आज की 
अवस्था में सन्‌ १६१६ ई० की अवरथा की श्रपेज्ञा तिलमात्र भी परि- 
वर्त्तन नहीं हुआ है । 


दत्रों पर व्यय 


शत्नों की प्रतियोगिता बड़ी तेज गति से उन्नति कर रही है । सैनिक 
व्यय के बजटो' से भस्त जनता में हा-ह्कार मच रहा है। कर के भार 
से प्रजा में असन्तोष फैल रहा है । विशाल नगरों की सड़कों के किनारे 
के फर्शों पर छुपा से पीड़ित मनुष्य रोटियी के लिए मुहताज नवर 
श्राते हैं ; परन्तु नि्दयी सरकार उन कंकालों के रक्त का शोषण कर 
अपनी सेनाओ' को खूब मजबूत बना रही है। इन राष्ट्रीय सरकारो' पर 
साम्राज्यवाद का ऐसा भूत सवार है कि इन्हें अपनी प्रजा के प्रति अपने 
कर्तव्य का शान भी न रहा । प्रजातंत्रवाद की दुह्ई देनेवाले राष्ट्र आज 
पूँजीवाद का पोषण करने में लगे हुए हैं। 'राज्य प्रजा के आनन्द के 
लिए है ।! 'प्रजा राजा का पुत्र है ।! इन ठिद्धान्तों को आज यह पूँजी- 
वादी सरकार भूल बैठी है । 

लंकाशायर के मजदूर भूखो' मर रहे हैं ; पर प्रेट-ब्रिठेन की तरकार 
के फ्रौजी बजट में कोई कमी नहीं की गई | सन्‌ १८८६ में ग्रेट-त्रिटेन 
ने अपने शल्लो के लिए २ करोड़ ८० लाख पौण्ड व्यय किये | महा- 
युद्ध से पूर्व वर्ष में ७ करोड ७० लाख पौरड केवल अ्रद्न-शत्रो' पर 
खर्च किये गये | और श्रव राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद, पेक्ट झाफ 
पेरिस, वाशिंगटन और लन्दन नाविक सन्धियों एवं जमनी के निःशस्री- 


श्श्३ 


राष्ट्रसंघ ओर विश्व-शान्ति 


करण के बाद भी, ग्रेट-विटेन ११ करोड ४० लाख पौरद प्रतिवर्ष 
भन्न-शत्रों पर व्यय करता है। 

संसार में सन्‌ १९२५ ६० में ३५०००, लाख डालर तथा सन्‌ 
१६३० ई० में ४१२८०, लाख डालर केवल अल्न-शल्नरों पर व्यय किये 
गये । यह ६२ राष्ट्रों का व्यय है । यह व्यय का हिसाव राष्टू-संघ द्वारा 
तैयार किया गया है | यह बिलकुल सच्चा तो नहीं हो सकता; परन्तु 
इससे आप बतमान परिस्थिति का अ्रमुमान लगा सकते हैं। 

महासमर की तैयारी के समय सन्‌ १६१३-१४ में ग्रेट-व्रिटेन, क्रांध, 
इटली ने मिलकर ६०००, लाख डालर से अधिक व्यय किया। जब 
उनकी विजय हो गई, तब १६३०-३१ में उन्होंने १२१००, लाख डालर 
व्यय किये | 

संयुक्त-राष्ट्र महायुद्ध से पूव अ्रत्न-शत्तनों से इतना अधिक सुतजित 
न था| सन्‌ १६१३-१४ में संयुक्त-राष्ट्र ने अपने अद्र-शत्लों पर २४२, 
लाख डालर व्यय किये | इस प्रकार युद्ध-काल से २००१ प्रतिशत की 
वृद्धि हुईं। जापान युद्ध के समय ६६०, लाख डालर खर्च करता था; 
पर वह भ्रव २३२०, लाख व्यय करता है । 

रूत ने युद्ध के समय ४४८०, लाख डालर श्रों पर व्यय किये; 
पर १६२६-२० ६० में ५७६०, लाख डालर व्यय किये। इस प्रकार 
उसके व्यय में २६% की वृद्धि हुईं। जमंनी ने सन्‌ १६११-१४ में भ्रपने 
श॒ज्ञों पर ४६३०, लाख डालर व्यय किये ; परन्तु महासमर के वाद 
वह निःशद्ध कर दिया गया ; इसलिए १६३०-३१ ६० में उसका व्यय 
पूर्व की अपेन्षा घटकर १७००, लाख डालर हो गया । इस प्रकार ९३ 
प्रतिशत कम खर्च होने लगा | 
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राष्ट्रसंध ओर विध्व-शान्ति 


( हैं (२४22 [ ०६४३४ ) 
3४ #बडटि॥ ४ ९ डेंड: 3009 % 0: 


विश्व-शास्ति 

अज्न-सम्बन्धी बजट-ब्यय की तुलना से किसी राष्ट्र की सैनिक 
शक्ति की ठुलना करना भ्रम-पूर्ण है ; क्योंकि सेना की शक्ति का श्रनु- 
मान करने के लिए हमें अन्य श्रावश्यक बातों पर विचार करना उचित 
है। नौसेना ( ए४ए०४। &78770॥ ) श्रधिक व्ययशील है। 
सैनिकों के प्रकारों में मेद के कारण तथा विविधि देशों के णीवनादश 
में मेद होने के कारण सेना पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। सेनाओं की 
शक्ति का ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं ; क्योंकि प्रत्येक 
राष्ट्र स्पष्ट रूप से अपनी सेना का समुचित बृत्तान्त बतलाने से संकोच 
और भय का अ्नुमव करता है| 7080 प्ए! नामक पत्र के १६२६ 
दिसम्बर के अंक में जनरल सर फेड्रिक मोरिश ने एक लेख लिखा है, 
उसमें सन्‌ १६१३, १६२५ ई० और १६२८ ई० के सैनिक आँकड़ों की 
तुलना की गई है। उनके आधार पर 0. 0, (. 00।0 ने अ्रपनी 
पुस्तक में यह निष्कर्ष निकाला है-- 
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विश्व-शान्ति 


थूरोप के सैनिक आकाश-यान्र!सन" १६३२ 
पेटत्रिदेन.. १४३े४+-१२७ जापान १६३६ 


फ्रान्स २३७४ स्पेन ४६२+ १८७ 
इय्ली १३१०७ पुतगाल (४६ _ 
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अमेरिका (7. 85, 8. १७४२+ ४६६ 

जिन अंकों के आगे + चिह लगे हैं, वे जहाज सैनिक-कार्य 
के अयोग्य हैं। 

इन विशाल आकाश-सेना और स्थल-सेना के अतिरिक्त रासायनिक 
युद्ध (0॥077088 ४४४।) तबसे अ्रधिक भयानक जन-संद्ारकारी 
है | फ्रान्स आदि देशों में ऐसी गैसें तैयार की जा रही हैं, जो मिनदों में 
अपार जन-समूह का नाश कर दें | 

इस प्रकार हमने देख लिया कि राष्ट्रों के राजनीतिज्ञ जिनेवा में 
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एक होकर निःशज्नीकरण की योजनाओं पर गरमागरम बहस करते 
हैं; शज्जीकरण की कमी के लिए प्रस्ताव रखते हैं। सैनिक वायुयानों 
को नष्ट करने के उपाय सोचते हैं; पर उनके राष्ट्र श्रपने-अपने यहाँ 
बंड़ी जोरदार तैयारी में लगे हुए हैं। वात्तव में निःशल्लीकरण की।समत्या बड़ी 
विकटठ है ; क्योंकि इसका श्रा्थिक-साम्राज्यवाद से घनिष्ट सम्पर्क है। 
ग्राथिक-साप्राज्यवाद की रक्षा फे लिए. ही विशाल भयंकर सशज्न सेनाएँ 
रक्ती जाती हैं; इसलिए जब तक आधशिक-साम्राज्यवाद' के विनाश 
का उपाय न छोचा जायगा श्रौर जब तक उसका संहार न किया 
जायगा, तब तक शल्जीकरण की प्रतियोगिता कम नहीं हो तकती । यदि 
निःशज्जीकरण की समस्या हल हो गई, तो समझता जायगा कि यूरोप फे 
राष्ट्रों में हार्दिक परिवतन होने लगा है। 780007/ 000 ने ठीक 
कहां है-- 

१,,, ५०५० 07 806 709 9487४ 606 60028/03 ॥878 000॥ 
॥0ए0१8९व0ं 07 ॥6 श॥00ए0 0 #06 ?रशात्रशाशा।"'ए 700४" 
ध68 ॥6 7079, ॥॥0 90च6000श॥6 0९ ६00 970॥0, 007/780 
799 एरा/शाह06 ॥0७॥704॥60, 6582886"4/९ऐ तशाक्वा व! 
80॥06 6808 000788868 0॥ 0॥6 ॥8॥4, 6 शा।887 807ए- 
॥08 0 877870॥ 70"0868 07 66 00007, * 


# 706 ए७छाए0०४४ 7008, &॥!78 28, 9082, 
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दसवाँ अध्याय 
राष्ट्रसंघ का भविष्य 


पदुघेव कुदुम्बकम्‌ 


भारत अपनो अ्ननुर्म ष्थति के कारण, विश्व की राजनीति में 
विशेष महस्व रखता है | यद्यपि इस समय मारत ख्तंत्र राष्ट्र नहीं है-- 
वह विदेशी सत्ता के अधीन है, तथापि इसका अर्थ यह नहीं कि भारत 
का अन्तर्राष्रीय राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं है। इस समय एशियां 
और विशेषतया भारत में जो राष्ट्रीगजागरण हो रहा है--स्वाधीनता 
की प्राति के लिए जो संग्राम हो रह्य है, वह विश्व की राजनीति में ऋ्ांति- 
कारी परिवर्तन किये बिना न रहेगा। यही कारण है कि संसार के प्रख्यात 
और कुशल राजनोतिशों की आँखें भारत पर लगी हुई हैं। ऑक्सफोर्ड 
विश्वविद्यालय के राजनीति के विद्वान पणिइत 8/700 20707 
ने अतने एक निवंध में लिखा है-- 
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# 'भावी युग में भारत विश्व-राजनीति का परिवर्तक होगा । और 
सष्ट रूप से कहा जाय, तो यदि भारत ब्रिटिश कामन-वैल्थ से श्रपना 
संबंध कायम रखेगा, और दूसरी श्रोर कामन-वैल्थ श्रपने संगठन में 
भारंत को समुचित पद देगा, तो विश्व-शान्ति और मानव-समाज के 
झम्युंदय का मार्ग बहुत ही अधिक प्रशस्त हो जायगा। यदि दूसरी 
श्रोर, भारत और अन्य ब्रिटिश-उपनिवेशों से समान रूप से तम्बन्ध 
स्थापित करने का प्रयत्ष विफत्ञ रहा, तो उसका परिणाम न कैवल कामन- 

* वैश्य पर ही--बल्कि समस्त मानवन्समाज पर पढ़ेगा। अ्रन्तर्जातीय 
एं [086074] ) संघर्ष के लिए एक विशाल रंगमंच पैयार 

। हो जायगा ।! 

“ ;। प्रोफ़ेसर ज्विमंन का उपुंक्ष कथन कितना गंभीर और विचार 

' है। यह कथन इस पुस्तक में 'शान्तिवादी भारत पर एक एथक अध्याय 
लिखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है | * ' । 


* रेश२ 


विश्व-शान्ति 


यथार्थ में श्राज समस्त संसार मारत की ओर टकटकी लगाकर देख 
रहा है। अ्रत्र भौतिकवाद की विफलता श्रौर उससे उत्तन्न सैसार-संकट 
का अनुभव कर पाश्चात्य जगत्‌ के मनीषी विद्वान भारत--श्रास्तिक- 
वादी दाशनिकों के देश--से शान्ति का सदेश सुनने के लिए इच्छुक 
हैं। विगत महासमर में संसार के राष्ट्रों ने अपार धन और जन-शक्ति 
का संहार कर यह श्रनुभव किया कि युद्ध वास्तव में सभ्यता का संहा- 
रक है । यह तो अनुभव किया ; पर युद्ध सतार से कैसे मिट सकता 
है--इस पर सच्चाई से विचार नही किया गया | यदि किसी अंश में विचार 
भी किया, तो वह व्यवहार में नहीं लाया गया | 

जिस समय यूरोपीय महयायुद्ध श्रपनी भीषणता की चरम सीमा 
पर था, उस समय 'शान्ति का देवदूत” सयुक्तरराष्ट्र अमेरिका ससार को 
अपने आदशंवाद की व्याख्या सुना रहा था। उसका राष्ट्रपति विद्सन 
अपने वक्तन्यों, भाषणों से सब संसार को यह विधोषित कर रहा था 
कि विश्व में शाति-स्थापना अ्रमेरिकन ठिद्धान्तों के पालन करने से ही 
हो सकती है। श्रमेरिका ने संचार को स्वतत्रता, विश्व-बन्घुत्व और उमा- 
नता का सन्देश दिया | महासमर होने पर एक ऐसी विश्व-संत्या 
स्थापित की जाय, जो भविष्य में न केवल युद्धों को ही असम्मव कर दे, 
प्रत्युत्‌ संसार में शान्ति, स्वतन्त्रता और समानता को जन्म दे । 

परन्तु जब वर्सलीज की सन्धि हुई और उसकी शर्तों पर विचार 
करने के लिए शान्ति-परिषद्‌ की योजना की गई, तो अमेरिका का 
आदशवाद शरदूकाल के मेघ-महल की मॉति विलीन हो गया | संसार 
के निबल राष्ट्र और विशेषरूपेण एशिया के पिछड़े राष्ट्र अ्रमेरिका से 
बडी आशा लगाये बेंठे थे; परन्तु शान्ति-सन्धि ने उन्हे निराश कर 
दिया, जिसे वे साह्षात्‌.घर्मरज समझे ये, वही उनका शुप्तवेषी रक्त- 
शोषक सिद्ध हुआ | अतः संसार ने अमेरिका से श्रपनी दृष्टि फेर ली श्र 
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एशिया की श्रोर लगाई । इन छल -परपंश्वों और यूरोपीय कूटनीतिशों के 
फल-स्वरूप एशिया में राष्ट्रीय-जागरण का आन्दोलन बड़ी उम्रता से 
शुरू हुआ | 


१--भारत और अन्‍्तर्राष्ट्रीयवा 


अब इसमें तो किसी को किंचिन्मात्र भी सन्‍्देह नहीं है कि भारत 
की आदि-संस्क्ृति सबसे अधिक प्राचीन है | परा और अ्परा, शान" 
विज्ञान का जैसा उत्कृष्ट और मानवोपयोगी भांडार वेदों में है, वैसा 
आज तक कहीं नहीं मिला | हम यहाँ वैदिक-संस्कृति श्रथवा प्राचीन 
आयं-गौरव के विषय में कुछ लिखना नहीं चाहते ओर न उसके लिखने 
का यहाँ प्रसंग ही है ; परन्तु हम यहाँ यह बतला देना चाहते हैं कि 
भारत के समस्त साहित्य में विश्व-बन्घुत्व भरौर विश्व-संत्कृति के विचारों 
का समावेश है। विश्व-बंघुत्त (४०7)0 370000१000) केवल 
साहित्य-क्षेत्र तक ही सीमित न रहा ; प्रद्युत्‌ व्यवहार-केत्र में उसका 
प्रय्ञीकरण किया गया। 

वैदिक-संस्कृति की स्वसे बड़ी विशेषता 'लोक-संग्रह! परमार्थ-चितन 
रही है । आप वेदिक'जीवन के चाहे जिस क्षेत्र को लीजिए--पारिवारिक, 
सामाजिक, धार्मिक अथवा श्रन्वराष्रीय--सभी में लोक-संग्रह (980) 
7688 0! 08 [60/]9 ) को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। 
इसलिए भारत की भूमि में विश्व-भावना से समस्वित राष्ट्रीयर्ता का 
उदय हुआ है | वैदिक-संस्कृति के अनुसार विश्वन्रेम श्रोर देश-प्रेम 
एक दूसरे के विरोधी नहीं ; किन्तु पूरक भाव हैं। जित प्रकार एक 
मनुष्य अपने कुद्धम्ब से श्रनुराग रखता हुआ भी देश-मक्ति से गु 
नहीं मोड़ता, राष्ट्रह्ित के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का वलिदान करने 
के लिए तत्पर रहता है, उसी प्रकार एक सच्चा देश-मक्त भी विश्व-हित 
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के लिए अपना सब कुछ अपंण कर सकता है। जिन विचारकों का 
यह कथन है कि राष्ट्रीय (देश-भक्ति) विश्व-प्रेम के लिए. घातक है, 
उनको अपना यह कथन वर्तमान उम्र राष्ट्रीया के लिए, ही सीमित 
रखना चाहिए | जो राष्ट्रीयता हमें दूसरों से द्वेष रखना नहीं सिखलाती,. 
वह किस प्रकार विश्व के लिए अवांछनीय हो सकती है | 

बेद में ऐसी ही लोऋ-कल्याणकारी देश-भक्ति श्रौर राष्ट्रीय का 
विधान है। हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता कां ऐसा 
सुन्दर आदर्श आपको श्रन्य किसी देश की संस्कृति में नहीं मिल सकता | 
अथर्ववेद के बारहवें कार्ड का पहला चुक्त एथ्वी-यूक्त है| उसमें 
राष्ट्रीय का बहुत ही दिव्य वर्णन हे । 


असंवाधं मध्यतो मानवानां यस्या उद्धत: प्रवत: सम वहु। 
नानावीर्य्याओषधीयो विभत्ति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां न: ॥२॥ 


[ जिस भूमि के मननशील मनुष्यों में दकावट नहीं है और जिसके. 
अन्दर बहुत ऊँचे स्थान, नीचे स्थान तथा समतल हैं श्रथवा जिसके 
भनुष्यों के श्रन्दर उत्तम भ्रोर भ्रेष्ठ उन्नतिकारी तथा श्रत््वन्त समता के 
भाव हैं और जो अ्रनेक शक्तियोंवाली औषधियों को घारण करती है,. 
वह हमारी प्रथ्वी हमारे यश को प्रत्िद्ध करे श्रथवा वह प्रथ्वी हमारे लिए 
खुली रहे भर हमारे ज्ञिए समृद्ध हो । ] 


याणवें5घि सल्िलमग्त आसीद यां माया मिरच चरन्मीवीणः ॥ 
यस्या हृदय परसे व्योमव्‌ सत्येताइत समृत॑ प्थिव्या: । 
सानो भूमिस्त्विषि बर्ल राष्ट्र दधातूत्तये ॥ ८॥ 
[जो पहले, उष्टि की उसत्ति से पूर्व समुद्र में, अ्नन्तरिक्ष में जल-रूप- 
द्रवावस्थावाली थी, जिसकी बुद्धिमान ज्ञानी जन बुद्धियों से, शक्तियों से, 
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युक्तियों से अनुकूलतया सेवा करते आये हैं, जिस पृथ्वी का' हृदय परम 
आकाश में है और जो सत्य से, अवाध नियम से ढका है ओर अवि- 
:नाशी है, ऐसी हमारी मातृ-भूमि उत्तम श्रेष्ठ राष्ट्र में हमें क्रांति श्रौर 
“बल दे | ] 
गौरांग जातियों का मनोविशान रंगीन जातियों को भूमि का 
अधिकारी नहीं बतलाता। वर्तमान समय में एशिया तथा अ्रफ्रीका के 
निवाप्तियों पर गोरी जातियाँ शासन कर रही हैं, वे अपने अधिकार के 
समर्थन में यह तर्क देती हैं कि परमात्मा ने गोरी जातियों (6 
88068) को ही संसार पर शासन करने के-लिए बनाया है। रंगीन 
जातियों को भूमि पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। यह 
झाजकल की उम्र राष्ट्रीय का एक विशेष लक्षण है । यही कारण है 
कि इस जातीयता (ह॥088॥॥) के आन्दोलन के सामने विश्व 
शान्ति की भावना उनके मत्तिष्क में पैदा नहों होती ; पर वैदिक- 
संस्कृति के विश्व-हितकारी श्रादर्श को देखिए | यह समानता का पैसा 
ऊँचा दिद्वान्त हमारे सामने रखती है। 
हे मातभूमे | मरणधर्मा तुमसे उत्नन्न होते हैं श्रोर ठुकमें ही 
विचरते हैं, तू द्विपदः ( मनुष्यों ) और चतुघदः ( पशुओं ) को पारण 
करती है--पोषण करती है। जिन मनुष्यों के लिए उदय होता हुआश्रा 
यूथ किरणों के द्वारा जीवन-प्रद प्रकाश भली प्रकार देता है, ये पच- 
सानव ( गोरांग, लाल, पीत, धूसर और कृष्ण ) तेरे ही हैं। # 
सब संसार के भनुष्य मित्र हैं; वसुधा के सब मानव एक कुट्ठम है, 
# त्वजाता सथि चरन्ति मर्त्यास्त्व॑ विमर्षि पदस्थ चतुष्पदु! | 
तंवेमे पृथिवि पच-मालवा वेभ्यों ज्योतिरमृतं मत्येस्यः 
उद्यन्सूयों रश्मिमिरातनोति ॥ १५ ॥ 
- भवथवे १२०१-१४ 
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यह संक्षेप में वैदिक राष्ट्रीयवा--भारतीय राष्ट्रीयता--का शआ्रादर्श है । ' 
अब आप वैदिक-काल ओर महाभारत-काल को छोड़कर उस काल 
की ओर आहए, जिसे इतिहासज्ञ ऐतिहातिक-काल कहते हैं। जिस" 
समय यूरोप अपनी सम्यता के शिशुकाल में था ; सम्यता का विकास 
पूरी तरह नहीं हुआ था | लोग यह मी नहीं जानते थे कि 'राज्य क्या 
है !! जनतंत्रवाद क्या चीज है! जब श्रद्धसम्य जातियाँ यूरोप के 
नगरों में जंगली जातियों के समान लड़ती-मगड़ती रहती थीं--लूठ-- 
पाट करती थीं--उस काल में भारत में सम्राद्‌ अशोक राज्य करते ये | ! 
२--अशोक का पिहिवन्प्रेम 
अशोक ने वैदिक-आदश्श को विश्व के सामने कितने त्याग और' 
प्रेम से निभाया, यह भारत के इतिहास में एक अनुपम घटना है। 
विशाल साम्राज्य के अधिपति, विराट सशस्त्र सेना के श्रध्यक्ष सम्राट 
अशोक ने यह प्रत्यक्षीभूत किया कि संसार से विद्वेष और वैमनस्य को 
दूर फरने का साधन युद्ध नहीं है--अतिस्पर्दा नहीं है; किन्द सच्ची 
विजय-प्राति का साधन प्रेम है । ५ 
शज्याभिषेक के श्राठ वर्ष बाद सम्राद अशोक ने कलिंग देश 
को विजय किया । वहाँ डेढ लाख मनुध्य बन्दी बनाये गये और इससे 
कई गुना आदमी महामारी आदि से मरे |... ...कलिंग को जीतने पर 
देवताश्रों के प्रिय को बड़ा पश्चात्ताप हुआ ; क्योंकि जिस देश की! 
पहले विजय नहीं हुई है, उस देश की विजय होने पर लोगों की हत्या 
तथा मृत्यु श्रवश्य होती है। और न जाने कितने मनुष्य कैद किये जाते 
हैं। देवताओं के प्रिय को इससे बहुत दुःख ओर खेद हुआ | ...! # ' 
अशोक का इतिहास में इतने श्रधिक महत्त्व का कारण यही है' 
.. देखि९, मौय्येन्साम्राज्य का इतिहास--प्रो० सत्यकतु विधालकार 
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कि उसने श्र -द्वारा--युद्ध-दारा--देश-विजय की कामना का त्याग 
कर धर्म-द्वारा संसार की विजय की; पर अशोक के धर्म-विजय का 
ताल्यं यह नहीं है कि उसने किसी धर्म-विशेष या बौद्ध-धर्म का संसार 
में प्रचार क्रिया | पथ भ्रशोक की प्रवृत्ति बौद्ध-धर्म की श्रोर थी; 
परन्तु उस न्यायमूर्ति धमंराज अशोक ने बौद्ध-पर्म के प्रचार में अपनी 
राज्यसत्ता का प्रयोग नहीं किया । अ्रशोक का 'घम' से क्या ताल 
था ; उसमें क्रिन-किन सिद्धान्तों का समावेश था, यह उसने अपने 
शिला>लेखों में सपष्ठतया श्रकित किया है। श्रशोक लिखता है-- 
“धर्म यह है कि दास और सेवकों से उचित व्यवहार किया जाब, 
माता और पिता की सेवा की जाय | मित्र, परिचित, सम्बन्धी, भवण 
और ब्राह्मणों को दान दिया जाय और प्राणियों की हिंसा न की जाय ।"+ 


एक दूसरे स्थान पर दिखा है। 


(,,, ,,.धर्म यही है कि पाप से दूर रहे, बहुत से भ्रच्छे कार्य करे, 
दया, दान, सत्य श्रौर शौच का पालन करे |! 

इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि अशोक ने किसी धर्म-विशेष का 
प्रचार नहीं किया | उसके धर्म के तिद्धान्त सब धर्मों में मिलते ये ; 
इसलिए उसका धर्म विश्वन्धर्म था | प्रोफेसर सत्यकेतु विद्यालंकार 
'लिखते हैं. 

“इस तरह जिस घम-विजय को स्थापित करने का उद्योग श्रशोक 
ने भारत में किया, उसी को विदेशों में भो स्थापित करने के लिए प्रयत 
किया गया । वह इसमें सफल भी हुश्रा ; क्योंकि वह स्वयं लिखता है-- 
दिस प्रकार सबंत्र जो विजय हुई है, वह विजय वास्तव में, सर्वत्र 
आनन्द देनेवाली है| धर्म-वेजय में जो आनन्द मिलता है, वह बहुत 
अगाढ़ श्रानन्द है |! सप्राद्‌ अशोक .इस घर्म-वेजय को इतना महत्त 


श्श्द 
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देते ये कि वे एक स्थान पर लिखते हैं--'यह लेख इसलिए लिखा जा 
रह है कि मेरे पुत्र और पोत्र जो हों, वे नया देश-विजय करना अपना 
कर्तव्य न सम । यदि कमी वे नया देश-विजय करने में प्रवृत्त हों, 
तो उन्हे शान्ति और नम्नता से काम लेना चाहिए श्रौर धर्म-वेजय को 
ही यथार्थ विजय सममना चाहिए | इससे लोक और १२रलोक दोनों' 
जगह सुख-लाम होता है |! 
( मौय-साम्राज्य का इतिहास पृष्ठ ४८४ ) 
विश्व के सम्राों में अशोक का स्थान सर्वोच है। वह संसार के 
सम्नाटों में शिरोमणि माना जाता है। इसलिए सुविख्यात इतिहास- 
लेखक भ्री० एच० जी० वेल्स ने श्रपने इतिहास 90 070॥76 ०0 
प807ए में लिखा है-- 
०07 शश्ला & ज्रशाए १९४8४ 88078 ए०7८९१ ॥॥'९४ 607 
घाह ए९8 70९९08 0 णशा अ4यांते#॥# 006 008 0 070887॥08 0 
88॥68 07 707870॥8 86 07०च6 ॥॥6 ९0]प7ग9 0९ ॥80079, 
कीशं। 79]९ष568, 870 278007६7९88 ॥0 8९ श768 & 7०१४) 
शह्ा688९९ & 806 ]070, 6 08706 0| 39008 80768 8086 
4076, 8 887: 
पछ00 06 ए898 ६0 7४७धा 8 78776 48 88] ॥07076९0 
(78,06४ & €एशा 08, 070780 70 ॥98 |९४ 78 00९॥376 
ए/छ8श7९ ६86 ह780607 0६ 78 878807088. 20008 ॥ए॥/६ 
पथ शाराषह्ो गराह8 प0॥0"ए 80-07 शिक्षा ॥87९ ९एश) ॥6870 
46 ॥8॥88 ता (९०॥8/8॥ 06 07 0॥870॥078 
[4॥6 ० 6 ० आ#४079 20 ड 6. एशा$ $ 2/9/ 
अशोक ने इतना शत्ति शाली सम्राद्‌ होते हुए भी, देश-विजय का 
त्याग कर धर्म विजय का पथ क्‍यों अपनाया / इसका उत्तर, जैसा कि 
उसके एक लेख से विदित होता है, यही है कि सेना-द्वारा विजय सच्ची 
विजय नहीं होती । उससे मानवनसंह्वार होता है, प्रजाजन का कल्याण 
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नहीं। करल्िंग देश की विजय से अशोक के हृदय को घोर कष्ट हुआ | 
क्या आज के राष्ट्रनायक कभी यह कल्पना कर सकते हैं कि विजय से 
कैसा दुःख होता है! यह कल्पना-शक्ति के अभाव का कारण है | इस 
युग के राष्ट्रनायक तथा सेनापति राष्ट्रीय प्रजा के प्रति श्रपने कतेव्य का 
पालन नहीं करते, श्रथवा जानते हुए भी स्वा्-पूर्ति के लिए. उसकी 
अवहेनना करते हैं !| 
अशोक सम्राट था और था बौद्धधम का सचा श्रतुयायी । यदि 
वह चाहता, तो श्रन्य धर्मों के अनुयायियों पर अ्रत्याचार करके संसार 
में बौद्ध धरम का प्रचार करता ; परन्तु वह तो इसे हिंसा समझता था-- 
इसे वह राजघमं (2707 2?0/70ए) के विरुद्ध समझता था | जिसे 
लोग आ्रादश समझते थे, उसी सत्य और अहिंसा के तथ्य को क्िया- 
त्मक-रूप से अशोक ने रखकर संसार को धम की महावता दिखला दो। 
बहुत प्राचीन-काल से भारत का मिश्र, चीन, यूनान, रोम, फारत 
प्रभति देशों से सम्बन्ध रहा है |भारत की विचारधारा और वैदिक 
संत्कृति का प्रवाह मुक्त रीति से इन देशों में जारी रहा । श्रनेकों 
विद्वान्‌ और शान-जिजशासु इस ऋषि-भूमि में आकर यहाँ से शान-विशान 
को सीखकर गये और उसका पाश्चात्य-जगत्‌ में प्रचार किया। यूनान 
की तम्यता का भारत पर बहुत गहरा प्रभाव पढ़ा | इस प्रकार भाख 
प्राचीन समय से विश्व-बंधुत्व और शअ्रन्तर्राष्ट्रववा का पुजारी रहा है। 
उसने आज पय॑न्त किसी देश पर श्रपना धर्म फ़ैज्ञाने के लिए आक्- 
मण नहीं किया और न कमी राज्य-विस्तार के लिए रक्तपात ही किया | 
सार में विश्व-शान्ति का ऐसा तच्चा समर्थक राष्ट्र मिलना संभव नहीं | 


३--र्टसंत्र और भारत 
विगत यूरोपीय महायुद्ध की समात्ति पर जब सन्धि हुईं, तो उस पर 
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भारत के प्रतिनिषियों ने भी हस्ताक्षर किये; इसलिए स्वामाबिक रूप 
से भारत राष्ट्रसंध कां मौलिक सदस्य (0778/8] '/0ाग)07) बने 
गया । महासमर में सहर्ों भारतीय वीरों ने ताम्राज्य-रक्षा के लिए 
इसलिए रक्त बहाया, कि विजय प्रास होने पर भारत को श्रवश्य ही 
स्वराज्य मिल जायगा | # 

साम्राज्य की रक्षा हो गई ; परन्तु भारत की आकांच्षाएँ पूरी नहीं 
हुई । युद्धावगान पर मारत में जो श्रान्दोलन हुआ, उसे हम आगे 
बतलावेंगे | यहाँ उसका उल्लेख अधासगिक होगा | 

हाँ, मारत वर्सेलीज्ञ के सन्धि-पत्र पर हस्ताज्र करने के कारण, 
राष्ट्रसंध का मौलिक सदस्य तो बन गया ; परन्तु एक बड़ी विचित्र 
दशा पैदा हो गई । भारत पराधीन राष्ट्र है; इसलिए ब्रिटिश-साम्राज्य 

# खेद के सत्याग्रह में विजय प्राप्त करने के' उपरान्त महात्मा गान्वी के सामने 
राजमक्ति का प्रश्न उपरिथत हुआ । लाउ चेम्सफोर्ड ने दिल्‍ली में समस्त प्रसिद्ध मार- 
तीय नेताश्रों की समा बुलाई। उसमें यद्द प्रस्तव रखा गया कि मारतोय सैनिक 
महासमर में जाऋर लढ़े भौर रंगहट भरती किये जायें। गान्यीजी ने प्रस्ताव का समर्थन 
किया । मद्दात्मा गान्वी ने जुलाई १६१६८ ई७ में खेद जिले में एक भाषण दिया, 


लिसमें आपने कहा-- 
/78707७'श॥9७ 77 006 [09]|70 38 ०४७ 0शीशयाह8 2०0४), 
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के श्रधीन रहकर वह समानता का दावा कैसे कर सकता था। 
वह श्रसेम्बली का सदस्य बना लिया गया; परन्तु जब कॉसेल में 
जाने के लिए भारत के प्रतिनिधियों ने प्रयत्न किया, तो किसी ने 
सह््योग नहीं दिया। फलतः प्रत्येक निवांचन के समय उसके पक्ष में 
केवल २ या रेवोट से अ्रधिक न प्राप्त हुए । ब्रिटिश-उपनिवेशों को 
मी फोतिलन्यवेश के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करना पढ़ा; परन्तु 
उन्हें इसमें सफ़लता मिल गई | सबसे पूर्व कोठिल में कनाडा को 
स्थान मिला | 
यथपि राष्ट्रसंध के विधान (00एश/&॥6 0/ (6 7,08270) 
की दृष्टि से भारतीय सदस्य तथा अ्रन्य सदस्यों के अधिकार में कोई 
अन्तर अतीत नहीं होता ; परन्तु सत्य तो यह है कि राष्टरसंघ में जानेवाते 
प्रतिनिधि! भारत-राषट्र के प्रतिनिधि नहीं होते ; क्योंकि उनका घुनाव 
भारत की व्यवस्थापक-सभा-द्वारा नहीं किया जाता। वे तो भारत 
सचिव (80078क्षाए 0६ 9088 ॥0" ॥7090)दद्वारा नियुक्त दिये 
जाते हैं। इसके अ्रतिरिक्त उन्हें भारतीय हितों पर कोई प्रकाश डालने की 
सुविधा भी नहीं ; क्योंकि उन्हें विचार-त्वाधीनता प्राप्त नहीं हे। पित- 
म्बर के असेम्वली-अधिवेशन ([/08200 88807॥0!9) से पूव 
भारत का प्रतिनिधि-मंडल लन्दन के लिए प्रस्थान करता है । वहाँ भासत- 
सचिव-द्वारा उन्हें श्रादेश मिलते हैं । बस उन्हीं के अनुसार वे जिनेवा के 
सम्मेलनों में अपने भाषण देते हैं---परत्ताव पेश करते हैं। चाहे उनते भारत 
का हित हो या अ्रनहित ; इसीलिए भारतीय प्रतिनिषि-सडल की श्रावोज 
. भारतीय होते हुए भी उसके विचार पूर्ण-हपेण विलायती होते है| 
' ऐसी परित्थिति में भारत प्रतिवर्ष ७१४६६ सोने के पौरट जिवेवा 
की मेंट करता है। यह धन भारत की आार्थिक-हीनता तथा राष्ट्र 
में उसकी स्थिति को देखते हुए बहुत ही श्रषिक है। राष्ट्रसंम की 
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कोसिल के स्थायी सदस्यों (?207477006 )(०॥08/8) * को 
छोड़कर कोई राष्ट्र इतना घन राष्ट्रसंघ की में ठ नहीं करता । 

सबसे अधिक धन प्रेटब्रिदेन देता है, उससे कम जमनी और 
फ्रान्स तथा इनसे कम जापान और इटली। इस प्रकार भारत का चौया 
स्थान है । इस विपुल धन-राशि को देने का कई वार घोर विरोध 
किया गया ; परन्तु संध के सदस्यों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 
यथा बात यह है कि स्वार्थी-राष्ट्र भारत के चन्दे में कमी करना 
इसलिए नहीं चाहते कि उसकी पूर्ति उन्हें स्वयं करनी पड़ेगी और 
संभव तो यही है कि यह ज्ञुति-पूत्ति ब्रिटेन के मत्ये पढ़े ; इसलिए 
ग्रेटब्रिटेन भी इस शोर से उदासीन है। भारत को प्रतिवर्ष जितना 
धन चन्दे के रूप में राष्ट्रसंघ को देना पड़ता है, उससे उसका उस 
अनुपात में तो क्या, उससे दशमांश भी लाभ नहीं होता । 

भांस की स्वाधीनता, स्वायत्त-शासन तथा अल्प-मत की समस्या 
आदि तो ब्रिटिश शासन के आत्तरिक प्रश्न हैं; इसलिए, राष्ट्रसंध 
इन मामलों में कोई हस्तक्षेप हो नहीं कर सकता | क्या भारतीय मडल 
के सदस्य यह बतला सकते हैं कि आज तक राष्ट्रसंघ ने भारत के हित 
के लिए क्या विशेष कार्य क्रिया है ! 

राष्ट्रसंघ से सम्बन्धित एक ओर भ्न्तर्राष्ट्रीय संस्था है | इसका नाम 
है अन्तर्राष्ट्रीयअमिक-संघ ( 4000780078)] ,40007 0728- 
792980॥ ) | जब इस संध की योजना तैयार की गई, तो उसमें 
भारत को स्थान नहीं दिया गया। विदेशी राष्ट्रों ने भारत की 
सदस्यता का घोर विरोध किया; परन्तु ब्रिटिश अ्रतिनिधि-मरडल्त ने 
भारत को संघ में स्थान देने के लिए बहुत प्रयत् किया | 

अन्त में प्रयत्त सफल हुआ और भारत को भ्रमिक-संघ में स्थान 

# इटलो, जापान, फ्रांस, जमेनी और भ्रेट-निटेन स्थायी सदस्य हैं| 
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मिल गया | जब अ्रन्तर्राष्ट्रीय-अमिक-संघ में भारत का प्रवेश हो गया, 
हव उसकी कार्य-समिति ( 00ए72५॥॥£ 3007 ) में स्थान प्राप्ति 
के लिए प्रयत्न किया गया | अन्य राष्ट्रों का यह आत्तेप था कि यदि 
२४ सदस्यों में से १२ का्य-कारिणी के लिए घुन लिये गये, तो भ्रेट- 
ब्रिटेन कामनवेल्य” की ओर से अ्रधिक संख्या में सदस्य मेज सकेगा, 
ब्रिटिश सरकार ने इस आशय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत क्रिया कि इन 
१२ सदस्यों में से ८ उन देशों के अतिनिधि होंगे, जो संसार में विशेष 
श्ौद्योगिक महत्व रखते हैं | इस प्रस्ताव की स्वीकृति से भारत को 
भ्रमिक-संब की कायकारियी में प्रवेश मित्र गया। 

यह निभन्देह स्वीकार किया जा सकता है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय भमिक 
उंध में भारत को ऐसा सुयोग दिया गया है, जिससे वह स्वतंत्र रीति परे 
झपने काय की रूप-रेखा निश्चय कर सकता है। राष्ट्र-संध में मारतीर 
प्रतिनिधि-मरइल में देशी राज्यों की श्रोर से भी एक प्रतिनिधि लिया 
जाता है। यह ५६२ देशी राज्यों का नरेश-प्रतिनिधि यथार्थ में प्रति 
निधि नहीं होता । इन राज्यों की ओर से उसे इस आशय का कोई 
आदेश नहीं मिलता कि संध में जो कुछ प्रतिनिधि के द्वारा मंजुर कर 
लिया जायगा, उसे समस्त देशी राज्य ((708&॥ 968) भी स्वीकार 
कर लेंगे ; परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय भ्रमिक-संघ्र में देशी राज्य का कोई 
प्रतिनिधि नहीं है ; क्योंकि वर्तलीज्ञ की सन्धि की ४०४ धारा के 
ग्रनुगार वह समस्त निश्चय श्रोर निर्णय, जिनको किसी देश ने मंजर 
कर लिया हो, उस देश की व्यवस्थापरिका या अ्रत्य राज्य संस्था में 
कानूत॑'कीं रूप देने के लिए प्रस्तुत किये जाने चाहिए । यह सष्ट ही है 
कि देशी राज्यों में कुछ श्रपवादों को छोड़कर, व्यवस्थापिका का 
अ्रभाव है | इसी अ्रमुविधा के कारण उनका सदस्य नहीं लिया जाता। 
वह सब मुक्त-करठ से स्वीकार करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय निणंयों, निश्रयों 
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से राष्ट्रीय श्रमिक-व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पढ़ा है। कोई बुद्धिमान 
मनुष्य यह अस्वीकार नहीं कर सकता कि अन्तर्राष्ट्रीय-अमिक संध में 
भारत का स्थान श्रत्यन्त गौरवपूर्ण और महत्वपूर्ण है। भारत के 
विख्यात राजनीतिश सर अ्रतुल चटर्जी को सन्‌" १६२७ ई० में सबे- 
सम्मति से अन्वर्राष्ट्रीय-अमिक-परिषद्‌ ( [7007800॥8)! ]80907 
000/076700) का समापतित्व प्रदान कर भारत की प्रतिष्ठा की गई | 

अक्टूबर १६३२ ई० में सर अतुल चटरजो -अन्तर्राष्ट्रीय-अमिक-संघ 
की कार्य-कारिणी समिति के प्रधान निर्वाचित किये गये | 

भारतीय श्रमिकों के श्रम्युत्थान के लिए अ्न्तर्राष्ट्रीय-अमिक-संध 
में भारतीय प्रतिनिधि-मंडल हितकारी सिद्ध हुआ है श्रौर भविष्य में भी 
उससे बहुत कुछ आशा की जा सकती है; पर यह निर्विवाद है कि 
राष्ट्रसघ ([,082776 0 )ए७(0॥8) में भारतीय प्रतिनिधि-मंहल ने 
कोई द्वितप्रद काम नहीं किया | अपनी सहायता के लिए भारत जितना 
धन प्रतिवर्ष संघ को देता है, उसका उसे कुछ भी लाभ नहीं होता; 
इसलिए भारत के ह्वित की दृष्टि से यही उत्तम है कि भारत राष्ट्र-संघ 
से अपना संबध त्याग दे । 

पर इससे यह तात्पय नहीं है कि भारत विश्व-शांति-स्थापन-कार्य 
में सहायता ही न दे सकेगा । आज भी ऐसे अनेकों राष्ट्र हैं, जो राष्ट्र 
संघ के सदस्य नहीं हैं; पर उसके निःशज्शीकरण, सम्मेलन, विश्व- 
आिक सम्मेलन श्रादि में भाग लेते रहते हैं । भारत को अमेरिका का' 
ढंग अपनाना चाहिए। अमेरिका और रूस राष्ट्र-संघ के सदस्य नहीं 
हैं। भमिक-संघ का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह 
राष्ट्रसंध का भी सदस्य हो। विधान में ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसे 
भी श्रनेक्रों राष्ट्र हैं, जो राष््-संध के सदस्य नहीं हैं ; परन्तु भमिक-संघ 
के सदस्य हैं। 


शहर 
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भारतवातियों ने स्वराज्य प्राप्त करने की श्राशा से विगत महासमर 
में श्रेंगरेजों की सहायता की थी; परन्तु पुरस्कार में रौज्ेट-एक्ट, 
जलियानावाला बाग-हत्याकारड तथा मॉन्टेग्यू-चेम्तफोर्ड सुधार मिले। 
इनसे भारत में श्रसन्तोष की प्रवल लद्दर चली । महात्मा गान्षी ने 
अपने असहयोग ()१०॥-00-0(09/860॥) अ्रद्ञ का प्रयोग किया। 
यहाँ हम भारत की राष्ट्रीय-जाशति का इतिहास नहीं लिख रहे हैं; 
इसलिए अ्रसहयोग-आन्दोलन का विवरण यहाँ प्रासज्लिक मे 
होगा। हम तो उस पर केवल तिद्धाल्त की दृष्टि से विचार करना 
चाहते हैं-- 

सत्याग्रह का अ्र्थ है, सत्य के लिए श्राग्रह ; इसलिए सत्यागह 
आत्मिक शक्ति है, सत्य श्रात्मा है। श्रात्मिक-शक्ति में हिंतरा के लिए 
स्थान नहीं है ; क्योंकि मानव पूर्ण सत्य को जानने में असमर्थ है ; 
इसलिए वह किसी को दण्ड देने के अयोग्य है |... ... 

निष्किय प्रतिरोध (2888770 र९४800706) निबल का अन्न 
माना गया है ; क्योंकि वह दुबल होने के कारण हिंसा से दूर रहता है ; 
पर वह हिंसा के अद्भ को अवसर प्राप्त होने पर काम में ला सकता है। ...... 

सविनय अवज्ञा का श्रर्थ है अनेतिक कानून का उल्लंधन। जहाँ 
तक मुझे ज्ञान है, यह पद एक पराघीन राज्य के क्वानूनों का प्रतिरोध 
करने के लिए 7)076७7 नें आविष्कृत किया था | उसने सविनय 
अंवज्ञा पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ भी लिखा है; परन्ठ ध्यूरो 
श्रहिंसा का सच्चा समर्थक नहीं था। सविनय अ्रवज्ञा (00) 08- 
0090॥97068) उत्पाग्रह का एक अंग है... ... 

असहयोग का अर्थ है, राज्य के साथ सहयोग न देना--ऐसे राज्य 
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के ताथ जो असहयोगी की दृष्टि में कुत्तिक बन गया हो ; परन्तु उसमें 
उप्र प्रकार की सबिनय अवज्ञा सम्मिलित नहीं है| 

झतहयोग ऐसा सरल श्रस्त्र होने के कारण समझदार बालकों- 
द्वारा भी व्यवहार में लाया जा सकता है। सविनय अश्रवज्ञा की तरह 
असहयोग मी सत्याग्रह की एक शाखा है |? # 

यह महात्मा गांधी के शब्दों में सत्याग्रह की सूक्ष्म व्याख्या है। 
सत्याग्रह निबंल का सहारा नहीं है, जैता कि बहुतेरे आलोचकों का' 
यह विचार है। वह आध्यात्मिक अ्रद्भ होने के कारण उन्हीं मनुष्यों- 
द्वारा प्रयोग मे लाया जा सकता है, जिनमें यथेष्ट आ्रात्मिक-बल हो । 
बह कायर या भयमीत मनुष्यों-द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता | 
शत्रु से भयभीत होकर उसे क्षमा करना, श्राततायी या अत्याचारी के 
डर से शान्ति-अहण करना कदापि सत्याग्रह नहीं ; वल्कि निर्मयता-पूर्वक 
अ्रहिंसा और सत्य का मार्ग अवलम्बन कर पशु-बल पर आत्म-बल की 
विजय करने के लिए सत्याअह किया जाता हे | सन्‌ १६२० और सन्‌ 
१६३० का सत्याग्नह-श्रान्दोलन हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से इस तिद्धान्त 
को रखता है। 


स्ववेशी-आंन्दोलन का आ्िक-महत्त्त 


श्रसहयोग-श्रान्दोलन के साथ ही देश में खदेशी-आन्दोलन ने 
जोर पकड़ा । स्वदेशी-आन्दोलन में विदेशी-वस्तुओं के वहिष्कार पर 
अधिक जोर दिया गया | और साथ-ही-साथ स्वदेशी वस्तुओ्रों की उपज 
तथा प्रयोग के लिए भी जोरदार श्रान्दोलन हुआ। स्वदेशी-प्रदर्शिनियों 
की भी आयोजना की गई, जिनसे स्वदेशी की विशेष उन्नति हु | इस 

* ए]06 १०णा३ !708 (980 ऐे. प्‌. शादी) 
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श्ान्दोलन में खादी भर चरखे का विशेष महत्त्व है। महात्मा गांधी 
ने सब देश का भ्रमण किया और अ्रतहयोग-आन्दोलन का काम जनता 
के सामने रखा ; पर विशेषरूपेण श्रापने खद्दर को प्रोत्साहन देने का 
प्रयत्ष क्या | स्थान-स्थान पर विदेशी वज्नों की होलियाँ जलाई गईं 
और स्वदेशी का व्रत लिया गया । 

कहना नहीं होगा, कि खादी के प्रचार से राष्ट्रीय-एकता की भावना 
का उदय हुश्रा । किसी समय खादी दरिद्रता का चिह्ठ समस्री जाती 
थी ; वह गरीबों की लजा के ढकते का साधन-सात्र थी; परन्तु अरब 
वह देश-मक्ति और राष्ट्रीयता का चिह्न मानी जानी लगी | एशिया में 
क्रान्ति! के विद्वान लेखक डा० सत्यनारायण पी० एच०,डी० लिखते हैं-- 

असहयोग-श्न्दोलन ने गाँव-गाँव में चरखा चलवा दिया। यह 
फेबल भारतवर्ष ही नहीं ; परन्तु सारे संसार की मलाई के लिए महान्‌ 
अस्त्र है | काले माक्त का पिद्धान्त जहाँ पर खतम होता है, चर्खें का 
सिद्धान्त उसकी कमी पूरी करने के लिए वहीं से प्रारम्म होता है। 
काले माक्स ने कोई वैसा पथ नहीं बतलाया, जिए पर चलने से मनुष्य- 
भात्र की उन्नति हो, वह दिन-दिन खुन-खराबों से हटकर शान्ति क 
ओर बढ़ता जाय | उनके रास्ते में भी खून-ख़राबी है | चरखा ही एक 
ऐसी चीज है, जो मनुष्य-समाज के भीतर शान्ति तथा सुख स्थायी रुप 
से बनाये रख सकता है। मानव-समाज की शान्ति तथा सुख स्थायी 
रखने के लिए उत्त्ति का केन्द्रीमूत न होने देना श्रावश्वक है। 
चरलखे से उत्त्ति केद्धीभूत नहीं होती !...... «« ताम्राज्यवाद से 
लड़ने के लिए काले माक्स ( १87) !7५ ) के श्रत्ध की अपेद्ा 
चरखे का अत्न अधिक शक्तिशाली है !? 

-( ९० बे४७ ) 
सदेशी का ऐिद्धान्त पर-राष्ट्रद्रोह-मूलक नहीं है। प्रत्येक राष्् 
श्धुछ 
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का यह जन्म-सिद्ध अधिकार है, कि वह अपने भोजन-वल्ल का स्वयं 
प्रबन्ध करे | यदि गम्भीरता से विचार किया जाय, तो विदित होगा कि 
यह स्वदेशी का सिद्धान्त दुबंल राष्ट्रों पर किये जानेवाले श्रत्याचार 
झौर आर्थिक-शोषण की नीति का उन्मूलन करनेवाला है। इसके द्वारा 
प्रत्येक देश स्वावलम्बी बनकर संसार का उपकार कर सकता है। 
यदि आ्राज संसार के राष्ट्र इस सिद्धान्त का पालन करने लगे, तो 
संसार से आयिक-साप्राज्यवाद का नाम मिट जाय और फल-स्वरुप जो 
अशान्ति फैली हुई है, वह दुर हो जाय। स्वदेशी-श्रान्दोलन अन्तर्रो- 
ष्ट्रीयता के विपरीत नहीं है ; क्योंकि वह मानव-ससार में प्रतिसर्द्धा को 
भावना का विनाश कर उसकी जगह सहकारिता के सिद्धान्त का 
आरोप करता है। 
गान्धची-वाद्‌ 

मद्ात्मा गान्‍्वी आधिक-साम्राज्यवाद को विश्व-शान्ति के लिए 
एक ख़तरा मानते हैं! गान्धीजी का यह विचार है, क्रि जब तक यूरोप 
के राष्ट्र एशिया और श्रफ्रिका के राष्ट्रों की लूट को बन्द न करेंगे 
तब तक शान्ति स्थापना का प्रयत्न सफल नहीं हो सकता । 

यूरोप के एक लेखक ने महात्मा गांधी के 'यंग-इश्डिया? पत्र के 
लिए १09 7०]0४४ 240 पैरिस-सन्धि नामक एक लेख मैजा । 
महात्माजी ने उसे श्पने 'यंग-इंडिया? में प्रकाशित क्रिया और उस 
पर एक टिप्पणी लिखी, जो बहुत ही महत्तपूरं है। 
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[ कैलोग-पेक्ट पर हस्ताक्षर करनेवाले राष्ट्रों में भ्रधिकांश ऐसे 
राष्ट्र हैं, नो एशिया श्रौर ्रफ्रिका की जातियों की लूट में सामिल हैं। 
उन सबसें भारत को सबसे श्रधिक लूटा गया है ; इसतिए इस शांति 
पेक्ट का सारांश सम्मिलित होकर शान्ति-पूवंक लूट को क्वायम रखने 
की कामना है। कम-से-कस इस समय इस पेक्ट का स्वरुप मुझे ऐसा 
ही प्रतीत होता है। भारत का विश्व-शान्ति-स्थापन का मार्य यही है 
कि वह इस लूट का सफलता-पूर्वक प्रतिरोध करे। इसका अ्र्थ यह है 
कि भारत को शान्तिमय साधनों से अपनी स्वाधीनता, जो हस वर्ष 
ओपनिवेशिक स्वराज्य के नाम से विख्यात है, प्रात्त करना है। यदि 
भारत अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर सका, तो विश्व-शाति के लिए भारत 
की सबसे बड़ी देन होगी । ] 

महात्मा गान्धी ने बहुत सष्ट रूप में अपने मन्तव्य को संतार के 
सामने रक्खा है। यह भावना उम्र राष्ट्रीयदा की भावना से प्रेरित नहीं 
हुई है; प्रत्युत्‌ इसके मूल में मानवता है । महात्मा गांधी ने अनेक बार 
अपने भाषणों और लेखों में यह घोषेत किया है कि यद्यपि मेरा समस्त 
जीवन भारत के लिए स्वाधीनता प्राप्ति में लगा हुआ है, तथापि उसके 
द्वारा में विश्व-वन्युत्व की प्राप्ति करना चाहता हूँ। महात्मा गरान्धी की 
भावना उदार और व्यापक है । उसमें एक राष्ट्र-द्वारा दूसरे के दमन 

# ए९७ ए०एघाह पाता॥ 77 4, 999 ७9 88. 


श्रे० 


विश्व-शान्ति 


और लूट को स्थान नहीं है। महात्मा गान्वी अहिंसा के श्रवतार हैं 
और उनका सत्याअ्रह-आआान्दोलन उसी के समुज्ज्वल झालोक में अपने 
पथ का अनुसरण करता है। 

संज्षेप में महात्माजी राजनीति में श्राध्यात्मवाद (8|॥#76798॥87)) 
का पुट देकर लोक-कल्याणकारी बना देना चाहते हैं । महात्माजी 
की यह धारणा है कि “यदि सत्याग्रह विश्व-व्यापी हो गया, तो वह 
सामाजिक आआदश्शों में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर देगा और उस स्वच्छ 
दता तथा सैनिकवाद में घोर क्रान्ति कर देगा, जिसके कारण पच्छिम के 
राष्ट्रों में हा-हाकार हो रहा है !? 


आर्थिक-साप्राज्यवाद विश्व-शांति के लिए खतरा 


श्रार्थिक-साम्राज्यवाद विश्व-शान्ति की स्थापना में सबसे बढ़ी 
रुकावट है| यह हम विगत भ्रध्याय में बतला चुके हैं | यहाँ हम कुछ 
विद्वान्‌ राजनीतिशों के विचार इस सवंध में बतला देना चाहते हैं। 
भीमतो मेरी एडम्स (!/४०ए 308778)-द्वारा सम्पादित आधुनिक 
राज्य (779 ४०0७४ 988(8 ) में प्रकाशित 'क्या जनतंत्रवाद 
पुनर्नीवित हो सकता है !” विद्वान लेखक श्री ल्योनाई बुल्फ 
लिखते हैं-- 

धुके ऐसा प्रतीत होता है कि साम्राज्यवादीअणाली में जनतंत्र- 
वाद का निषेध है ; क्योकि उसके अ्रनुसार यह कल्पना की गई है 
कि यूरोपवाल्ों को अपने जीवन का ढंग निर्ंय करने का अधिकार 
है; थे अपने देशों की राजनीति का अपनी पद्धति के अ्रनुतार संचालन 
करने योग्य हैं; पर एशिया ओर अक्रीका-निवासी ऐसा करने के 
अयोग्य हैं। साप्राज्यवादी यह मानते हैं कि एशिया और अ्रक्रीका-निवासी 
अपनी प्रकृति से श्रेंगरेजों, फ्रान्सीसियों, और डचवातियों की श्रपेक्षा 
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शजनीतिक दृष्टि से हीन हैं ; इसलिए यही उचित ओर योग्य है कि 
अँगरेज, फ्रेन्च, श्रोर डच एशिया और शअ्फ्रीका के निवातियों पर 
शासन करें श्रोर राजनीतिक दृष्टि से हीन जातियों की राजनीति और 
समाज-नीति का निर्णय करें ।! 

इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति में जातीय मनोविज्ञान (0800 ?8ए- 
७॥०027) कितने भयंकर रूप से अपना काम कर रहा है, यह 
उपयुक्त कथन से मालूम हो जाता है। इसके आगे लेखक ने लिखा 
है कि समत्त एशिया में चीन, जापान, भारत, अक्षा, श्ररव, फ़ारत 
श्र अ्रफ्रीका में यूरोप की इस भावना फे खिलाफ़ बड़ा भयंकर विष्लव 
छिड़ा हुआ है। वे यूरोप की भरे छता के दावे के विरुद्ध विद्रोह कर रहे 
हैं। 0॥800%8 ै000॥ 950 ने भी यूरोप की इस मावना के 
विरुद्द एशियायी विद्रोह फे सम्बन्ध में अच्छा प्रकाश डाला है-- 

'एशिया में शक्तिशाली राष्ट्रीय आन्‍्दोलनों के कारण स्थिति बड़ी 
पेचीदा हो गई है । बीसवीं शताब्दी की दूसरी दशाब्दी तक यह धारा 
एक ही ओर प्रवाहित रही । एशिया में यूरोपीय विचारों, भावनाश्रों 
पद्वतियों का हृढ़ता से और निर्वाध गति से प्रवेश हुआ' | इसके बाद 
प्रतिक्रियाश्रों का समय आया । तुर्की, चीन और अफगानिस्तान में 
राज्यक्रान्तियाँ हुईं। भारतवर्ष में यूरोपीय-सम्यता के आदश्श के विदद् 
प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न हुईं। उसकी आ्रान्तरिक मान्यताओं में संदेह किया 
जाने लगा ये क्रान्तियाँ झ्रांशिक रुप में देश में श्रत्याचार और कुशाउन 


के कारण हुईं; परन्तु वे वैदेशिक प्रभाव और आवधिपत्य के विरद्ध 
भी यीं।” 
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राष्ट्रसंध ओर विश्व-शान्ति 


प्रिशिष्ड 


१ 
इंटली-अबीसीनिया-संघषे 


जिन विज्ञ पाठकों ने इस पुस्तक को श्राद्योपान्त पढा होगा, उनकी 
धारणा राष्ट्रसंघ के संबन्ध में क्या होगी--यह निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है। आपके सामने राष्ट्रसंघ क्या है (--सजीव चित्र उपस्थित 
किया गया है और विश्व-शान्ति की समस्या पर भी अनेक पहलुओं से 
प्रकाश डाला गया है| तब उनसे निष्कर्ष निकालने में कोई कठिनाई 
न होनी चाहिए। 

राष्ट्रसंध की भावना का मूलाधार विविध राष्ट्र हैं; इसलिए स्वायत्त 
सदस्य राष्ट्रों से पृथक उसकी कोई निजी सत्ता नहीं है । राष्ट्रसंघ विश्व 
के राष्ट्रों का एक संगठित समाज है ; अतः जो भ्रटियाँ और दोष उसके 
सदस्य-राष्टों में होंगे, वे स्वमावतः राष््रसंध में भी होने चाहिए । 

पाठकों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रसंध अब 

श्च्रर 


राष्ट्रसंघ और विद्व-शान्ति 


विश्व के राष्ट्रों का प्रतिनिधि नहीं रहा, वह यूरोपीय राष्ट्रों की एक गुप्त 
सभा के रूप में परिवर्तित हो गया है। थूरोप के राष्ट्रों की गति-विधि 
कैसी है, इससे भी आप भली-भाँति परिचित हैं। यूरोप के श्रषिकांश 
राष्ट्र आज अधिनायक-तंत्र के उपासक बन रहे हैं और राष्ट्रीयवा--उग्र 
राष्ट्रीयवा की पूजा ही उनका पम है। 

अपने-श्रपने राष्ट्रों के अ्रभ्युदय के लिए वे सब कुछ कर रहे हैं| 
इटली के भाग्य-विधाता मुतोलिनी ने सन्‌ १६३२ में यह स्पष्ट घोषित 
किया--'फासिज्म शान्ति के सिद्धान्त 'को अ्रस्वीकार करता है--हस 
सिद्धान्त की संघर्ष परित्याग से हुईं है और यह कायरता का लक्षण है ।” 

जरमनी के चान्सलर हिटलर ने अपनी पुस्तक 'श्रत्म-संघर्ष” (४५ 
87722)₹) में एक स्थान पर यह घोषित किया है क्रि--वह गुट 
बन्दी जिसके ध्येप्न में युद्ध-कमना को कोई स्थान नहीं दिया जाता, 
बिलकुल हेय श्रयदार्थे है !” 

हस प्रकार यूरोपीय राष्ट्रों के नेता अपने-अपने राष्ट्रों में इस प्रकार 
की बबर नीति का अ्रवश्षममन लेकर सुल्लमजुल्ला युद्ध का प्रचार कर 
रे हैं ; अपने-अपने देश के झायुधागारों में नवीन-नवीन नर-पावक 
ग्रद्नों का निर्माण करा रहे हैं ; राजदूत और श्रधिनायक (2|00/079) 
परस्पर गुहबन्दी (3॥787068) कर युद्ध के ज्षेधर को प्रशस्त कर रहे 
हैं। ऐसी स्थिति में श्राप राष्ट्रसंघ के जिद्धान्तों की कैसे रज्ञा कर सकते 
हैं। यूरोप ने इस समय, एक सशश्न शिविर का रूप धारण कर लिया' 
है। केवल एक चिनगारी की श्रावश्यकता है। 
....बुद-अबरोष का मार्ग' ([7॥0[207/?8 !(8॥)78 ज़॥षए [0 
ए707७॥ रे) के विद्यार्‌ सम्पादक के पुत्तक ।की प्रत्वावना में 
लिखा है-- 

“जंगली इस उम्य ऊँचे आतउन पर हैं ; उन्होंने उम्यता की मर्याद। 
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को तदस-नहत कर दिया है ओर अब वे उतकी श्ात्मा का विश्वास 
करने पर उतारू हो रहे हैं। क्या वे श्रपने ध्येय में सफलीभूत होंगे 
ग्रथवा सम्यता की शक्तियाँ शक्ति-सम्न्न होकर,यूरोपीय समाज पर.निय॑- 
शरण करेंगी--दो बातों पर निर्भर है| प्रथम--क्या पाश्चात्य जगत 
अपनी आधिक-समत्या के ह्न करने में समर्थ है...! द्वितीय--लोक- 
मत की युद्ध के प्रति मनोवृत्ति | यदि मविध्य में कोई बाव निश्चित है, 
तो यही है कि भावी विश्व-संग्राम के उपरान्त सभ्यता जीवित न रहेगी | 

हमने अनेक बार अ्रपनी यह निश्चित धारणा श्रमिव्यक्त की है कि 
यद्यपि राष्ट्रसंघ की भावना मौलिक और नवीन नहीं है, तथापि वर्तमान 
समय में उसका क्रियात्मक रूप एक सर्वश्रेष्ठ मानधीय आदर्श है, जितके 
सामने प्रत्येक राष्ट्र को श्रपना पिर भुकाना चाहिए ; परन्तु राष्ट्र-संध के 
संगठन में श्रनेकों मौलिक दोष (#एा08770॥78] 06/668 ) हैं, 
जिनके कारण उसकी भशीन सु.।मता से मली-माँति श्रपना कार्य संचा- 
लगन नहीं कर सकती। इन दोगों पर इमने पुत्तक के द्वितीय भाग में 
विशद रूप से प्रकाश डाला है ; अतः उनकी पुनदक्ति अनावश्यक, है। 
भारत के विद्वान लेखक 5. 9. 00॥80 ने अपनी 'विश्व-संकट 
और शान्ति-समत्या” नासक पुस्तक के अन्तिम अध्याय में विश्व-शान्ति 
स्थापना के लिए जो प्रस्ताव रखे हैं, उन पर भी यहाँ विचार कर तेना 
अग्रासब्विक न होगा । सुयोग्य विद्वान लेखक की योजना का सार इस 
प्रकार है-- 

धयुद्धावतान श्रौर शान्ति-स्थापन के लिए यह आवश्यक है कि 
सतार के शान्ति-प्रिय मनुष्य एक स्थायी विश्व-शान्ति-समिति (४४०76 
26६०७ 009706(80) कौ स्थापना करें | इस सप्तिति में प्रत्येक 
देश का एक अतिनिधि लिया जाय । यह प्रतिनिधि प्रत्येक देश की 
जनताद्वारा निर्वाचित हो ।” 


रश््छ 
१७ 


राष्संघ आर विद्व-द्षान्ति 


इस समिति के अ्रतिरिक्त एक स्थायी.न्याय-तभा की; स्थापना की 
जाय, जिसमें निम्न-लिखित सदस्य बनाये जायें-- 

१--प्रोफ़ेतरः इंस्टीन 
. २--यूप्टन तिन्कलेयर 

३--जाज बर्नाडे शॉ 

४--खीदधना प ठाकुर 

५४--रोम्या रोलाँ 

६--मैक्सिम गोक़ी 

७--मोहनदात कर्मचन्द गान्पी 

८--गिलबर्टमरे 

६--पिडनी वेब 

१०--हैरालड लास्की 

इन सदस्यों को यह भी अधिकार दिया जाय कि वे अपने तदत्य 
गदर सके ; परन्तु वे किसी राजनीतिक-दल से सम्बन्ध न रखते हों । 

त्याय-्तमा में १३ से अधिक सदस्य ने हों । यदि फ़िसी 
सदत्य का स्थान मृत्यु के कारण रिक्त हो जाय, तो उसकी नियुक्त 
सभा करे | 

यदि विविध राष्ट्रों में कोई संघर्ष उपत्यित हो जाय, तो वह शीत्र 
ही न्याय-उभा ( 80470 0 7708268 ) में मेज देना चाहिए। 
यदि सभा यह उचित समझे कि उसे संधर्ष-स्थल पर जाकर उसका 
अध्ययन करना चाहिए, तो वह, एक अपनी उपसमिति नियुक्त कर 
सकती है श्रीर उसकी सहायता के लिए दो विशेषज्ञ शी 000 6860 
(07077॥०8 की सम्मति से नियुक्त किये जा सकते हैं| इस उप- 
समिति की रिपोर्ट पर न्याय-समा को अपना निर्णय देना चाहिए भर 
यह निर्णय विश्व-शान्ति समा में विचार के लिए पेश किया जाय ता 


श्ध्द 
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उसे पर सम्मति ली णाय | यदि वह बहु सम्मति से पास हों गया, तो' 
दोनों पद्दो' पर वह लागू होगा । 

यदि इस निर्णय को कोई पक्त-न माने, तो उसके विरुद्ध श्रारथिक- 
राजनीतिक वहिष्कार घोषित किया जाय। ' 

इन दोनों संस्थाओं के विधान की भूमिका में यह स्पष्ट घोषित किया 
जाना चाहिए कि प्रत्येक देश को विदेशी शासन स्रे मुक्ति पाने का 
अधिकार है। इसका निश्चय लोकमत (06/07070077 ) से 
होना चाहिए। 

इन संस्थाओं के व्यय का भार प्रत्येक देश पर होना चाहिए । 

श्रयनी योजना की रूप-रेखा दे देने के उपरान्त योग्य लेखक ने 
श्रपने मूल तिद्धान्त को बड़े जोरदार शब्दों में लिखा है।...... 

870 एज्णत १88९९ 80076 70 08९' 9९ शाणिाएं९0 
6900 ए9०00४78 & जक्क'-07व५ ज्रो0 ॥8ए8 ४॥०एए 8 ह8ए९शपच्दो 
॥ात्ताए 007 प्रप्रणाशा 8870006ए.. वे ( 78 70ज़ ध॥76 407 
]0ए9"8 07 9९४०९ ॥0 8२९ 8 )8४ & 66876"868 8४६शा। 7* 

विद्वान लेखक की योजना पर एक दृष्टि डालने से यह स्वथा स्पष्ट 
हो जाता है, कि वह राजनीतिशों श्रौर राजदूतों में व्रि्कुल विश्वास 
नही रखते ; इसलिए वह शान्ति स्थापन के प्रयत्न में उनको कोई 
स्थान देना भी नहीं चाहते | हम लेखक भहोदय के इस भन्तव्य से 
पूरतः सहमत हैं ; प-न्तु फिर भी हमें इसमें सन्देह् है,क्रि संसार की 
राष्ट्रीय सरकारों के सहयोग के बिना यह योजना क्रियात्मक रूप में सफल 
बन सकेगी । 

यदि ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सरकारों ने 'विश्व-शान्तिन्सभा” से 
असहयोग किया, तो बड़ी मयकर परिस्थिति उद्यन्न हो जायगी श्र 
शान्ति-सभा का प्रयल्ल विफल हो जायगा | 
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हमारी श्रनुमति में राष्ट्र-संघ के संगठन में करान्तिकारी परिवर्तन 
की झतीव आवश्यकता है । उसका संगठन प्रत्येक राष्ट्र की स्वापीनता, 
समता और त्वमाग्य-नि्य की योग्यता के आधार पर किया जाय। 
सब॒त-राष्ट्रों (07990 ?0श्ञ07/8) और छोटे राष्ट्रों के श्रवांनीय मेद 
का अन्त कर उन्हें समान पद और अधिकार, दिये जायें। प्रत्येक राष्ट्र 
की स्वाधीनता के अधिकार को स्वीकार किया जाय | 

राष्ट्रसंध में प्रतिनिषि-मण्डल की पद्धति में मी परिषतन किया 
जाना उचित है | श्रव तक प्रतिनिधियों की नियुक्ति राष्ट्र की सरकारों 
द्वारा होती है । यह निर्वाचन का सबसे बड़ा दोष है। इस पद्धति के 
कारण ही राष्ट्रसंध में राष्रीय-सचियों ()(॥806/8) और राजदूतों की 
वूती बोलती है । श्रतः राष्ट्र्ंघ को राजदूतों के कुचक से बचाने के 
लिए तथा रुच्चे श्र्थों में राष्ट्र का प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए यह 
आवश्यक है, कि प्रत्येक राष्ट्र के प्रतिनिधि का निर्वाचन जनता द्वारा 
किया जाय। 

राष्ट्रसंध की फॉपिल और असेम्बली में राष्ट्र और शासन (ऐ४- 
४0०॥ & 907000॥॥0॥0) दोनों के समान सख्या मेंप्रतिनि/पे होने 
चाहिएँ | उनकी समान ही अ्पिकार भी प्राप्त हों, जो सदस्य सरकार- 
द्वारा नियुक्त हो, वह तत्कालीन मंत्रि-मणडल (0879) से श्रपना 
सम्पंक न रखता हो | 

इसके श्रतिरिक्त यूरोप के राष्ट्रों को साम्राज्यवाद की लिप्सा का 
परित्याग कर अपने अधीनस्थ राज्यों को स्वतन्त्रता दे' देनो चाहिए । 
जब यूरोप के राष्ट्र स्वतः ऐसा करने लगेंगे, उस समय यह स्पष्ट प्रमाणित 
हो जायगा, कि यूरोप विश्व में सच्ची शान्ति स्थापित करना चाहता है। 

श्रादेशयुक्त शासन-प्रणाली की स्वाधीनता के पिद्धास्त के विपरीत 
है ; इसलिए इतका भी अन्त होना शेयस्कर है । 


२६० 


परिशिष्ठ 

संधार के समस्त राष्ट्रों को अपने सम्बन्ध शान्तिमय तथा विश्वास 
पूर्ण बनाने चाहिए। पारत्परिक मय, आशंका और अविश्वात ही 
शान्ति के लिए खतरनाक है। 

दूसरी ओर विश्व-संसक्षृति के प्रचार तथा प्रतार के लिए मानसिक 
सहयोग की आवश्यकता है। लोकमत को शान्ति-प्रिय बनाने के लिए 
सावजनिक शिक्षण ही एकमात्र सफल साधन है। परस्पर राष्ट्रों के 
साहित्य, संस्कृति, धर्म, श्राचार-विचार, दर्शन, शान-विज्ञान का 
सहानुभूति-पूर्वक अ्रध्ययन ही मानसिक-सहकारिता की भावना पैदा कर 
सकता है ! 

राष्ट्रीय-शिक्षणालयों में विश्व-शान्ति के समर्थक साहित्य को स्थान 
मिलना आवश्यक है | इमारे साहित्य में ऐसे भावों और विचारों का 
समावेश हो, जो हमें श्रन्तर्राष्ट्रीया विश्व-बन्धुत्त की ओर के जाय | 
युद्ध, सैनिकता, अख्र-विश्ञान श्रौर कूटनीतिशता के विशान का विनाश 
किया जाना ही उचित है। इनके जीते-जी शान्ति की समस्या हल 
होनी मुश्किल है। 

जब राष्ट्रगसंघ अपनी मृत्युरया पर जीवन की अ्रन्तिम घड़ियाँ 
गिन रहा है--जब यूरोप के संकुचित राष्ट्रीयता के पुजारी राष्ट्र और 
उनके अ्रधिनायक (008078) संसार को युद्ध की ओर शीम्रतम 
गति से ले जा रहै हैं, ऐसे समय में ससार के प्रतिभाशाली महापुरुषों--- 
वैज्ञानिकों, शिक्षकों, दाशनिकों, राजनीतिक-विचारकों, गेखकों--का यह 
करतंब्य है कि वे इस बढ़ती हुईं अ्रराजकता के प्रति विद्रोह करें ; इस 
श्रन्तर्राष्ट्रीय-अराजकता का नाश करने के लिए कर्म-त्षेत्र में श्रप्न॒तर 
हों, अ्रपने संगठन को शक्तिशाली बनावे | (6 [70पराधध/णात्नं 
00०ण्राग्रा/86 ०7 77(0000ए६) 00007/4007 (अन्तर्राष्ट्रीय 
मानसिक सहयोग समिति) को जागृत होकर इस ओर अपना कदम 

श्दर्‌ 


राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति 


बढ़ाना चाहिए । भारत के विश्व-विख्यात्‌ दाशनिऋ-प्रवर भी० एस० 
राधाकृष्णन के शब्दों में हमे अपने जीवन का ध्येय यह बनाना चाहिए-- 


80 4078 88 0॥6 एा्षा। [8 |7 ए780॥, 4 था। ॥0॥ [706 ; 
80 0॥0 88 076 ॥8070॥ 48 शो९७४, । 00008 $0 ॥ 


यही विश्व-वन्धुल श्रौर स्थायी शान्ति का सच्चा मार्ग है | 
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२ 


राष्ट्रसंघ का विधान 


प्रस्तावना 


हम प्रतिश करनेवाले बढ़े-बढ़े राष्ट्र श्रन्तराष्ट्रीय सहकारिता 
बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए, 
युद्ध न करने के बन्धन को स्वीकार कर, परत्पर राष्ट्रों में प्रकाश्य रूप 
से न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को सुरक्षित रखकर विमिन्न 
सरकारों के परस्पर व्यवद्वर में अ्रन्वराष्ट्रीय विधान के प्रयोग में ब्याव- 
हारिकता है, यद्द बात विश्वास-पूर्वक ध्यान में रखकर सुसंगठित राष्ट्रों 
की पारथरिक सन्धियों की प्रतिशञाओं का पूरा आदर करते हुए न्यायन्चुद्धि 
को जाणत रखकर राष्ट्र-संघ की इस योजना को स्वीकार करते हैं । 


धारा < 


२३--राष्ट्र-संघ के मूल सदस्य वे ही राष्ट्र होंगे, जिन्होंने योजना परे 
अपने हस्ताज्र कर दिये हैं, जिनकी यूची विधान के श्रन्त में दी हुईं 
शद्‌३े 


राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति 


है और वे राज्य भी इसके सदस्य हैं, जिन्होंने बिना किसी संरक्षण के 
इस विधान को स्वीकार कर लिया है, जो हस विधान को स्वीकार 
करते हैं, उन्हें इस विधान के कार्यान्वित होने के दो मांस पूर्व श्रपनी 
घोषणा पेक्रेद्रयिट (39078 ॥6) में भेज दें। उस घोषणा की 
सूचना राष्ट्रसंघ के अन्य सब सदस्यों को दी जायगी। 

२--कोई स्वाधीन राष्ट्र, उपनिवेश, संरक्षित राज्य जिनके नाम 
यूची में नहीं दिये गये हैं, राष्ट्रग“ंध के सदस्य उसी समय हो सकते हैं, 
जब असेम्बली ने ३ सम्मति से स्वीकार कर लिया हो। उन राज्यों ने 
अपनी सद-भावना प्रकट की हो कि श्रत्तर्राष्ट्रीय समझोतों को सचाई 
के साथ प्रयोग में लाने की वे प्रतिश करेंगे । यह भी स्वीकार करेंगे, 
कि राष्ट्र-संघ सेना, नाविक-सेना, आकाश-सेना ओर शल्ञाज्ं के सम्बन्ध 
में जो नियम बनायेगा, उनका वे पालन करेंगे | 

र--सदस्य-राष्ट्र, संध से प्रथक्षता की सूचना देने के दो व 
उपरान्त, राष्ट्र-संघ से सम्बन्ध त्याय कर सकता है ; परन्तु सखबन्ध 
त्याग से पूर्व उसे विभिन्न राष्ट्रों के साथ जो अ्रन्तर्राष्ट्रीय समझौते 
हुए हों, उन्हें पूरा कर देना चाहिए, | 


घारा २ 


राष्ट्रसंध अपना समस्त काम-काज इस विधान के अनुसार श्रसे- 
मबल्ी, कोंतिल और स्थायी मन्नि-मश्ठल्-कार्यातय के द्वारा करेगा । 
घारा ३ 
१-- असेम्बली में राष्ट्रसंघ के सदस्यों के प्रतिनिधि होगे | 
२--असेम्बली के अधिवेशन समय-समय पर आवश्यकृतानुक्षार 
तियत समय पर राष्ट्र-संघ के केन्द्र में अथवा अन्य नियत स्थान 
पर होंगे। 
१२६४ 


परिशिष्ट 


३--असेम्बली अपने श्रधिवेशनों में उन कार्यों का सम्मादन 
करेगी, जो उसकी मर्यादा के श्रन्तगंत हैं श्रथवा जिनका विश्व-शान्ति 
से सम्पंक है। 

४--अपेन्नली के प्रत्येक अ्रधिवेशन में प्रत्येक सदस्य ()(00॥|07) 
एक सम्मति दे सकेगा ओर प्रत्येक राष्ट्र अपने तीन प्रतिनिधि 
( ह0[0४४4॥४7८४ ) मेज सकेगा। 


धारा ४ 


१--कौंसिल में प्रमुख मित्र-राष्ट्रों ( ?:4॥0ं08] 4]00 
70७78 )# श्रौर सहकारी-राष्ट्रों के एवं संधर के चार अ्रन्य प्रति- 
निधि होंगे। राष्ट्र-पंध के यह चार सदस्य असेम्बली अपनी इच्छा- 
नुसार समय समय पर नियुक्त करेगी । जब तक अरसेम्ब॒ली-द्वारा यह 
8 प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किये जायेंगे, तब तक वेशजियम, ब्रेमिल, 
स्पेन और ग्रीस इन चार राष्ट्रों के प्रतिनिधि कौंसिल के सदस्य होंगे | 

२--असेम्बली की बहुसम्मति की स्वीकृति से, कोॉत्िल राष्ट्र-संध 
के ऐसे श्रतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत कर सकती है, जिनके प्रतिनिधि 
सदैव कोंतिल के सदस्य रहेंगे | | 

ऐसी हो स्वीकृति से कोंतिल अपने उन सदस्यों की संख्या में वृद्धि 
कर सकती है, जो श्रसेम्बली से चुनकर मेजे जाते हैं। | 

० प्रमुख मित्र-राष्ट्र ओर सहकारी-राष्ट्र ये है--- 

१ सयृक्तनाष्ट अमेरिका, २ ब्रिदिश, हे फ्रान्म, ४ इटली, ५ जापान । 

प श्सके भतुसार ५ सितम्बर १६२६ को बमेनो क्रॉसिल का स्थायी सदस्य 
चत्तावां गया । 

| भ्सेखली के २५ सितम्दर १९२२ ३० के प्रस्तावानुमार कोंसिन के सदत्य 
को जा + 6९ दिये गये। ५ सिग्दरर !६२६ के प्रसागनुततार अपेलतों द्वारा 
निर्वाचित सदस्यों की संज्या ६ कर दी गई । 


श्द्र 
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२-- श्र ) असेसज्नी दो-तिहाई सम्मति से अ्रस्थायी सदस्यों के 
निर्वाचन-नियम तैयार करेगी। इन नियमों में कार्य-काल, मर्यादा, 
पुननिर्वाचन की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख होगा । 

३--कोसिल के अधिवेशन समय-समय पर आवश्यकतानुसार 
राष्ट्रसंघ के फेन्द्र में अथवा अन्य नियत स्थान में होंगे। प्रति वर्ष 
एक अधिवेशन तो श्रनिवायंतः होगा । 

४--कोंसिल अपने अ्रधिवेशन में उन्हीं कार्यों का समादन 
करेगी, जो उसकी कार्यन्सीमा के अ्रन्तंगत हैं। भ्रथवा जिनका सर्मक 
विश्व-शान्ति से है । 

४--यदि राष्टुसंघ के किसी सदस्य के हितों से विशेष रूप से 
संबंधित विषयों पर कोंसिल में विचार किया जायगा और कॉौंसिल में 
उस सदस्य-राष्ट्र का कोई प्रतिनिधि न होगा, तो कॉंसिल उसके प्रति- 
निधि को श्रामत्रित करेगी | 

६--कोपिल के प्रत्येक सदस्य को एक सम्मति देने का भ्रधिकार 
होगा । और एक से भ्रधिक प्रतिनिधि न मेजा जायगा | 


पारा 


१--इस विधान की किसी धारा में या वत्तमान सन्धि की किसी 
शत में यदि सष्ट उल्हेख किया गया हो, तो उन श्रपवादों को छोड़ 
कर अ्सेग्मली और कफॉंसिल के सब निर्णय सर्व-सम्मति से होंगे । 

२--अ्रसेम्बली या कॉंसिल के अधिवेशनों में समस्त कार्य-कम 
के विषय ( (४(8/8 0! ?70090076 ) निनमें उन समितियों 
की नियुक्ति भी सम्मिलित है, जो किप्ती विषय की जाँच के लिए नियुक्त 
न मा लाल 


>( यह संशोधन २६ जुलाई (६१६ को प्रयोग में लाया यवा । 
०] 
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होगा । और अधिवेशन में उपत्यित सदस्यों की बहु सम्मति से निर्यंय 
किया जा सकता है। 


३--अप्ेम्बली और कॉंसिल के प्रथम अ्रधिवेशन संयुक्तरशष्ट्र- 
अमेरिका के राष्ट्रपति ( ?708007 ) द्वारा आमंत्रित होंगे। 


धारा ६ 


१--राष्ट्रसंध का स्थायी-मंत्रिमंडल-कार्यालय संघ के केन्द्र- 
स्थान में होगा। कार्यातय में प्रधान-मंत्री, एवं मंत्री और कार्यकर्तो 
रहेंगे । 

२--प्रथम्‌ प्रधान-संत्री वह होगा, जिसका नाम परिशिष्ट में दिया 
गया है। तत्मर्वात्‌ प्रधान-मंत्री की नियुक्ति कौपिल द्वारा होगी; 
परन्तु उसके लिए कौसिल के बहुमत की सहमति आवश्यक है। 

३--कार्यालय के मंत्रियों श्रोर कर्मचारियों की नियुक्ति प्रधान- 
मंत्रीद्वारा होगी ; परन्तु कोंसित की सहमति आवश्यक है। 

४--असेम्बली और कोंसिल के अधिवेशनों में प्रधान-मंत्री अपने 
पद की मर्यादा के अनुसार काम करेगा | ह 

१--राष्ट्र-संघ के व्यय के लिए घन राष्ट्र-संघ के सदस्यों को उत 
अनुपात के अनुसार देना होगा ; जिसे अ्रसेम्बली नियत कर देगी। 


धारा ७ 


१--राष्ट्रसंघ का केन्द्र जिनेवा में स्थापित किया गया है। 
२--कौंसिल को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह केन्दर-स्थान में 
परिवर्तन कर दे । 
३--राष्ट्र-संघ के अ्रन्तगंत तथा उससे सम्बन्धित समस्त पद 
(?0४80॥8 ) ज्री भ्रौर पुरुषों के लिएस मान रुप से प्राप्य हैं। | 
१६७ 
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४--राष्ट्रसंध के सदस्यों के प्रतिनिधि ( (97080॥/॥785 ) 
और संघ के कर्मचारी ( 0(0088 ) जब राष्ट्र-ंध के कार्यों में 
शंन होंगे, तब वे उन अधिकारों का भोग फर सकेंगे, जो दूतों 
को प्राप्य हैं। 

४--भवन तथा अ्रन्य सम्पत्ति जो राष्ट-संप के श्रधीन होगी 
अथवा जिसका प्रयोग उसके कर्मचारी तथा प्रतिनिधि करते होंगे विनष्ट 
ने की जा सफ़ेगी | 


चारा ८ 


१--राष्टर-संव के सदस्य यह अनुभव करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र को 
उतने ही शजास्त्र रखने चाहिएँ, जितने उसकी रज्ञा और शान्ति के 
लिए आवश्यक हैं। यह कार्य सब राष्ट्रों को समान रुप से भ्न्तरराष्ट्रय 
प्रतिशा सममकर करना चाहिए। 

२--कौंसिल, प्रत्येक राष्ट्र की परिस्थितियों भर भौगोलिक स्थिति 
का विचार कर, विविध शासकों के विचार तथा प्रयोग के लिए, शजादओं 
को न्यून करने की योजनाएँ बनायेगी | 

३--ऐसी योजनाओं पर प्रति दस वर्ष बाद पुनविचार किया 
जायगा तथा संशोधन भी किये जायेंगे। 

४--जद ये योजनाएँ विविध शासनोंद्वारा स्वीकार कर जी 
ल्येंगी, तो उनमें निश्चित शत्नाज्रों की मर्यादा में कॉसिल की सम्मति 
के बिना वृद्धि नहीं की जा सकेगी । 5 

६--राष्ट्र-सध के सदस्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि युद्धो" 
पयोगी शल्लात्न और गोला-बारूद ्रादि का गुप्त कसनियों (2778 
(0070]87768 ) द्वारा तैयार करना आपत्ति-जनह् है। कपिल यह 
'परामश देगी कि ऐसे श्न-निर्माण से प्रति-कतित दुभरिणाम फैसे 


श्श्द् 
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दूर किये जा सकते हैं। कौंतिल उन सदस्य-राष्ट्री की आवश्यकताश्रों 
का पूरा विचार रक्खेगी, जो अपनी देशरक्ार्थ पर्याध शज्ञाज तैयार 
करने में अ्रसमर्थ हैं। 

६--राष्ट्र-सघ के सदस्य स्वीकार करते हैं कि वे युद्ध-काल के 
समय उपयोगी युद्ध-सामग्री-निर्माता कारखानों की परित्यिति, श्रपने 
शखआज्रों की क्षमता एवं सेना, नौ-सेना श्राकाश-सेना के कार्यक्रम का 
परिज्ञान पूर्ण तथा स्पष्ट रूप से एक दूसरे को करा देंगे। 


धारा ९ 


एक स्थायी कमीशन नियुक्त किया जायगा, जो कॉसिल को घारा 
१ और ८ में प्रतिपादित विषयों को कार्यान्वित करने तथा सैनिक, 
नौ-सेना-सम्बन्धी और श्राकाश-सेना सम्बन्धी प्रश्नों पर परामश देगा | 


धारा १० 


राष्ट्र संध के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रसघ के समस्त 
सदस्यों की वतमान राजनीतिक स्वतंत्रता और दैशिक सीमा की वाह्म 
श्राक्रमण से रत्ञा को जाय | यदि कोई ऐसा श्राक्रमण ही, श्रयवा 
ऐसे आ्राक्मण की घमकी दी गई हो, था ऐसे आक्रमण का खतरा हो, 
तो कॉसिल परामर्श देकर ऐसे साधन जुटावेगी, जिनसे यह प्रतिशा 
पूरी हो जाय। 

घारा ११ 

१--यदि कोई युद्ध या युद्ध की घमकी, जिसका राष्ट्र-संघ के 
सदस्य पर तुरन्त परिणाम होना संभव हो भ्रथवा न हो, तो यह समस्त 
राष्ट्रसंध के हित का विषय (08087 07 00080) घोषित 
किया जाता है और संघ इस विषय में कोई भी ऐसा कार्य करेगा, जो 
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राष्ट्रों की शान्ति-रक्ञा के लिए, विवेकपूर्ण और प्रभावकारी, माना 
जायगा । यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाथ, तो संघ के किसी सदस्य- 
राष्ट्र की प्रार्थना पर प्रधान-मंत्री तर्त' कॉम्रिल का अधिवेशन 
बुलावेगा | 

२--यह प्रत्येक तदस्य-राष्ट्र का मित्रवत श्रधिकार घोषित किया 
जाता है कि वह उन परित्थियों की श्रोर श्रसेम्नली और कॉतिल का 
ध्यान आ्राकषित करे, जिनका श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्पस्धों पर प्रभाव पढ़ता 
है और जो पर्पर राष्ट्रों के सदभाव तथा अश्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को 
श्राघात पहुँचाती हैं | | 


धारा १९ 


१--राष्ट्र-संघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि यदि उनमें कोई 
विवाद उठ खड़ा हो, निससे राष्ट्रों में परस्पर युद्ध की उम्भावना हो, तो वे 
पंचायत (8 "॥78[07), न्यायालय (वंए४0४8| 800॥0॥॥07) 
अथवा कौसिल-द्वारा जाँच-पड़तांज के लिए उसे सौंप देंगे । 

दे यह भी स्वीकार करते हैं कि पंचायत के निपटारे, न्यायालय 
के निर्णय अथवा कॉसिल की रिपोर्ट के बाद तीन मास तक किसी भी 
दशा में युद्ध न छेड़ेंगे । 

२--हस धारा के श्रन्तंगत प्रत्येक दशा में, पंचों का निप्रदारा 
या न्यायालय का निर्णय यथासंभव शीघ्र हो जाना चाहिए। श्रौर 
कॉंसिल की रिपोट विवाद के जाँच के लिए सौंपने के छः मांस के 
ग्रन्दर प्रकाशित हो जानी चाहिए | 


घारा १३ 
१--राष्ट्र-संघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि जब उनमें कोई 
संघर्ष उत्तनन्‍न हो जाय, जो उनके मत से पंचायत निर्णय या न्यायालय 
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निर्णय को सौंपे जाने के योग्य हो, और थो राजदूतों की कूठनीतिशञता 
से संतोष-पूंषंक तय न हो सकता हो, तो उत्त विवाद को वे पंचायत 
या न्यायालय के निरंय के लिए साँप देंगे | 

३--सन्धि की व्याख्या, अन्तर्राष्ट्रीय विधान का कोई प्रश्न, 
किसी ऐसे तत्य ( 80६ ) का अल्तित्व, गिसके प्रमाणित होने पर, 
वह अ्रन्तर्राष्ट्री-प्रतिश का भंग माना जाय, अ्रथवा इस प्रकार की 
प्रतिज्ञान्मग पर जो क्षति पूर्ति की जाय, उसका स्वरुप व मर्यादा, उन 
विषयों में घोषित किये गये हैं, जो सामान्यतया पंचायती-निर्शय अ्रथवा 
न्यायालय-निणय के योग्य हैं | 

३--स प्रकार के विवाद विचारार्थ जिस न्यायालय को सपि 
जायेंगे, वह घारा १४५े अनुसार स्थापित, अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी व्यायालय 
होंगा, या कोई अध्यायी न्यायालय (7 00पघाव। ) जिसे उमय 
पतक्त स्वीकार करें अ्रथवा ऐसा श्रस्थायी न्यायालय, जिसका उल्लेख 
उन दोनों पत्तों की सन्धियों में हुआ हो । 

४--राष्ट्रसंघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि वे किसी भी 
निर्णय या निपटारे को पूरी सच्चाई के साथ प्रयोग में लावेंगे और वे 
संघ के किसी भी सदस्य के विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ेगे, नो 3सके अनुसार 
व्यवहार करेगा । यदि किसी अवस्था में ऐसे निपारे या निर्णय को 
प्रयोग में नहीं लाया गया, तो कॉठिल उन साथनों पर विचार करेगी. 
लिनसे निपटारा या निर्णय काय-रूप में लाया जा सके | 


धारा १४ 


कौंतिल ऐसी योजनाएँ तैयार करेगी श्रौर उन्हें संघ के सदस्यों 
की स्वीकृति के क्षिए सॉंप देगी, जिसके श्रनुसार अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी 
न्यायात्रय स्थापित किया जा सके | इस न्यायालय को श्रषिकरार 


२७१ 
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होगा कि वह अन्तर्राष्ट्रीय किसी भी विवाद का निपठारा करे, जो उभव 
पत्तों द्वारा उसे सौंपा गया हो । यदि भ्रसेम्बली या कोंसिल कोई विवाद 
या प्रश्न न्यायालय को सौंपे, तो उसे अपनी परामश-युक्त सम्मति 
देनी चाहिए | 
घारा १५४ 

१--यदि राष्ट्र-संध के सदस्यों में ऐसा कोई विवाद उत्तन्न हो जाय, 
जो उनके लिए संबंध-विच्छेदकारी ऐिद्ध हो और णो धारा १३ के 
अनुसार पंचायती निपारे या न्यायाज्ञय के निर्णय के निमित्त न सौंपा 
गया हो, तो राष्ट्र-संप्र के सदस्य यह स्वीकार करते हैँ कि वे उस विवाद 
को कोंतिल को सौंप देंगे। विवादी राष्ट्रों में से कोई भी प्रधान-मंत्री 
को विवाद की सूचना देकर उसे कौंसिल को सौंप सकता है झोर वह 
( 96070877-0897679] ) उत्त विवाद-पूर्ण जाँच-पढ़ताल तथा 
विचार के लिए आवश्यक प्रबन्ध करेगा | 

२--इस उद्देश्य के पृत्यार्थ विवाद के पक्ष यथा शीघ्र प्रधान-मंत्री 
को विवाद के संबंध से अपने-अपने वक्तव्य देंगे, जिनके साथ सभी 
प्रासज्षिक तथ्य और कागजात भी दिये जायेंगे श्रथवा बतलाये जायेंगे, 
कौपिल उनके प्रकाशन के लिए शीम आ्रादेश करेगी । 

३--विवाद के निपयरे के लिए कॉसिल पूरा प्रयत्त करेगी, यदि 
ऐसे प्रयत्न सफ़लीभूत हुए, तो कॉसिल जैता समुचित सममेगी, वैता 
एक वक्तव्य प्रकाशित करेगी, निध्वमें ऐसे तथ्यों और धटनाओं और 
निष्क्षों एवं निर्शंय की शर्तों का समावेश होगा | 

४--यदि विवाद इस प्रकार तय नहीं हुआ, तो कॉपिल स्व" 
सम्मति या बहुसम्मति से रिपोट तैयार करेगी और प्रकाशित करेगी, 
जिसमें विवादों के तथ्यों और सिफारिशों का उल्लेख होगा, णो उपतके 

बंध में समुचित श्रौर उपयुक्त होंगे | । 
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४--राष्ट-संघ का कोई भी सदस्य, जिसका कौंतिल में प्रतिनिधि 
होगा, विवाद के तथ्यों, घटनाओं और उनके निष्कर्षों के संबंध में 
एक वक्तव्य प्रकाशित करेगा | 

६--यदि कोंसिल की रिपोर्ट, विवादी-पक्चों फे ्रतिरिक्त, सब- 
सम्मत्ति से स्त्रीकृत हुईं, तो तंब के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि 
वे विवाद के उस पक्ष के विरुद्ध युद्ध नहीं करेंगे, जिसने रिपोर्ट की 
सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। 

७--यदि फौसिल सबं-सम्मति से रिपोण तैयार करने में सफल 
न हुई, तो राष्ट्-संघ के सदस्यों को यह अ्रधिकार छुरक्षित है कि वे 
कोई ऐसा कार्य करें, जिसे वे न्याय श्रौर खत्व की सुरक्षा के लिए 
आवश्यक समझें । 

८--यदि कोई विवाद किसी एक पक्ष द्वारा सबंया राष्ट्र का आन्त- 
रिंक विवाद माना जाता है और कौंतिल-द्वारा भी जाँच करने पर ऐसा 
ही पाया जाता है, तो कॉसिल ऐसी ही रिपोर्ट देगी और उसके निर्णय 
के लिए. कोई सिफारिश न करेगी। 

६--इस धारा के अन्तर्गत कीसिल किसी दशा में, विवाद को 
असेम्बली को सौंप सकती है। विवाद के उमय-पत्तों में से, किसी एक 
की प्रार्थना पर विवाद इस प्रकार सॉंप दिया जायगा ; क्रिन्तु इस 
प्रकार की प्रार्थना विवाद को कौसिल के सुपुरं करने के १४ दिन के' 
भीतर की जानी चाहिए | 

१०--इस प्रकार जो विवाद असेम्बली को सौपा जायगा, उसके 
सबंध में असेग्बली को कार्यवाही करने के वही श्रधिकार होंगे, जो धारा 
१२ के अनुतार कॉसिल को प्राप्त है। यदि असेम्बली की रिपोर्ट को 
उन तदस्य-राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया, मिनके प्रतिनिधि कौंसिल में भी 
हों श्रौर तंघ के उद॒स्यों के बहुमत से वह स्वीकृत हो गई हो तथा 

१७३ 
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विवादी पक्ष उसे स्वीकार भी न करें, तो उस रिपोट का उतना ही 
मूल्य होगा, मितना कोंसिल की सब-सम्मति रिपोर्ट का हो सकता है| 


भारा १६ 


--थदि राष्ट्र-संघ का कोई सदस्य धारा १२, १३ या १३ की 
उपेक्षा कर युद्ध छेड़ दे, तो समझा जायगा कि उसने संध के सब 
सदस्यों के विरुद्ध युद्ध छैड़ा है । राष्ट्रसंघ उस राष्ट्र को दुर्त ही व्यापा- 
रिक था आ्रारथिक संबंधों से वरिष्कृत कर देगा ; अपने नागरिकों भर 
उत राष्ट्र के नागरिकों के सत्र संबंध परित्यक्त कर दिये जायेंगे, एवं 
अन्य राष्ट्रों के नागरिकों तथा उस विद्रोही राष्ट्रों के नागरिकों के बीच 
आशिक, व्यापारिक तथा व्यक्तिगत सभी संबंध त्याग दिये जावेगें, चाहे 
राष्ट्र राष्ट:-तंघ के सदस्य हों या न हों । 

२--ऐसी श्रवस्था में, राष्ट्रनसंघ के विधान की सुरज्ञा के लिए 
संघ के सदस्य राष्ट्र जल-स्थल, भ्रक्राश-सेना के द्वारा किस प्रकार 
रुशल्न-सेना की सहायता करें, विभिन्न राष्ट्रों को इसकी रिफारिश 
करना कोंसिल का कर्तव्य होगा। 

३--संघ के सदस्य यह भी स्वीकार करते हैं कि वे उन 
श्राथिक और राजल्व-संबंधी साधनों में परस्पर सहायता करेंगे, जो हंस 
घारा के श्रन्तगंत प्रयोग में लाये जावेंगे, जिससे. उपयुक्त साधनों पे 
उत्नन्न क्षति और अ्रशुविधाएँ कम हो जायें | और वे परस्पर एक दूसरे 
की सहायता करेंगे और वे राष्ट्रनंघ के किसी भी सदस्य की सेनाओं को 
अपने प्रदेश से गुजरने के लिए सुविधा देंगे, जो राष्ट्रन्संघ के विधान 
की रचा में सहायता दे रहा हो । 

४--थदि संघ का कोई सदस्य विधान को भद्ष करें, तो फॉपिल 
की सम्मति से, जिस कॉसिल में संघ के सब सदस्यों के अतिनिषि हैं, 


१७४ 


परिशिष्ट 


उस राष्ट्र को कौंतिल से वहिष्कृत कर दिया जायगा और चह संघ का' 
सदत्य नहीं माना जायगा | 
धारा १७ 


१--यदि किसी अ्रवस्था में, किसी राष्ट्र या राष्ट्रों के साथ, जो संघ 
के सदस्य नहीं हैं, संव के किसी सदस्य के साथ विवाद छिड़ जाय, तो 
संघ उन असदस्य राष्ट्रों को केवल उस विवाद के लिए. संघ की सद- 
स्पता स्वीकार करने के लिए अनुरोध करेगा | यह सदस्यता उन शर्तों 
के अनुसार स्वीकृत होगी, जो शर्ते कॉँसिल को उचित जान पढ़ेगी। 
यदि ऐसा नियन्त्रण स्वीकार कर लिया गया, तो धारा १२ से १६ तक 
का उपयोग, ऐसे परिवर्तनों ओर संशोधन के साथ किया जायगा, 
निन्हें कोंसिल योग्य सममे | 

२--ऐसा नियन्त्रण दिये जाने के उपरान्त, कोंसिल शीघ्र ही विवाद 
को परित्यितियों की जाँच प्रारम्भ कर देगी ओर वह ऐसे कार्य के लिए, 
तिफारिश करेगी, जो स्थिति के अनु कुल सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक. कार्य- 
कुशल होगा। 

३--यदि कोई राष्ट्र ऐसे नियंत्रण को अल्वीकृत करे और राष्ट्रसघ 
के विरुद्ध युद्ध छेड़े, तो उस राष्ट्र के विदद्ध धारा १६ के अनुसार काम 
किया जायगा। 

४--यदि विवाद के उसय पक्त राष्ट्र-संघ का नियन्त्रण स्वीकार न कर 

उसकी श्रस्थाई सदस्यता गहरा करने के लिए तैयार न हों, तो कौन्तिल 

ऐसे साधनों का प्रयोग करेगी श्रोर ऐसी सिफारिशें करेगी, जिससे वैमन- 
स्पता का विनाश हो जाय और विवाद का निपथरा हो जाय | 


धारा १८ 
प्रत्येक सन्धि या अन्तरा्रीय-प्रतिशा इस विधान के बाद सदस्त 
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राष्ट्रों में होंगे, वे तुरन्त रजिस्ट्री के लिए मंत्रिन्मए्ठल-कार्यातय 
(६७९४७ 4ए%/०) में मेज देने होंगे और कार्यालय यथारम्भव शीघ्र 
उन्हें प्रकाशित कर देगा। जब तक किसी सन्धि या प्रतिज्ञा की कार्यात्य 
में रजिस्ट्री नहीं होगी, तब तक वह बन्धन-कारक (90॥॥8) नहीं 
समझी जायगी | 


धारा १६ 
समय-समय पर असेम्बली संघ के सदस्यों की ऐसी परामश युक्त 
पिफ़नारिशें करेगी कि जिससे जो सन्धियाँ परसर राष्ट्रों में होकर भी 
प्रयोग में न लाई जाती हों, वह भी प्रयोग में लाई जायें और वह उन 
अन्तर्राष्ट्रीय त्थितियों पर भी विचार करेगी, जिनसे संत्तार की शान्ति 
खतरे में हो । 


धारा २० 


१--संघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि यह विधान स्वीकार 
किया जाता है और वे समस्त समसौते या प्रतिज्ञाएँ रह सममी जायेगी, 
जिनका इस विधान से सामंजस्य नहीं होता और धर्मतः यह स्वीकार 
करते हैं कि वे इस विधान के प्रतिकूल ऐसी कोई भी परस्पर प्रतिशा 
न करेंगे । 

२--थदि संघ के किसी सदस्य के संघ की सदस्यता स्वीकार करने 
से पूर्व किसी राष्ट्र से ऐसी प्रतिज्ञा की हो, जो इस विधान के विदद् 
'हो, तो उन्हें वापस ते लेना चाहिए । 


धारा २१ 


विधान का अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिशाओं की नियमितता पर कोर प्रभाव 
मे पढ़ेगा, यथा मध्यस्थ की सन्धियाँ या दैशिक उमसौते (+020॥8/ 
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ए४॥0०/४(&707828) जैस्ते मुनरो-तिद्धान्त। जिनका उद्देश्य शान्ति” 


स्थापन होगा । 
घारा २२ 


१--जो छोटे-छोटे प्रदेश और उपनिवेश जो महासमर के परि- 
णाम-स्वरूप उन राज्यों के प्रभुत्त के श्रधीन नहों रहे हैं, जो पहल्ले 
उनका शासन करते ये और जिनमें ऐसे नागरिक रहते हैं, जो श्राधुनिक 
संतार की विकट परिस्थितियों में अपने पावों पर खड़े होने की योग्यता 
नहीं रखते। ऐसे नागरिकों के उत्कष, विकास और हित के लिए 
प्रयलशील होना सम्य-जगत्‌ का पवित्र कर्तव्य है श्रौर इस कर्तव्य की 
पूर्ति के लिए विधान में सुरक्षाओं (88077708) का सन्निवेश होना 
चाहिए | 

२--इस छिद्धान्त को कार्य रूप में परिणत करने की सर्वभेष्ठ 
पद्धति यह है, कि ऐसे छोटे राज्यों का संरक्षण उन उन्नत राष्ट्रों के 
हाथों में सोंप दिया जाय, जो अपने साधनों, अपने अनुभव या अपने 
भौगोलिक स्थिति के कारण मली प्रकार इस उत्तरदायित्व को ग्रहण 
कर सकते हैं ओर जो उसे अहण करने के इच्छुक हैं। इस प्रकार के 
संरक्षण का काय वे राष्ट्रससंघ की ओर से करेंगे | 

३--आदेशयुक्त शासन का स्वरूप नागरिकों की उन्नति, प्रदेश 
की भौगोलिक त्यिति, उसकी श्राथिक अवस्थाओं और दूसरी परित्यि- 
तियों के अनुसार मिन्‍न-मिनन होना चाहिए | 

४--( भ्र ) शासनादेश 


कुछ ऐी जातियाँ हैं, जो पहले तु्कों-साम्राज्य के अधीन थीं 
परन्तु श्रत् वे इतनी उन्नत हो गई हैं, कि उन्हें स्वाधीन राष्ट्र लीकार 
किया जा सकता है ; परन्तु उन्हे केवल राज्य-प्रवन्ध सम्बन्धी परामर्श 
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देने की श्रावश्यकता है। ऐसी उलाह के राष्ट्र, जिनके श्रषिन वे 
जातियाँ अपने पैरों पर खड़ी होने में समर्थ न हो जायेँ। श्रारेशयुक्त- 
शातक ( !४६॥0486077 ) की नियुक्ति करते समय उन जातियों की 
इच्छाओं का प्रमुख विचार रखा जायगा | 


५--( व ) शासनादेश 


अन्य लोग, विशेषतया मध्य भ्रक्तीका की अ्रजा, जिनकी वर्तमान 
परिस्थिति ऐसी है, कि उनका राज्य-प्रबन्ध उन्हीं राष्ट्रों के द्वारा होना 
चाहिए, जिन राष्ट्रों को इस प्रकार का अधिकार राष्टर-्सं ने दे रखा 
है । प्रदेशों का राज्य-प्रवन्ध ऐसी स्थितियों में होना चाहिए कि मिनके 
धर्म भर बुद्धि को खतंत्रता सुरक्षित रहें ; परन्तु केवल सावेशनिक 
शान्ति श्रौर तदाचार, दूषणों का श्रवरोध, यथा दास-व्यापार, शत्ञालओरं, 
मदिरा का यातायात, किलाबन्दी, सेना और नव-सेना के अ्ढ , देश- 
बातियों की सैनिक-शिक्षा ( पुलिस तथा आ्रात्मरत्षा के उद्देश्य ते 
सैनिक-शिक्षण के अतिरिक्त ) के लिए नियंत्रण हो। राष्ट्रसंघ के अत्य 
सदस्य राष्ट्रों के वाणिज्य-ब्यापार के लिए समान सुविधाएँ सुरक्षित 
रखनी चाहिए । 


६--( स) शासनादेश 


कुछ ऐसे छोटे देश हैं, जैसे दक्षिण-पश्चिम श्रक्रीका के देश तश 
दक्षिण प्रशान्त द्वीप, जहाँ जन-संख्या अल्प है और जिनका चेत्रपत 
छोठ है तथा भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि उनका संरक्षण करने 
योग्य बड़े राष्ट्र उनसे बहुत दूर है, भौर सम्यवा के के भी बहुत दूर 
है। इनको तथा ऐसी ही अन्य स्थितियों को दृष्टि में रखकर यही प्रतीत 
होता है कि उनका राज्यश्बत्ध शासनादेश के नियमों के श्रदुणर 
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आदेशयुक्त-शासक के प्रदेश का उन्हें प्रमुख अंग बना दिया जाय ; 
परन्तु उपयुक्त वर्णित आदिम प्रजा के अधिकारों की रक्षा के लिए 
संरणक्ष हों। 

$--हर अवत्या में आदेशयुक्त-शासक (48709607ए) को 
आवश्यक होगा कि वह प्रतिवर्ष उन अधीन प्रदेशों की रिपोर्ट कॉंप्रिल 
को भेजा करे | 

८--अ्रादेशयुक्त-शासक अपने अधीनस्थ प्रदेशों पर किस मात्रा 
में अधिकार, नियंत्रण और राज्य-प्रवन्ध करेगा--यह यदि राष्ट्र-संघ 
के द्वारा पहले से निश्चय न कर लिया गया हो, प्रत्येक दशा में 
कौपिल द्वारा सष्ट-रूप से निश्चय कर दिया जायगा | 

९--एक स्थायी कमीशन की नियुक्ति की जायगी, जो आदेशयुक्त- 
शासकों की रिपो्यों की जाँच किया करेगा श्र शासनादेश के : संबंध 
के हर मामले में वह कौतिल को परामश देगा | 


धारा २१ 


अन्तराष्टीय प्रतिज्ञाएँ या समभौते (00॥7९॥00॥8) हो चुके 
हैं या जो भविष्य में किये जायेंगे, उनके श्रनुसार राष्ट्रससंघ के सदस्य--- 

१--पुरुषों, ल्लियों और बालकों के लिए अपने देशों में तथा उन 
सब देशों में जिनसे उनका व्यापारिक या श्रौद्योगिक सम्पर्क स्थापित 
है, मजदूरी की मानवीय ओ्रोर उत्तम अधस्थाश्रों की सुरक्षा के लिए 
प्रयत्न करेंगे, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिर वे श्रावश्यक श्रन्तर्रा- 
प्ट्रीय-सस्थाएँ स्थापित करेंगे | 

२--अपने अधौनस्थ प्रदेशों के निवासियों के साथ समुचित 
व्यवद्दार करने का प्रयत्ञ करेंगे। 

३--जञ्रियों, बच्चों, श्रफीम तथा विपैले द्वव्यो' के क्रय-विक्रव के 
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सम्बन्ध में परस्पर राष्ट्रों में जो प्रतिशाएँ हुई हैं, वे कहाँ तक ब्यवहार में 
लाई जाती हैं, इृतकी जाँच करने का भार राष्ट्रसंघ पर छोडेंगे। 

४--जिन देशों में शाज़ाज़् और बारूद गोणे की खरीद-फिकरी 
होती है, उन देशो' में इस सम्बन्ध में सर्व-साधारण के हित की दृष्टि से 
राष्ट्रसंघ का नियंत्रण होगा । 

१--यातायात और पत्राचार के सब प्रकार के सुभीते परसर 
राष्ट्रों में कर दिये जायेंगे श्रौर संघ के सदस्य राष्ट्रों में न्याययुक्त सुभीते 
कर दिये जायेंगे | हस सम्बन्ध में ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि 
सन्‌ १६१४ से १६१८ ई० तक जो महासमर हुआ, उसमें जो देश 
नष्ट हो गये, उनकी श्रोर इस संबन्ध में विशेष ध्यान दिया जायगा। 

६--अन्तर्रष्ट्रीय विषयों में रोगों को रोकने का ध्यान रखा 
जायगा | 


चारा २४ 


१--जो स्वन्साधारण प्रतिशाएँ परस्पर राष्ट्रों में हुई हैं, उनके 
अनुसार विभिन्न देशों में कई ( ब्यूरो ) केन्द्र स्थापित हुए हैं। वे 
ब्यूरो, यदि चाहे, तो राष्ट्रसंवर के श्रन्त॒गंत रह सकेंगे | सब श्रम्तराष्ट्री 
व्यूरो और कमीशन, जो श्रन्तर्राषट्रीय कार्यों के लिए स्थापित हुए हैं, 
वे इस धारा के अनुसार संघ की अधीनता में रहेगे। 

२--अन्तर्राष्ट्रीय हित के सब मामलों में, जिनका नियम साधारण 
समझोतों से होता है ; परन्तु वे किसी अ्न्तरा्रीय ब्यूरो या कमीशन 
के नियन्त्रण में नहीं रखे गये हैं, रा्ट्रसंघ का स्थायी मंत्रि-मए्डल-कार्या 
लय, कोंसिल की सम्मति तथा पत्चों के अनुसार, आवश्यक चूचानाएँ 
संग्रह करेगा तथा वितरण करेगा और अन्य आवश्यक एवं वलिनीय 
सहायता भी देगा । 
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३--जो ब्यूरो या कमीशन राष्ट्रसंघ के संचालन में काय करेंगे, 
उनका व्यय कॉिल-कार्यालय के व्यय में सम्मिलित करेगी | 


धारा २४ 


राष्ट्रसंघ के सदस्य उन अधिकार-प्राप्त राष्ट्रीय रेड क्रास संस्थाओं 
की सहकारिता श्रौर स्थापना को प्रोत्साहन देना स्वीकार करते हैं, 
जिनका उद्दे श्य विश्व में स्वास्थ्य-सुधार रोग-निवारण और कष्टों का 
निवारण है| 


घारा २६ 


इस विधान में संशोधन उसी समय हो सकेंगे, जब वे राष्ट्र-संध की 
कॉसिल तथा अ्रस्ेमली-द्वारा बहुमत से स्वीकृत क्र लिये जावेंगे । 

यदि राष्ट्रसंघ का कोई सदस्य किसी संशोध्रन के विरद्ध है, तो वह 
ऐसे संशोधन को मानने के लिए वाध्य न होगा ; परन्तु उस दशा में 
वह राष्ट्रसंध का सदस्य न रहेगा | 


रै८ 


डे 


राष्ट-संध के सदस्यों की सूची 


१ संथुक्तराष्ट्र अमेरिका ७ क्‍्यूवा 


२ वेलजियम 

३ बोलिविया 

४ ब्रजित 

£ ब्रिटिश साम्राज्य 
कनाडा 
श्स्ट्रेलिया 
दत्तिण अफ्रीका 
न्यूज़ीलेश्ड 
भारत 

६ चीन 


८ इक्यूडर 
€ फ्रान्त 

१० ग्रीप्त 

११ गोटेमाला 
१२ हैटी 

१३ हेडजाज 
१४ होस्ट्टरात 
१५ इठली 
१६ जापान 


श्षरे 


१७ लिबेरियां 
श८ निकारागुत्रा 
१६ पनामा 

२० पेरू 

२१ पोतेर्ड 
२२ पुतंगाल 

२३ रूमानियां 
२४ सर्व-क्ोटस्लोवेनराज्य 
२५ श्याम 

२६ जेकोस्लाबिय 
२७ यूरोगुश्रो 


परिशिष्ट 


राष्ट्रसंघ के निर्त्रित सदस्य 
१ अरजेन्दाइना प्रजातंत्र ६ नॉरवे ११ स्वीडेन 
२ चितली ७ पैरागुवे १२ स्विटज़रतेर्ड 
३े कोलम्बिया ८ फारस १३ बेनेजुला 
४ डेनमार्क ६ तालबेडर 
भू नेद्रतेण्ड १० स्पेन 


२८३ 


४ 


सदस्यों का चन्दा 


( राष्ट्रसघ का कुल कोष १,३४७,५२० पौंढ ६६६३ इकाइयों में 
बाँट दिया गया है | प्रत्येक इकाई १३४८ पोंढ के बराबर है । ) 
सं० इकाई पौंढ 
१ निकारागओआ हे ६७४ 
१ डोमीनिकन रिपवलिक ] 
३ गोटेमाला 
४ हैटी 
५ होण्ट्टरास 
६ लिवेरिया | १२४८ 
७ लक्समवर्ग 
£ पैरागुवे 
१० सालवेडर 


सं० राज्य 
११ श्रवीतीनिया-- 
१२ हटेनियां 
१३ ल्ेटविया 
१४ बोलिविया 
१५ लिथूनिया 
१६ बलगेरिया 
१७ फारत 

१८ वेनेजुएला 
१६ कोलम्बिया 
२० पृतेंगाल 
२१ भ्रीस 

२२ यूरुगुवे 
२३ आए्ट्रिया 
२४ हन्गेरी 
२५ क्युवा 

२६ नॉरवे 

२७ पेरू 

र८ श्याम 


२६ फिनलैणड 


३० आयरिश स्वतंत्रनराज्य 


३१ न्यूजीतेश्ड 


३२ डेनमाक 


पौंड 
२६६६ 


इ०्डर 
१३६२३ 
६७४९ 


८ण्ण६ 
६४३७ 


१०७८६- 


१२१३४ 


१३४८२ 


१६९७८ 


राष्ट्रसंघ और विदध्व-शान्ति 


सं०.. राज्य इकाई पोंड 
हे बल । श्ड १८८७४ 
३१ दक्षिणी अफ्रीका १३ २०२२३ 
:३६ स्विटज़रलैरड १७ २२६२७ 
पी के 
३६ यूगोस्लाविया २० २६६६४ 
४० रूमानिया श्२ २६६६० 
४१ नीदरलैगड र्‌३े ३१००८ 
४२ श्रास्ट्रेलिया २७ २६४०१ 
४३ शअ्ररजेत्टाइना 
४४ जेकोस्लावेकिया | अर न 
४१, पोतेशड ३२ ४११४२ 
४६ कनाडा ३५ ४७६८७ 
४७ स्पेन ४० ४३६२८ 
४८ चीन ४६ ६२०१७ 
४६ भारतवष पद ७४४६६ 
७ 
के जाप | ९० थ् 
4२ फ्रान्स 
५३ जम॑नी | के कर 
१४ ग्रेठत्रिटेन १०४ १४११६९ 
६६६३ १३४७१२० पौंड 


र 
इटलो-अबीप्ीनिया का युद्ध 


झ्ाजकल इटली और अवीतसीनिया में भयंकर युद्ध हो रहा है। 
इटली यूरोप का एक अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्र है। उसके पास युद्ध के 
सभी आधुनिक उपकरण बहुत अ्रविक्र परिमाण में हैं। दूसरी ओर 
अबीसीनिया श्रफ्रीका का एक पिछड़ा हुआ स्वाघीन राष्ट्र है। उसके 
पास इटली के समान विशाल सेना और आधुनिक युद्ध-विज्ञन में 
निपुण सैनिक कहाँ! श्रबीतीनिया के पास न हवाई जहाज हैं शोर 
न विशाल मनुष्य विनाशक युद्धोपकरण | 

अश्वीसीनिया अफ्रीका का एक-मात्र स्वाधीन राज्य है। संतार में 
केवल यही एक ऐशा देश है, जहाँ कृष्णाग और भूरे लोग श्वेती* 
पुरुषों के साथ उसी प्रकार की समानता का उपभोग करते हें, जैसे 
गौरांग महाप्रभु श्रपने साम्राज्यों में । भ्रवीसीनिया को स्वाघीन राष्ट्र 


श्ष्ड 
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होने का गौरव प्रात है। प्ृथ्वीतल पर यही एक ऐसा देश है, जिसने 
गौराज्ञों को श्रपनी लाधीनता समर्पित नहीं की। श्रपने देश की स्व- 
तंत्रता के लिए वे बराबर यूरोप के 'सम्य! राष्ट्रों से सामना करते रहे, 
और यह उनके स्वाधीनदा, प्रेम, बोखा श्रौर श्रनन्य देश-भक्ति का ही 
प्रताप है कि वे भ्रपने देश को श्र भी स्वतंत्र देश बनाये हुए हैं। 
अबीसीनिया श्रक्रीका के उत्तरीय भाग में स्थित है। उसके चारों 
ओर इटली, फ्रांस और इंगलैश्ड के उपत्रिवेश हैं। अबीसीनिया के 
उत्तर में इरीट्रिया प्रदेश है, जो इठशी के अ्रपिकार में है। इरीट्रिया 
प्रदेश और अबीदीनिया के बीच दोनों प्रदेशों की सीमा निश्चित नहीं है। 
पूर्व में एक छोटान्ा फ्रेंच शुमालोलैंड है, जो फ्रांत के भ्रधीन है। 
इसके निकट ही ब्रिटिश शुमालीलैंड है, यह इंगतेण्ड के श्रधीन है। 
पूर्व भर दक्षिण में इठेलियन शुमालीलैंड है। इत पर इटली का 
अधिकार है। इटली, शुमालीलैंड औ्रौर अबीसीनिया के बीच में दोनों 
प्रदेशों की सीमाएँ भ्रनिश्चित ( 0॥06॥॥806 ) है। इसी भ्रनिश्चित 
धामा से थोड़ी दूर पर 'बलवल्न” नामक नगर है, जो अ्रब्रीसीनिया-- 
राज्य के श्रन्तगंत है । भ्रनिश्चित सीमा होने के कारण इटली का यह 
दावा है कि वलवल” इटली शुमालीलैंड का ही भाग है । इटली और 
अ्रवीसीनिया में जो वर्तमान संघर्ष उत्नन्न हुआ है, उसका निकट कारण 
बलवल” पर इटली का सैनिक-आक्रमण ( !धाध]ब्एए 0०७ 
ए4४४०७ ) बतलाया जाता है| इसके सम्बन्ध में हम यथा स्थान 
प्रकाश डालेंगे। अवीसीनिया के पश्चिम की शोर अंग्रेजी मरिश्न चूड़ान 
स्थित है ओर दक्षिण में ब्रिटिश यूंगाडा श्र ब्रिटिश कुछ उपनिवेश है । 
अबीतीनिया का चेत्रफल ३॥ ल्ाज्व वर्गमीज है ; श्र्थात--उसका 
त्षेत्रफल बंगाल, बिहार-उड़ीता और यू० पी० के क्षेत्रफल से भी अधिक 
है ; परन्ठु उसको जन-संख्या केवल १ करोड़ ही है। इतने विशाल' 


श्ष्प्र 
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प्रदेश में इतनी कम जन-संख्या होने का कारण यह है कि वहाँ का 
अधिकाश प्रदेश पहाड़ी है | बड़े-बड़े ऊँचे पहाड़ और पठार हैं। उत्तर 
में पवतों की गगन-चुम्त्री चोटियाँ हैं, जो सवंदा हिमाच्छादित रहती 
हैं। सबसे ऊँची चोटी १९१६० फुट ऊँची है | इसमें नदियो' ने बहुत 
गहरी धाटियाँ काट दी हैं । ऐसा कहा जाता है कि यह पठार ज्वाला- 
मुखी पव॑तो' से बने हैं ; परन्तु अब वहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं है, गरम 
पानी के सोते अवश्य हैं। 

शवीसीनिया में अ्रनेकों नदियाँ हैं। उत्तर ओर पश्चिम की नदियाँ 
प्रतिद्ध नील नदी में गिरती हैं और शेष सब नदियाँ रेगिस्तान में हीं 
वित्ञीन हो जाती हैं| गाना मील अ्रवीसीनिया के उत्तर-पश्चिम में 
दनकाज के निकट स्थित है। यह मील साठ मील लम्बी है श्रोर यही 
मील सबसे बड़ी एवं उपयोगी है ओर भी श्रनेकों छोटी-छोटी भीलें 
हैं; परन्तु उनका पानी खारा है। यहाँ बड़े-बड़े रेगिस्तान हैं, जिनमें 
मील्ों तक एक बूँद पानी नहीं मिलता । यहाँ के जंगल बहुत घने हैं, 
जिनमें जगली जानवर बहुतायत से पाये जाते हैं। यहाँ की मदर्भूमि 
प्रसिद्ध है ; परन्तु यहाँ के सुन्दर बगीचे तथा वाटिकाएँ भी बहुत प्रसिद्ध 
हैं। यहाँ वर्षा, शीत और ग्रीष्म तीनों आऋतुएँ होती हैं। यहाँ गरमी 
बहुत ज्यादा पदती है; क्योंकि अब्ीसीनिया उष्ण कटिबध में स्थित है| 

परमात्मा ने अ्रबीसीनिया को प्राकृतिक देन दी है। वहाँ सोना और 
नमक वहुत मिलता है | कुछ खानें लोहा, चाँदी श्रौर कोयले की भी 
हैं। # नारंगी, श्रनार, अ्ंजीर, फेला, रूई, नील, गन्ना, खजूर श्र 

* झदीसभवावा में त्थित 'हिन्दोस्तान टाश्म्त! (देहली ) के संगाददाता का 
कथन है कि--अवसीनिया में खनिण-पदार्य प्रचुर-मात्रा में हैं। इसो कारण इटलो 
की उसे इस्तगत करने की इच्छा तोब हो गई है। मैं सवय॑ पेंगीस-चालोम खाने 
को नानता हूँ, बिनमें गन्यक, सात्ट पौटर, निव्रोजन, परेयश, तोँबा, पन्‍्टोमनी, पेट्रोल, 
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शहद बहुत होता है।यहाँ का कहवा तो संतार-प्रतिद्ध है ; परन्तु 
यहाँ आवागमन के साधन उन्नत नहीं हैं; इसलिए प्रकृति की देन 
का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता । सड़के बहुत ख़राब हैं | केवल 
एक ही रेलवे लाइन है, जो डजीवूटी ( यह लालसागर के तट पर 
बंदरगाह है, जो फ्रेंच शुमालीलैंड में स्थित है ) से अ्रदीसश्रवावा तक 
जाती है। बंदरगाह से श्रदौसश्रवावा, जो राजधानी है, ४८५ मौज 
दूर है । यहाँ से श्रदीस्मवावा तक सफर करने में तीन शत श्रौर दो 
दिन लगते हैं। जहाँ रात हो जाती है, वहाँ गाड़ी ठहर जाती है। रात 
में गाड़ी नहीं चलती ; क्योंकि रेज-मार्ग ख़तरनाक है श्रोर यात्रियों के 
लूटपाट का भी डर रहता है। तिदायो, जिम्मा, गोजमवाले तक 
मोटर जाने लायक सड़क बन गई है | श्रफडम से वालो . श्रौर उत्ता 
तक तथा हरार तक भी अच्छी सड़के बन गई हैं। 

प्रिय पाठकों को एक बड़ी मनोरं॑जक बात बतलाकर इस प्रसंग 
को समाप्त कर दिया जायगा। अवीसीनिया-देशवासी को 'श्रवीतीनियन 
कद्दा जाता है, तो वह बड़ा रोष प्रकट करता है ; क्योंकि 'श्रवीसीनियां! 
शब्द श्रख्री के हबशी शब्द से बना है, जिसका श्रर्थ है--मिश्रित जाति। 
वे श्रपने देश को श्रवीसीनिया नहीं--'इथीश्रोपिया! (!0॥0!9) 
कहते हैँ। इनमें निपट काले लोगों से लेकर यूरोपियन लोगों के समान 
गोरे भी पाये जाते हैं। इथीओपियन (/0॥0./8॥) अपने को गोरी 
जाति मानते हैं। 


सता, संगमरमर और लोहा मिलता है। टीन, चाँदी भौर सोना तो बहुत ही 
ज्यादे हैं। भच्दी सड़नें न होने के कारण आवागमन बुत व्यय-साध्य है । अब सीनियाँ 
ने इटली, मिटिश शोर फ्रोंस ढ़ी रियायतें नहीं दी दै , क्योंकि शनके प्रदेशों ते भगी 
सोनिया वित हुआ दे ; पर अमेरिका की एक कम्पनी को ?0:7648 रियार्की दें दी 
थीं ; परन्तु अब वह भी भलीकार कर दी हैं।' 
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जब से रोम-साम्राज्य का पतन हुआ, तब से इटली का यूरोपीय- 
राष्ट्रों में स्पान बहुत ही श्रसमानता का रहा है। इटली अपने श्रतीत 
कालीन गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए अनवरत और श्रथक प्रयक् 
करता रहा ; परन्तु उसे इस और अ्रधिक सफलता न मिली । विगत 
यूरोपीय भद्दायुद्ध से पूर्व इटली वहाँ के राष्ट्रों में बहुत दौ पिछड़ा हुआ 
था। महायुद्ध से पूर्व उसकी गणना महान्‌ राष्ट्रों (37986 00 श0/8)- 
में नहीं थी 

विगत मद्नसमर ने इठली के भाग्योदय और राश्टीय-उत्थान का 
मार्ग प्रशस्त कर दिया । महायुद्ध से पूर्व की इटली श्ौर आज की इटली 
में वैता ही अ्रन्तर है, जैसा महायुद्ध के बाद की जमनी और आज की 
जम॑नी में है ; परन्तु वर्सेल्स की संधि (0७४ए:0/ ए0७४७]९४) 
से जो प्रदेश उसे लूट में मिले, उनसे उसे निराशा हुई । इटली को यह 
आशा थी कि महायुद्धमें मित्रनराष्ट्रो (8))8) का साथ देकर वह 
दूसरे शक्तिशाली राष्ट्रों की माँति अपना मी सुदृढ़ ओर विशाल औप- 
निवेशिक साम्राज्य स्थापित कर सकेगा | इटली का साम्राज्य मुख्यतः 
अफ्रीका में हे। अ्रक्कीकी के इटेलियन उपनिवेशों में २० लाख की 
जन-संख्या है | यह उपनिवेश अ्रपने प्राकृतिक देन में बहुत उपयोगी 
श्र आर्थिक-दृष्टि से ज्ञामप्रद नहीं है। ७, 2. 7. 00१0 महोदय 
का कथन है। 

"ुराए!8 एए0) ध#पएथाएएए8 गै88 0600 एए 0 ६6 
9708076 ६४76 ॥ €57०श/धरए8 0787॥688 [707 प्रोी0। 86 ॥8४8 
7शाएश्व ॥008 ७ ४87 0०९ 80070 0 7?०च्च४०0, 876 767 
6800परांह ७१७०8, 7९॥एश४ 9007 0प्रथ्टी। 0 48, 007768 [07 « 
' गाए 7 ॥0' ९ए९४ 88 & 89700] 0| 78#0॥8 ६220866088 धगते 
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इटली की अधिकांश भूमि उपजाऊ नहीं है। उसका बहुत बढ़ा 
भाग पहाड़ी है, जिस पर खेती नहीं हो सकती । बड़े-बड़े दलदल भी हैं, 
जिनको खेती के योग्य बनाने के लिए बड़ी एँजी की आ्रावश्यक्रतां है। 
इटली के पास कच्चा माल भी श्रधिक नहीं है; जिससे पूंजीवाद की 
उन्नति हो । वहाँ कोयला तो विजकुल नहीं है; ध्सलिए लोश श्रोर 
कोयला उसे विदेशों से मैंगाना पड़ता है। 

इटली में जो श्रोद्योगिक-उन्नति हुई है, वह छोटे-छोटे उच्चोग- 
व्यवतायों में ही हुई है। वह मोटरकार बनाकर विदेशों में मेजता है । 
इटली में वच्न-व्यवताय ही एक ऐसा व्यापार है, जिससे उसे विशेष 
लाभ है भ्रोर वह अपने यहाँ के सूती वद्ध बाहर भी मेजता है। इसके 
लिए भी रुई विदेशों से मेंगानी पड़ती है। रेशमी बच्चों का उत्पादन 
प्रचुरता ते होता है और बाहर भी रेशमी कपड़ा सेना जाता है। कृषि 
की वस्तुओं में फल, शाक, तरकारियाँ, जैतून का तेल और पनीर बहुत 
ज्यादा पैदा होते हैं। यह विदेशों में भेजे जाते हैं। गेहूँ श्रौर मक्का की 
हे कम होती है; इसलिए यहाँ भ्रनाज भी विदेशों से मँगाये 
जाते ६। 

कृषि-उद्योग में इटली की फ्रातिस्ट गवर्नमेश्ट ने बहुत सुधार किये 
हैं। पैदावार की वृद्धि के लिए मी बहुत प्रथल किया है। हाल में 
इटली की जन-संख्या में वृद्धि हो रही है। ५ लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष 
बढ़ते हैं | जन-संख्या की वृद्धि के लिए. इृठली की फ्राप्रिस्ट सरकार 
ययेष्ठ प्रोत्साहन दे रही है ; क्योंकि इटली की यह भारणा है, कि उठे 

# [0९0० 0| 7:70]8 00-08ए 87 ७, 0, 8, 000 
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शक्तिशाली राष्ट्रों में उचित स्थान प्राप्त करने के निमित्त मानव-शक्ति 
की वृद्धि करनी चाहिए । इटली के लोगों को इस बात का गौख है, 
कि आज इटली की जन-संख्या महायुद्ध से पूर्व फ्रांत को जन- 
संख्या से बहुत श्रधिक हो गई है। इटली की जन-संख्या ४ करोड़ 
२० क्षाख है। 

इसलिए फासिस्ट इटली का यह दावा है, कि उसे अपनी जन- 
संख्या के निवास या प्रवास के लिए उपनिवेशों की श्रावश्यकता है । 
इटली दूसरी शक्तिशाली राष्ट्रशक्तियों का मुकाबला उसी समय कर 
सकेगा, जब वह अपने देश की बढ़ती हुई जन-संख्या के भोजन के 
लिए अन्न, शरीर-रक्षा के लिए वत्न श्रोर रहने के लिए गृह देखने में 
समर्थ होगा | इटली, जापान, जरमनी आदि सभी सामप्राज्यवादी राष्ट्र 
अपने राज्य-विस्तार के प्रयत्न के समथन में यही तक देते हैं। इन 
सब साम्राज्यवादी राष्ट्रों का यह कहना है, कि हमारे पास कोई उपनिवेश 
ऐसे नहीं हैं, जिनसे हम कच्चा माल मेंगा सके श्रथवा अपने यहाँ का 
तैयार माल वहाँ मेज सके । हमारे देश में आबादी बढ़ती जाती है; 
इसलिए हमें श्रधिक स्थान चाहिए। इन्हीं कारणों से श्रारथिक-संकद 
और श्रशांति रहती है। ऐसी साम्राज्यवादी मनोदृत्ति के राष्ट्रों से हम 
यह पूछना चाहते हैं, कि यदि आर्थिक-संकट और देश की दुदंशा का 
यही उपयुक्त कारण है, तो फिर संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका, जो सबसे अ्रधिक 
उन्‍नतिशील देश है, जहाँ आर्थिक-साधन पर्यात हैं, कच्चे माल की भी 
कमी नहीं है तथा जहाँ जन-संख्या-वृद्धि का प्रश्न:ही नहीं है--में आर्थिक- 
संकट (४00॥0700 099768४0॥) बहुत ही भयंकर रूप में क्यों 
विद्यमान है | फ्रान्स में अधिक जन-संख्या का कोई प्रश्न ही नहीं है, 
प्रत्युत्‌ वहाँ तो दिन-पर-दिन जन-संख्या में श्राथय-जनक कमी होती था 
रही है और फ्रान्स के पास विगत कुछ वर्षों में उरनिवेश मी अधिक बढ़ 
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गये हैं. तथा कच्चे माल की प्राप्ति के साधन भी ययेष्ट है, ऐसे समृद्धि- 
शाली दैश में भी आर्थिक-संकट बड़े भयावह रूप में विद्यमान है | यह क्या 
कारण है कि फ्रान्स और श्रमेरिका, जिनके पास सभी आर्थिक-साधन 
मौजूद हैं और जहाँ भ्रिक जन-संख्या की समस्या ही नहीं है, में उतनी 
झ्ार्थिक-इढ़ता (!१९0॥0770 980) ) नहीं है, जितनी स्वीडन, 
मार्वें, डेनमाक, ल्विट्जरक्षेशड, फिनवेरड आदि छोटे राष्ट्र में है, जिनके 
'कोई साम्राज्य नहीं है श्रौर न उन्हें उनकी श्रावश्यकता ही है। 
सत्य तो यह है कि फासिस्ट इठली ने वर्सेल्स की संधि से निराश 
होकर उन राष्ट्रों से उस श्रन्याय का प्रतिशोध देने के लिए यह पाखंड 
रचा है, जो लूट का बेंटवारा करते समय इृठल्ी के साथ किया गया। 
इटली संसार में अपने विशाल साम्राज्य के स्वप्न देख रहा है श्रौर 
,उसी की प्राप्ति के लिए मुसोहिनी ने फासिस्टवाद को जन्म दिया है। 
फासिस्टवाद क्या है |--यह श्राप इटली के अधिनायक मुसोलिनी के 
शब्दों में सुनिए-- क्‍ 
'फापिस्टवाद शान्ति के सिद्धान्त को श्रस्लीकार करता है-- 
जिसका विकास संघर्ष के परित्याग के फल-ल्वरुप हुआ है श्रोर जो 
वलिदान के सामने एक कायरता का काम है। युद्ध--कैवल युद्ध ही 
मानव को समग्र शक्तियों को चेतनता भर दृदता प्रदान करती भर 
उस जाति पर श्रेष्ठता और कुलीनता की मुहर लगाती है, जिसमें इतना 
साहस होता है कि वह उसका मुकाबिला कर सके ; इसलिए 
सिद्धान्त शान्ति के हानिप्रद सिद्धान्त पर झ्राश्रित है, वह फारित्टवाद 
के विदद्ध है !! 
4 ५ 4 
'फापिस्टवाद के लिए साम्राज्य का विकास--अ्र्यातू-राप् का 
विस्तार-शक्ति का एक आवश्यक प्रदर्शन है और उतका विपरीत पतन 
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का ल्॒ण है। जो राष्ट्र उन्‍ति की श्रोर पग बढ़ा रहा है या जो 
ब्रप:पतम के बाद फिर से उन्नति के पथ पर श्रग्र॒तर है, वह स्वदा 
साम्राज्यवादी होता है। साम्राज्यवाद का परित्याग पतन और खसृत्यु 
का लक्षण है ।! #' 


मै प ५ 

इटली के अ्रधिनायक मुस्रोलिनी के उपयुक्त वाक्यों से इटली की 
संकुचित और विश्व-शान्ति-विधातिनी राष्ट्रीय] का स्वरूप स्पष्ट जात 
हो जात है। इटली साम्राज्य की स्थापना के लिए ही श्रवीसीनिया में 
युद्ध हो रहा है, इसे भ्रव समझना सुश्किल न होगा । 

इटली उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग से अफ्रीका में अपना 
साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्त कर रहा है । सन्‌ १८७० में इटली 
देश की एक कम्पनी ने लालसागर के दक्तिण में श्रताव की छोटी-सी 
खादी भें, बन्दरगाह के लिए जगह मोत्न ली थी। इठालियन लोगों ने 
धीरे-धीरे लाज्सागर के तट पर अपना अधिकार कर लिया और 'इरि- 
ष्टिया! नाम से एक उपनिवेश बताया । लालसागर के तट पर मतावां 
बन्दरगाह भी सन शै८८४ में अपने अ्रधीन कर लिया | इस कारण 
अबीसीनिया श्रोर इटली में सन्‌ १८८७ में युद्ध छिड़ गया | इस युद्ध 
में इटली की पराजय हुई | इटली से संधि हो गई, उसके अनुसार अबी- 
“सीनिया पर इटलो का संरक्षण स्वीकार कियां गया । पहला राजा मर 
गया था और स्वाधीनता-प्रिय अबीतीनियन कब किसी के पराधीन रहना 
पसन्द करते । समस्त देश में एक नवीन उत्साह और जाशति'का उदय 

* पुणह एप & 8008] 006४॥6 0 #िहछाशा ऐ5 
80076 ०8४०॥॥॥- 

यद भवदरण मुसोलिनो के 'इटेलियन विश्वकोष' में प्रकाशित उपयुक्त लेख दे 
अंग्रेजी भनुवाद से लिये गये हैं ।--लेखक 
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हुआ और श्रवीसीनियन लोगों ने श्रपनी स्वाधीनता प्राति के लिए 
सन्‌ १८६४९ में युद्ध आरम्म कर दिया | इस बार इटली की बुरी तरह 
हार हुईं | उसके १०,००० सैनिक रणभूमि में सदा के लिए भूमि- 
शायी हो गये | माच १८९४ में श्रवीसीनिया फिर स्वतंत्र हो गया । 

बेस इसी समय से इृठली की प्रतिशोध लेने की इच्छा बलवती 
होने लगी | जैता कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, महायुद्ध के बाद 
विजेता रा2 में उपनिवेशों का जो विभाजन हुआ, उसमें इटली को 
आशाजनक भाग न मिला । इससे प्रतिशोध की श्रग्नि भ्रौर भी भ्रधिक 
भड़क गई । 


बत्वत् पर बलात्कार 


'वलवल' अबीसीनिया के पूर्वी भाग में टतकी अ्रनिश्चित सीमा के 
कुछ दूर पर स्थित है | यह भ्रबीसीनिया राज्य के भीतर है | इसी स्थान 
पर विगत $ दिसम्बर १६३४ ई० को इटली और श्रवीसीनिया के 
सैनिकों में संघर्ष हो गया । १४ दिसम्बर १६३४ ई० को अ्रवीसीनियां 
के पर-राष्ट्रविमाग के सचिव ने एक नोट राष्ट्रसंध के सेक्रेटरी जनरल के 
पास भेजा, जिसमें राष्ट्रसंघ का ध्यान वलवल की घटना की शोर झाक- 
षिंत किया गया था | इस नोट में लिखा है-- 

धवलवल में जहाँ यह घटना हुई है। सीमा के अ्रन्त्ंत सौ किलो- 
भीटर की दूरी पर स्थित है। १ दिसम्बर को इटली की सेना-टक ओर 
सैनिक हवाई जहाज़ों से एं स्लो अ्वीसीनियन कमीशन के श्रवीतीनियन 
रचकों पर अकर्मात्‌ हमला किया। ६ दिसम्बर को अवीसीनिया की उरकार 
ने इसका प्रतिवाद किया | अतिवाद करने पर भी हठली के लड़ाई के 
हवाई जहाजों ने तीन दिन के बाद उसी प्रान्त के एडो श्रोर गलोंगुवी 
पर बम-वर्षा की । ६ दिसम्बर के प्रतिवाद और ६ दिसम्बर के पंच 
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निपयारे के लिए प्रार्थना ( जो २ श्रगस्त १६२८ ई० की इटली श्रवी- 
सीनिया की संधि के अनुसार की गई थी ) के उत्तर में इटली की श्रोर 
से यह माँग पेश की गई कि हर्जाना और नेतिक क्षतिपूरति दी जाय और 
१४ दिसम्बर के नोठ में इटली ने यह विधोषित किया कि उसकी धर- 
कार ९) समझ में नहीं श्राता कि इस प्रकार का विवाद पंच-निपटारे 
के लिए कैसे सौंपा जा सकता है |! 

इस नोट के उत्तर में १६ दिसम्बर को इटली की सरकार ने राष्ट्र 
संघ को तार दिया | तार में कहा कि अबीसीनिया ने जो दोषारोपण 
किये हैं, वे निराधार हैं, श्राक्मण अ्रबीसीनिया ने किया और उसकी 
जिम्मेदारी उसी पर है। 

इटली की सरकार ने 'बलवल? की घटना का जो वृत्तान्न राष्टरसंघ 
को भेजा था, उसका सारांश निम्न-लिखित है-- 

अंगरेनी श्रवीतीनियन कमीशन, जो झ्ोगडेन में चरागाह-सम्बन्धी 
अधिकारों की जाँच कर रहा था, २३ नवम्बर को वलवल में आया। 
वलवल इठली-सुभालीलेरड के अ्रधीन है श्रौर उसमें कई वर्षों से 
इटली के सैनिकों का कैम्प है । इटली की सेना के कर्मांडर का ब्रिटिश 
और अबीसीनियन कमिएनरों से मुल्ाकातें भी हुईं तथा पत्र-व्यवहार 
भी हुआ । अ्रबीसीनियां के कमिश्नर का कथन है कि बलपल भ्रवी- 
सीनिया का प्रदेश है; इसलिए, श्रवीसीनिया के सैनिकों को उसमें 
प्रवेश करने का अधिकार है | कमांडिंग ऑफिसर ने उत्तर दिया, कि 
वह इटली के सुमालीलेड में अ्रवीसीनिया के सैनिक-दल को प्रवेश 
करने की आशा नहीं दे सकता । बलवल पर कब्जे का प्रश्न ऐशा है, 
जिस पर दोनों सरकारें इल कर सकती हैं। तव ऐंलो अ्रवीसीनियन 
कमीशन ने वह प्रदेश छोड़ दिया ; परन्तु अवीसीनिया का सैनिक दत्त 
इटली के सैनिक दल के सामने ही मौजृद रहा । 
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इसके बाद इटली सेना के क्मांहर ने, बलव् में दुर्घटना को 
दूर करने की दृष्टि से, अबीसीनिया के सैनिकदल के कमांडर से यह 
प्रस्ताव किया कि दोनों सेनाओं के बीच में पिलेट नियत कर दिये 
जायें और सेना पीछे को हटा दी जाय | श्रबीसीनियन कमांडर ने यह 
प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया | इस प्रकार दोनों दल सामने भिल्े हुए 
रहे | अ्रवीसीनियनों ने तब इटली के नेटिव सैनिक-दल में भगदड़ 
“मचाने का प्रयत्न किया। ५ दिसम्बर को अबीसीनियन-सेना ने इटली" 
सेना के पड़ाव पर धावा बोल दिया। इटलो सुमालीलेंड कौ सरकार 
से जो सूचना मिली है, उससे यह प्रगीत होता है कि अश्रबीसीनिया के 
एक ऐिपाही ने संकेत के पहले हवा में बंदूक चलाई। श्रबीसीनियन 
सैनिक-दल ने गोली चलाना श्रारम्भ किया, जिससे इटेलियन सैनिक के 
दल्ष में ययेष्ट जन-हानि हुई | इटेलियन पड़ाव (?08) इसी स्थिति 
में आत्म-रक्षा करता रहा । इसके बाद जब काफी सैनिक-सहायता श्रां 
गईं, तब इटेलियन सैनिकों ने आरक्रमणकारियों को भगां देने के लिए 
कोशिश की | तदनुतार इटली की सरकार ने अदीसभ्रवावा की सरकार 
से इस आक्रमण के खिलाफ़ प्रतिवाद किया । इटली सरकार ने ज्ञति- 
पूर्ति का प्रस्ताव रखने की बात को गुम रक्खा | यह प्रस्ताव बाद में 
इस प्रकार प्रकट क्रिया गया -६रार का गवनर-द्वारा ज्ञगा याचना, 
इटली की राष्ट्रीय पताक़ा को नमस्कार, अपराधियों को दर्ड और जो 
'घायल हुए हैं, श्रथवा मारे गये हैं, उनके लिए मुआवजा |” 
इसके उत्तर में १८ दिसम्बर को अवीसोनिया की सरकार ने कहां--* 
“इटली सरकार का तार अ्रन्तराषटरीय कमीशन के दस्तावेजों के विपरीत 
है। वलवल में इटली के श्रॉफिसर ने इस प्रश्न पर विचार-विनिमय 
करने से साफ जवाब दे दिया कि वलवल इटली प्रदेश में है, अथवा 
-नमहीं--इसका निणेय दोनों सरकारों पर है | इटली के श्रॉफितर ने अन्त” 
शहद 
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राष्ट्रीय कमीशन को भ्रमण करने का अ्रघेकार देना श्रस्वीकार किया। 
जब कमिएनर- इटली के ऑफिसर से विचार-विनिमय कर रहे ये; तब 
इटली के वायुयान कमीशन पर उसे मयभीत करने केलिए उड़ रहे 
ये। श्रवीसोनिया के प्रदेश में जो इटली के सैनिकों ने फौजी प्रदर्शन 
किया, उसके विरुद्ध ब्रिटिश और अ्रीसीनियन कमिश्नरों ने सम्मिलित 
प्रतिवाद किया था | 

श्रवीतीनिया के सैनिक-दक्ष श्रौर इटली के सैनिक-दल्ल के बीच 
एथकता करने के लिए दो कम्रिश्नरों की उपस्थिति में प्रयृत्त किया गया 
था | कमीशन की रिपोर्ट से यह पता चलता है, कि वह दो कमिश्नर 
इटली के ऑफितर की माँग को अस्वीकार योग्य--अ्रनुचित--मानते 
ये। आक्रमण के लिए जो संकेत किया गया था, वह इटली के सैनिक 
दल की ओर से (॥09078 ॥7000? शब्दों के साथ किया गया था | 
दो बायुयान श्रकस्मात्‌ श्राये और उन्होंने बम बरसाना शुरू किया | 
तीउरा बायुयान और एक टेक भी घटनास्थल पर श्रा गये। इटली के 
आक्रमण के समय अवीसीनियन की केवल दो मशीनगन श्रमी बन्द 
रक्खी थी ; दे उस स्थिति में नहीं थीं, गित हालत में लड़ाई के समय 
होती हैं। श्रॉफेसर और सिपाही मी श्रपने-अपने कैस में ये | अवीसी- 
नियन सैनिक रक्षक (98९0४) का दूसरा कमाणडर ज्यों ही अपने कैम्प 
से बाहर निकला, घायल कर दिया गया | इटली तरकार ने अपना यह 
अन्तव्य प्रकट किया है कि वह विवाद को पंचायती फैसले के लिए 
सौंपने की सम्भावना नहीं देखती ; इसलिए अवीतोनियन-सरकार यह 
स्पष्ट कर देना चाहती है-- 

(१) बशवल में इटली ने पहला श्राक्मण किया और के 
व शो के मैदर एड और बज में ब्रा किया। व 

(९) बतवत भ्रदीीनिया का प्रदेश है, निस पर इटली की सेना 

श्ृ्र 
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का गेर कानूनी काबू है। यह दो मुझ्य प्रश्न हैं, जिनका निर्णय होता 
है | इटली की सरकार ने ता० २६ दितम्घर सन्‌ १६३४ को श्रवीती- 
निया के दोषारोपणों .का उत्तर देते हुए लिखा कि वम-वर्षा नहीं की 
गई थी । इटली की सरकार सीमा-निद्ध रिण (९00॥6708 00)॥7॥/8- 
707) का काम शुरू करने को तैयार है। हतत प्रकार इटली श्रौर 
श्रत्रीतीनिया में पत्र-व्यवह्वर चलता रहा | श्रन्त में यह सब व्यर्थ जान- 
कर अबीसीनिया ने राष्ट्रसंघ से ३ जनवरी १६३५ ६० की राष्ट्र-सघ के 
विधान की ११ वीं धारा के अनुसार कार्य करने की प्रार्थना की । यह 
प्रार्थना प्रधान-मन्त्री मे लीग-कंसिल के सदस्यों को तुरन्त ही यूचित 
करदी । 


अवीसीनिया और राष्ट्रसंघ 


पाठकों को यह तो ज्ञात ही होगा, कि श्रवीसीनिया राष्ट्रटसथ का 
सदस्य है ; इसलिए स्वभावतः उसे यह श्रपिकार प्राप्त है, कि वह इस 
भामज्षे को राष्ट्र-संघ के समीप रक्खे । विधान (0070॥8॥/) की घारा 
११, (२) के श्रनुतार अवीतीनियन प्रतिनिधि ने, जिनेवा में सेक्रेटरी 
जनरल के पास एक मेमोररडम भेजा, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी 
कि इस प्रश्न को कौतिल के कार्य-क्रम में रक्ला जाय। १७ जनवरी 
१६२५ ६० को यह प्रश्न कॉंठिल के विचारणीय विषयों में रक्खा गया, 
दो दिन के बाद कॉपिल को प्रधान-मन्त्री ने वह दो पत्र दिये, जो उसे 
दोनों सरकारों से मित्ञे थे भर जिनका श्राशय यह था, कि दोनों देशों 
ने सीवे सममोते का प्रयल्ल श्रभी त्याग नहीं दिया है, इटली के पत्र में 
यह भी लिखा थां--- 

राष्ट्रसंघ की कॉसिल में श्वीतीनिया की प्राथना पर विचार-विनिमव 
दोनों देशों के पारस्परिक समझौते के प्रयत्न के लिए सुविधा-गनक के 
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होगा | घटना का निर्यय इटली और अ्रवीसीनिया की १६२८ ई० की 
संधि की शर्तों के श्ननुतार भज्ी-माँति हो सकेगा, जब तक सममोता हो, 
तब तक कोई कौर घटना न होने पाने, इसके लिए. प्रयत्न किया गया | 

अबीसीनिया की सरकार से भी उसी तारीख का एक पत्र मिल्ला, 
जिएका आ्राशय यह था कि सरकार सन्‌ १६२८ की संधि के अनुसार 
समझौता करने को तत्पर है श्रौर इटली की सरकार ऐसी दुष॑टनाश्रों 
की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, श्रादेश देने के लिए तत्पर है ; 
अतः अबीसीनिया-सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करना आगामी 
कॉंतिल-अधिवेशन तक स्थगित रखा । इस प्रकार कॉसिल 
ने इस प्रश्न पर विचार करना श्राग़रामी श्रपिवेशन तक स्थग्रित 
कर दिया। 

सन्‌ १६२८ फी इटली-अवीसीनिया की संधि की शर्तों के अ्रनुसार 
यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाय, तो दोनों सरकार को युद्ध न छेड़ 
देना चाहिए। यदि वे सीपे समझौते में सफल नहीं हो सकते, तो उन्हें 
श्रपने विवाद के निर्यंय के लिए चार निर्णायक नियत कर देने चाहिए | 
प्रत्येक दो निर्णायक नियुक्त करे। यदि इस प्रकार का निर्यंय (00॥0॑- 
]8007) संभव न हो ; वो उन्हें पंचायती निर्यंय (870॥78॥07) 
का आभय लेना चाहिए । उस दशा में चार निर्णायक एक पाँचवाँ पंच 
नियुक्त करेंगे । १६ जनवरी १६३५ ई० से १६ भा १६३५ ६० तक 
दोनों सरकारों में समझौते के लिए प्रयत्न होता रहा | 


समभीता नहीं हुआ 


१६ और १७ साच को श्रवीसीनिया की सरकार ने जो पत्र रपट 
संघ के प्रधान-मंत्री को भेजे, उनसे यह प्रकट होता है कि श्रबीतीनिया- 
सरकार की सम्मृति में हीपे समझौते के प्रवत्त का श्रंत हो गया । 
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अवीसीनियन सरकार ने इटली के खिलाफ णो शिकायतें पेश कीं, 
उनका सार यह है-- 

( १) इटली समझौते की कोई बात न कर श्रवीसीनिया के लिए 
[77000॥8 मेजता है | वह घटना की जाँच से पूर्व ही ऋ्ृति-पूर्ि 
की माँग पेश करता है । 

(२) उसने तीसरे राष्ट्र के इस दिशा में प्रयत्न को अ्स्वीकार 
किया है | 

(३ ) अबीसीनिया ने बार-बार पंचायती फैसले (8778० 
(000 ) के ल्षिए प्राथना की ; परन्तु इटली मंजूर नहीं करता । 

(४) इटली में एक वर्ग सैनिक प्रदर्शन कर रहा है, जिससे 
परिस्थिति और भी बिगड़ गई है । 

(३) अफ्रीका में हटली के उपनिवेशों में लगातार युद्ध की 
सामग्री मेजी जा रही है ; भ्रतः अवीसीनिया की सरकार राष्ट्रसंघ के. 
सम्मुख विधान की धारा ११ के श्रनुसार यह माँग प्रस्तुत करने को 
वाध्य हुई है कि राष्ट्रसंघ-विधान की १५वीं धारा के श्रनुसार पूर्ण 
नाँच-पड़ताल श्रोर विचार किया जाय। यह कार्य बराबर होता रहे !# 

इटनी की सरकार ने उत्तर दिया कि इटली में जो सैनिक-प्रदशन 
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9 '९४0॥8' 
--0॥मंद्रों 7784 / धशा॥॥,/ आए ,7988, #% है 07:९4 


३०२ 


परिशिष्ट 


हो रह्य है, वह बिलकुल श्रसत्य है। इटली से अफ्रीका के सुमालीलैस्ड” 
में जो सेना आदि भेजी जा रही है, वह उपनिवेशों की रक्षा के लिए 
ही मेजी जा रही हैं। इटली ने यह कार्य आत्म-रक्षा के उद्देश्य से 
किया है ; क्पोंकि अदीसीनिया अपनी फोजी तैयारियाँ बहुत ही बड़े 
पैमाने पर कर रहा है, तथा सीमाश्रों पर स्थिति बहुत नाजुक है । इटली 
की सरकार ने कहा कि विधान की १५वीं धारा का प्रयोग नहीं किया 
जाना चाहिए | जनवरी १६, सन्‌ १६३५ को जो पत्र-व्यवहार हुआ है, 
उससे यही निश्चय किया गया है कि समझौते का प्रयत्ष सन १६२८ 
की संधि के अ्नुतार किया जाय। इटली की सम्मति में (7९66 
]९४०४०४07) सीधे समझौते का प्रयत्न समाप्त नही हो चुका है। 
यदि यह समझौते का प्रयास सफल नहीं हुआ ओर अ्वीतीनिया की 
सम्मति हुई, तो १६२८ की संधि के श्रनुसार कमीशन की रचना के लिए 
तुरन्त प्रयत्न किया जायगा | 


भ्रवीसीनिया-सरकार का एक नवीन प्रयत्न 


मार्च के श्रन्त में श्रवीसीनियन सरकार ने इटली की सरकार को यह 
घुयोग दिया कि वह तीस दिन की अवधि के भीतर जिनेवा, पेरिस पर 
लन्दन में समझौते के लिए सम्मति दे । इटली-सरकार पंचायती फैसले 
को चाहती है ; इसलिए पंचायत की नियुक्ति, उसके नियम तथा कार्य 
पद्धति का निश्चय क़र लिया जाय । यदि इस अ्रवंधि के भीतर पंचों 
की नियुक्ति नहीं की गई तथा पचायत के सब नियम व कार्य-पद्धति तय 
नहीं किये गये, जिससे पच्र लोग अपने कार्य को तुरन्त कर सकें, तो 
राष्ट्रसंघ की कॉतिल को आमन्त्रण दिया जायगा कि वह पेंचों की 
नियुक्ति करे, कार्य-पद्धति नियत करे, उन प्रश्नों को निश्रय करे, जिनको 
निर्ंय किया जायगा और विशेष रूप से, सन्धियों के अ्रनुसार इटली 
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अवीतीनिया की सीमा का प्रश्न और अंत में पंचों को यह आदेश 
दिया जाय कि वे नवम्बर २३ सन्‌ १६३४ ई० से वलवज्ञ और इटेलियन 
सुमालीलेएड की सीमा पर जो घटनाएँ हुई हैं, क्रिस-किस का उत्तर- 
दायित्व है | यह स्पष्ट रूप से तय हो जाना चाहिए कि जब तक सममौते 
का प्रयक्ष होगा अथवा पंचायत अपना कार्य करेगी, दोनों सरकारें 
किसी प्रकार की सैनिक तैयारी न करेंगी न सैनिकों का एकत्रीकरण 
ही | कोई ऐसा काम नहीं किया जायगा, जो सैनिक तैयारी में सम्मिलित 
होगा | पंचों का नियंय एक बार स्ोषित होने पर अन्तिम होगा। 
दोनों सरकारें उसका हर प्रकार से पालन करेंगी । 


राष्ट्रसंध की को सिल के प्रस्ताव 

मई १६३९ में राष्ट्रसंघ की कौंतिल का साधारण श्रधिवेशन हुआ । 
२४ मई की बैठक में कॉसिल ने एक प्रस्ताव पास किया, जितका भ्राशय 
यह था, कि तीन मास की झवधि तक समझोते ( 0070800॥ ) 
और पंच-नि्ंय ( ॥7)॥86॥0॥ ) द्वारा विवाद का फैसला किया 
जायगा । सीषे उमझोते का प्रदत्त विफत् रहा। दोनों दलों ने अपने- 
अपने पंचों को मनोनीत कर दिया है | इटली श्ौर अ्रत्ीसीनिया ने यह 
भी तय किया है, कि यह ( 000]8॥0०॥ & ॥0॥॥78807 
(0णा॥ां8४0॥ ) कमीशन उस विवाद की जाँच करेगा, जो पाँच 
दिसम्बर को वलवल् में हुआ तथा उस समय से अब तक इटली और 
अवीसीनिया की सीमा पर जो घटनाएँ हुई हैं, उनका निर्णय भी करेगा। 
कमीशन का कार्य २५ अगस्त १६३५ तक समाप्त हो जाना चाहिए | 
कमीशन में से इटालियन तथा श्रवीतीनिया की ओर से एक फ्रांधीती 

और एक श्रमेरिकन सम्मिलित होंगे । 
दूसरे प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया, कि कॉसिल यद्यपि दोनों 
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सरकारों को अपना विवाद २ भ्रगस्त की इटली-अबीसीनिया-सन्धि की 
धारा ४ के अनुसार निर्णय करने की स्वतन्त्रवा देती है तथापि साथ ही 
यह भी निश्चय करती है, कि यदि चारो पंचों में विवाद के निशय पर 
सहमति नहीं हुई और उस दशा में २१ चुलाई १६३१ तक वे नि्य 
न कर सके या पाँचवाँ पंच नियुक्त न कर सके, (पंचायत ( 877078- 
00/ ) में जिसकी नियुक्ति आवश्यक होती है ) वो राष्ट्रसंघ की 
कौंतिल स्थिति पर विचार करने के लिए संयोजित होगी । 

हर दशा में कौंसिल परित्थिति पर विचार करने के लिए बैंठेगी, 
यदि २४ अगस्त तक समझौते और पचायत-द्वाए निर्णय नहीं 
हो सका | 

जब कमीशन की नियुक्ति का प्रश्न तय हो गया, तब मयमीत श्रवी- 
सीनिया के प्रतिनिधि ने याद दिलाया, कि २ श्रगत्त १६२८ की,सन्धि 
यह निश्चय करती है, कि वे किसी बहाने एक दूसरे की खवतन्त्रता को 
हानि पहुँचाने के लिए कोई काम न करेंगे [! इसके अनुसार उसने 
इटली-सरकार से यह प्रार्थना की, कि (१) इटली को पूर्वी अफ्रीका में 
अपने अतिरिक्त सैनिक दल ( 7008 ) और युद्धोपकरण मेजना 
बन्द कर देना चाहिए । 

(२) जो सेना या युद्ध की सामओ पूर्वी अफ्रीका में मेज दी 
गई है, उसे अवीसीनिया पर आ्राक्मण करने की तैयारी में प्रयोग ने 
किया जाय | इसके उत्तर में इटली के प्रतिनिधि ने कहा कि हम 
वर्तमान परिस्थितियों में भ्रपने प्रदेशों की कानूनी वैध-रत्ा के लिए किये 
गये कार्यो पर किसी को टीका-टिप्पणी करने का भ्रवतर देना नहीं चाहते। 
और न हम यह चाहते हैं कि इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय 'लोकमत को 
उत्तेजित करने के लिए ऐसा किया जाय । इटली के प्रभुत्त (9076« 
. एशष्टाप्) पर कोई शक्ति हल्तत्तेप करने की 'इच्छा ' न करेगी। 

देण्श 
ररे० 
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कुछ दिन पूव इटली शासन के प्रमुख ने जो शब्द इस सम्बन्ध में कहे 
ये, वह यहाँ उल्लिखित करना उचित होगा-- 
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इटली के अधिनायक वनितो मुतोलिनी ने जो यह शब्द कहे हें, 
उनपर टीका-टिपपणी करना व्यर्थ है । वास्तव में यह कूठ-नीतिशों 
श्रौर युद्ध-कुशल सेनापतियों की भाषा है, जिसका छिपे शब्दों में अर्थ 
होता है--बुद्ध, संघर्ष श्रौर श्राक्रमणकारी सैनिक प्रदर्शन | ३ अक्टूबर 
१६३९ के श्रड़ोवा में जो भीषण दृत्कमनकारी जन-संहारक बस-वर्षा 
श्ौर के हुआ, वही इस वक्तव्य पर सबसे उत्तम प्रामाणिक 
थैका है । 


भ्रय का राज्य 


निरबेल अ्रवीसीनिया दिसम्बर १६३४ से भ्रव तक बार-बार राष्ट-संध 
का ध्यान इटली के सैनिक-प्रदशन और विशाल फौजी तैयारी की ओर 
श्राकषित करता रहा और यह प्रार्थना करता रहा कि इटली को इस 
प्रकार की तैयारी करने से रोका जाय । वास्तव में इटली ने आ्रातंकवादी 
प्रदर्शन कर अवीसीनिया में भव का आतंक जमा दिया। इटली फे 
प्रसों में बड़े उत्तेजित और युद्ध के लिए प्रोत्याहन देनेवाले केखों का 
प्रकाशन तथा राजनीतिज्ञों के भाषण जिनमें अ्रवीतीनिया की स्वाघीनता 
श्रपहरण की धमक्ियाँ दी जाती हैं, इस बात को विद्ध करते है कि. . 
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इटली शक्ति-द्दीन राष्ट्र के कुचलने और उनका सर्बनाश करने के 
लिए. कितनी जबर्दस्त पैयारियाँ कर रहा है। हजारों टन युद्ध की 
सामग्री, रायफल, तोप, मशीनगन, ठेके और सैकड़ों लड़ाई के 
वायुयान, पनडुब्बी जहाज इरीट्रिया में संग्रह किये जा रहे हैं | 

यह सब कार्य इटली अफ्रीका में अपने प्रदेशों की रक्षा के लिए 
कर रहा है। अवीसीनियन सरकार का यह कथन है, कि विगत दिसम्बर 
से अ्रव परिस्थिति में बहुत्त परिवर्तन हो गया है। स्थिति दिन-पर-दिन 
भयंकर होती जाती है । अवीसीनिया की स्वतन्त्रता और राज्यपर निकट- 
भविष्य में श्राक्मण होनेवाला है ; इसलिए राष्ट्ररंव को अपनी ओर 
से अबीसीनिया में तटस्थ-निरीक्षक ( ४७॥7४8) 0ए89"ए९/ ) 
अबीसीनिया-इटली सोमालीलैंड की सीमा पर घटनाओं के निरीक्षण 
के लिए मेज देने चाहिए | यह निरीक्षक निषक्षता .से परित्थितियों 
और घटनाओं का निरीक्षण करेंगे और राष्ट्रसंघ की कौंसिल को अ्रपनी 
रिपोर्ट दे सकेंगे | अ्दीसीनिया की सरकार इस जाँच के भार को बहन 
करने के लिए तैयार है श्रौर जो राष्ट्रसंघ के निरीक्षक भेजे जायेंगे, 
उनको हर प्रकार की सहायता और सुविधा दी जा सकेगी । 

६ जुलाई १६३५ को अवीसीनिया-सरकार के एजेश्ट मे कौंतिल 
को यह चूचना दी, कि 0णाल४रणा 00णांधशंणा का कार्य 
“क गया है | अ्रबीसोनिया की सरकार के एजेणट ने वल्षवल की प्रादे- 
शिक त्थिति के विषय में अपना वक्तव्य दिया, तो इटली सरकार के 
एजेएट ने उसपर इस आधार पर आत्तेप किया कि पंचायत की शत्ते 
जो दोनों सरकारों ने तय की है, उनके अनुसार बलवल की घटना की 
जाँच के लिए संकेत है, तथा और दूसरी पटनाएँ, जो रश्पू मई १६३५ 
तक धटित हुई हैं। सीमा पर जो घटनाएँ हुई हैं, उनकी जाँच करना' 
रस कमीशन का कार्य नहीं है। इटली के दो कमिज्नरों ने इटली के 
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एजेण्ट के इस आक्तेप को स्व्रीकर कर लिया | जो दो कमिश्नर 
अबीसीनिया की श्रोर से नियुक्त किये गये थे, उनका यह कथन है, कि 
अ्वीसीनिया की सरकार के 'एजेएट को उन कारणों के बतलाने से 
रोकना ग्रतम्भव है, जिनके कारण उसे यह विचार करने की प्रेरणा मिली 
है कि कमीशन, जो घटना की सभी परिस्थितियों की परीक्षा करने में 
स्वतन्त्र है, उन परिस्थितियों ने वलवल' के स्वामित्व की परिस्थिति को 
भी शामिल कर सकेगा | इटली के कमिर्नरों ने यह प्रस्ताव किया कि 
जब तक दोनों में इस विषय में एकमत न हो जाय, तबतक कार्यवाही 
को रोक दिया जाय | श्रवीसीनियन कमिश्नरों ने घोषित किया कि 
अब पाँचवाँ पंच नियुक्त करने की स्थिति उसन्न हो गई है। 

इस स्थिति की सूचना, राष्ट्रसथ की कौपिल को दी गई। 
३ अगस्त १६३५ को कौंसिल का विशेष श्रधिवेशन हुआ । सबसे पूर्व 
कोंतिल ने कमीशन का काय फिर से संचालन करने का प्रयक्ष किया । 
जो घोषणाएँ की गई थीं, तथा जो नोट परस्पर भेजे गये श्र जो 
वक्तव्य कोसिल के सम्मुख दिये गये, उन समी पर विचार करते हुए 
कौसिल ने निश्चय किया कि-- 

“दोनों पक्ष इस बात पर सहमत नहीं थे, कि कमीशन सीमा को 
घटनाओ्रो की जाँच करेगा, या सीमा-सम्बन्धी सन्धियों और समभौतो 
(587०७॥५78) की कानूनी व्याख्या करेगा | इसलिए यह काये 
कमीशन की कारय-सीमा के अ्रन्त्गत नहीं आता। कमीशन को यह 
श्रष्निकार प्राप्त हे कि वह उस धारणा पर विचार करे--हस विषय 
में किसी प्रकार का वाद-विवाद न किया जाय, जो दोनों पद्नों के 
स्थानीय अधिकारियों ने धटना-स्थल के स्वामित्व के सम्बन्ध में 
ब़ना  रकख़ी। हैं। यदि कमोशन ने अपना निर्यय इस मत के आधार पर 
किया कि वलवल इठली या अद्वीसीनिया के प्रदेश में। है, गो वह उन 
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प्ररनों के समाधान के विरद्ध वातावरण पैदा करेगा, जो उसकी जाँच 
सीमा से परे है । 

इस प्रकार ता० २० भ्रगत्त को पाँचवाँ पंच एम० निकोलस पोली* 
अस नियुक्त किया गया । । 

पंच-नि्णय 

३ सितम्बर १६३३ ६० को पंच-निणंय (87078) 8 एश्चा0) 
सब-सम्मति से घोषित किया गया, जो इस प्रकार है--- 

दोनों पत्तों के वक्तव्य और घटना के वर्णन सुनने के वाद कमीशन 
इस निर्णय पर पहुँचा है कि-- | 

(१) वलवल? की घटना के लिए न तो इटली की सरकार 
और न घटना के समय घटना स्थल पर उपत्यित उसके एजेंट 
उत्तरदायी हैं| 

(२ ) भ्रेंग्रेजी अवीसीनियन कमीशन के वल्वज्ल ,से प्रस्थान कर 
जाने के बाद भी अ्रवीसीनियन सेना वलवल में विद्यमान रही । इससे 
इटली ने यह अर्थ लगाया कि अश्रीसीनियन श्राक्रमण का विचार करते 


हैं; परन्तु यह सिद्ध नहीं किया गया है कि वे ४ दिसम्बर की पटना के 
लिए निम्मेदार ठहराये जायें | 


इटली का रणोन्माद 


बलवल्” की घटना पर कमीशन ने अपना निर्य॑य ता० ३ सितम्बर 
को दे दिया। उसने इटली श्रौर श्रबीसीनिया दोनों ही को निदोष' 
उहराया | इस निशय से इटली को सन्तोष कैसे होता। वह तो यह 
चाहता था कि अबीसीनिया को दोषी ठहराया जाय, तो इटली को 
युद्ध करने का बहाना सिल्न चायगा ; परन्तु जब इठत्ी पहले से ही 
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युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहा था, तब वह इस निर॑य से केसे 
प्रभावित होता ! 

'. ता० ४ सितम्बर को अ्रवीसीनिया की स्थिति पर इटली के प्रतिनिधि 
ने एक मेप्रोरियल राष्ट्रसंघ की कॉंसिल-बैठक में प्र्भयुत किया और 
यह स्पष्ट रूप से कहा क्रि--यदि इटली अबीसीनिया के साथ समानता 
के व्यवहार से राष्ट्रयंघ में विचार -विनिमय करवा रहा, तो सम्व-राष्र 
होने के कारण इटली का गौरव नष्ट हो जायगा ।! # 

इस प्रकार इटली अ्रबीसीनिया के उस श्रधिकार--समानता के 
श्रधिकार--को श्रस्वीकार करता है, जो राष्ट्रसंघ के सदस्य को प्राप्त 
है | क्या सम्यताभिमानी इटली का यह कथन राष्ट्रसंध के गौरव के 
श्रनुकूल है ! 

(इटली श्रव सन्‌ १६२८ की संधि के श्राश्रय बिलकुल नहीं रहना 
शाहता और न वह किसी क्वानूनी गारएटी पर ही विश्वास करता है। 
इटली के उपनिवेशों के लिए जो इस समय खतरा है, उसे वह सदा 
के लिए दूर कर देने में उपयुक्त संधि या गारण्टी की परवा नहीं 
करेगा। यह प्रश्न इटली की रक्षा श्रौर उम्यता के लिए श्रतीव महत्त- 
पूर्ण है । यदि इटली ने श्रवीसीनिया में द्धिसी प्रकार का विश्वास करना 
सबंदा के लिए नहीं त्याग दिया, तो इटली की सरकार अपने प्रार्यनिक 
कर्तव्य के पालन में विफल्न होगी। इसलिए हटली की उरकार अपने 
उपनिवेशों श्रौर हितों की रक्ा के लिए, जब आवश्यकता होगी, पूरी 
स्वतंत्रता सै कोई भी कार्य कर सकेगी |” 

श्रव हटली को खुल्लमखुल्ला सैनिक तैयारी करने का सुयोग हाथ 
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लग गया । वह ऐसे ही सुवरण अ्रवसर की प्रतीक्षा कर रह था। सितम्बर 
भांस में उसने अपनी तैयारी पूरे कर लौ और अ्रक्टूबर की तीपरी 
तारीख को अडोवा में रण-मेरी गुंजायमान्‌ हो गईं | । 

शक्ति-हीन राष्ट्रसंघ इटली के मुँह की ओर वाकता ही रह गया। 
उसने राष्ट्रसंघ के आदेश और विधान को किस दुःसाहस श्रौर निर्मी- 
कता से ठुकराया, यह सभी राष्ट्र जानते हैं। 

इसके बाद राष्ट्र-संध की कोंसिल ने पाँच सदस्यों की एक समिति 
(॥8 ७००४४६॥४०७७ 0/ 0०७) नियुक्त की, जिसके सदत्य 
स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलेंड, और टकी बनाये गये | इस कमेटी का 
कार्य यह निश्चय किया गया कि वह इटली-अबीसीनिया के सम्बन्धों 
की जाँच करेगी और शान्ति-पूर्ण समझोते के लिए प्रयत्॒ करेगी | कमेटी 
ने अपनी चुचनाएँ ( 902268770॥8 ) दोनों सरकारों के लिए भेजी । 
इन्हीं सूचनाश्रों के आधार पर समझौता होना चाहिए, ऐसा कमेटी का 
विचार था। कमेटी की यह सूचनाएँ श्रवीसीनिया ने मान ली; परनल्तु 
इटली ने उनको ठुकरा दिया । रणोन्माद में मत्त इठक्की शांति और 
समसौते की बातें कैसे सुनने लगा ! 


युद्ध की ओर 


२५ सितम्बर को अ्बीसीनिया के सम्राट ने कौंसिल को एक तार 
दिया । जिसमें यह लिखा था--'कई मास हुए,सीमा-प्रांत पर जो हमारी 
सेना थी, उसे हमने यह श्राज्ञा दी कि वह सीमा से तीव किलोमीटर 
पीछे वापस आरा जाय और वहीं रहे, जिससे वह इट्लीवालों को श्राकन- 
मंण करने का कोई भ्रवतर न दे। आशा का पूरी तरह पालन किया 
गया । हम आपको अपनी पूर्व-प्राथना की याद दिलाते हैं, जिसके- 
द्वारा निणक्ष निरीक्षकों को सीमा पर घटनाओं की जाँच कर कॉल 
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को रिपोर्ट देने को कहा गया था। इम कोंसिल से पुनः प्रार्थना करते 
हैं कि क़ोई भ्रोर समुचित कार्य करे, जिससे खतरा दूरहो जाय | 
कौंसिल ने इसका उत्तर दिया--निष्कक्ष-निरीक्ुक ( [77876] 
0089/"ए6 ) मेजने को प्रार्थना पर कौंसिल बहुत ही होशियारी से 
विचार कर रही है। वह यह विचार कर रही है कि ऐसी परिस्थितियाँ 
इस समय हैं, उनमें निरीक्षक श्रपना कार्य श्रच्छी प्रकार पूरा कर॑ 
सकेंगे अथवा नहीं ।? 

दुर्भाग्य है कि कोंसिल हस प्रश्न पर विचार करतो ही रही और 
इधर इटली श्राक्मण के लिए तैयार हो गया | अ्रकर्मर्यता और शक्ति- 
हीनता का प्रमाण इससे अधिक और क्या हो सकता है! यदि राष्ट्र 
संघ चाहता, तो हटली अपनी श्राक्रमणकारी नीति को बदल सकता 
था; परन्तु राष्ट्रसंघ भी तो इटली के समान साम्राव्यवादी राष्ट्रों का 
एक समूह है, जो साम्राज्यवाद के नियम पालन के लिए सदैव तैयार 
रहता है | 

वीन-जापान युद्ध के समय जो अ्रकर्म्यता ओर शक्ति-हीनता का 
परिचय राष्ट्रसंध ने दिया, उससे यह स्पष्ट प्रकट हो गया कि राष्ट्र-संघ 
यूरोपीय राष्ट्रों का एक समुदाय है, जो संसार में अ्रपना भ्रातंक डालने 
के लिए स्थापित किया गया है | वर्तमान इटली के श्राक्रमण ने तो इस 
बात में संदेह की बिलकुल गुंगाइश नहीं रहने दी है। 

३ अक्टूबर १६१५ को इटली सरकार ने कोंतिल को सूचना दी 
कि अबीसीनिया में सामरिक और आक्रमणकारी भावना इटली के 
विरुद्ध युद्ध छैड़ने में सफलौभूत हो गई है। वा० २८ पितम्बर को 
अवीतीनिया के सम्राद ने फौजी-प्रदर्शन के लिए आशय निकलवा दी है | 
इसी तारीख को श्रवीसीनिया की सरकार ने कौंतिल को यह सूचना दी 
कि आज इटली के सैनिक वायुयानों से भ्रदोवां ओर अडीग्रेट पर बम 
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वर्षा को और श्रगमे प्रात में युद्ध हो रहा है। यह बम-वर्षा तथा युद्ध 
अबीसीनिया प्रदेश में हो रहे हैं ; हवलिए इटली ने साम्राज्य की सीमा 
में अनुचित प्रवेश किया है और विधान को भंग किया है । 


अडोबा पर आक्रमण 


कमीशन के निर्णय के ठीक एक मास वाद ३ अक्टूबर १६३४ को 
इटली की सेना ने श्रबीसीनिया के उत्तरीय प्रदेश के अडोवा नगर पर 
आक्रमण शुरू कर दिया। जिस समय इटली ने आक्रमण शुरू किया, 
उस समय युद्ध के लिए दो लाख सैनिक, तीस हजार मजदूर (जो 
मार्ग साफ़ करने के लिए बुलाये गये थे। ) ३५० सैनिक हवाई जहाज़ 
और २४७० टेक ( बड़ी तोपें ) रणभूमि में विद्यमान थीं। श्रद्दीसअवावा 
का ८ अक्टूबर का रूटर का समाचार है कि इटली ने एडीग्रेट अडोवा 
और एक्सम को अ्रपने श्रधीन कर लिया। इस प्रकार ७० मील लम्बी 
पंक्ति पर इटली का अधिकार हो गया | इटली के अधिकारियों का यह 
विचार है कि जब तक इन तीनों नगरों को इटली के प्रदेश इरीट्रिया 
से सड़क द्वारा न मिला दिया जाय, आगे सेना कूच न करे । इटली के 
सैनिक वायुयान आकाश से वम-वर्षा करते हैं। श्रबीतीनिया के पास 
फेवल तीन हवाई जहाज हैं ओर फिर वर्डी, भात्ते, तलवारों से पुराने 
ढंग के सिपाही, आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से शिक्षित इटाशियन सैनिकों 
की वैज्ञानिक युद्ध-प्रणात्री से कैसे टक्कर के सकते हैं। यह तो पहले ही 
बतलाया जा चुका है कि अवीसीनिया पावंतीय प्रदेश है। वहाँ वड़ी-बढ़ी 
घाटियाँ हैं। ऐसे पहाडी प्रदेश में शवीसीनियन केवल एक हो रीति से 
अपनी रक्षा कर सकते हैं । अबीतीनिया 'गुरीला” युद्-पद्धति का व्यवहार 
कर रहे हैं। सौभाग्य से प्रकृति ने उनके शत्रओं से रक्षा करने 
चार प्राकृतिक साधन दिये हं--पर्वत, वन, मदभूमि और वाद | 
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अवीक्तीनियन परतों की कन्दराओं श्रोर गुफाश्ं में छिपकर श्राकृमण 
करते हैं। रूटर के एक समाचार से ज्ञात हुआ है कि श्रवीसीनियन 
सेना ने अडोवा में प्रवेश कर वहाँ के सैनिकों तथा युद्ध की सामग्री 
तोप, बन्दूक, मशीनगन आ्रादि को श्रपने श्रधीन कर लिया है। 

इटली के श्राक्रमण से श्रवीसीनियां की राजधानों अदोसअवाबा 
में बड़ा श्रातंक छा गया है | जनता में भय का राज्य है। उनको यह 
भय है कि इटली के सैनिक वायुयान अदीसश्रवावा पर बम-वर्षा करेंगे; 
इसलिए श्रदीतञ्नबाबा में रात को बिलकुल अंधकार कर दिया जाता 
है। कोई व्यक्ति प्रकाश नहों करता । मोटरें भी बिना 'हंडलाइट' के 
सड़कों पर धूमती हैं। श्रद्येश्रवावा श्ौर हरार में विदेशी ( जिनमें 
भारतीय व्यापारियों कौ संख्या बहुत अ्रधिक है ) लोग अपने-अपने 
व्यापार व्यवसायों को छोड़-छोड़कर श्रपने देशों को वापस आ रहे हैं । 
अ्दीसश्रवावा बिलकुल खाली कर दिया गया है। राजधानी के 
श्रवीसीनियन ज्री-बच्चे पाव॑तीय प्रदेशों में मेज दिये गये हैं, जिससे 
उनकी आक्रमयों से रक्षा हो सके । ११ नवम्बर के मारतोय समाचार- 
पत्रों में प्रकाशित अदीसश्रबाबा के एक संवाद से यह विदित हुआ 
है कि एक श्टालियन वायुवान श्रदीसअवावा में सबसे प्रथम बार 
पहुँच गया । वह बहुत उचाई पर उड़ रहा था | 

इटली की सेना ने इस समय तक (८ नवम्बर ,१६३५ तक ) 
उत्तरीय श्रवोसीनिया के अगमे, एडीम्रेट, श्रदोवा, एक्सम, मकाते 
और दनकिल अपने अ्रधीन कर लिये हैं । पूर्वी अ्रबीसीनिया में झोगडेन 
प्रान्त के गोराहो औ्रौर [702000॥ भी इटली के अधीन हो गये 
हैं। दक्षिणी प्रदेश में 'डोला” पर इटली ने आक्रमण कर दिया और 
यह भी उसके कब्जे में आ गया है। इस प्रकार इटली की सेनाएँ उत्तर, 
पूर्व और दक्षिण--तीनों ओर से अ्वीसीनिया पर आक्रमण कर रही हैं | 
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श्रदीसअ्रवावा का ७ नवम्बर का संवाद है कि श्रवीरीनियन इटली 
के श्राक्रमणों का प्रतिकार करने के लिए बहुत जोरदार तैयारी कर रहा 
है। अबीसीनिया की सेनाएँ तीन भागों में विभाजित कर उत्तर, दक्षिण 
और पूर्व से भेजने की व्यवस्था की जा रही है। यह सैनिक बड़े मयावह 
हैं श्रोर इनकी युद्ध-परणाली सवंथा जंगलो है | ऐसा विश्वास किया जाता 
है कि यह अपने युद्ध-कोशल से इटालियन सैनिकों के छक्के छुड़ा 
देंगे । ४०,००० जंगली शिकारी डोलो की श्रोर जा रहे हैं। सेना का 
शक भाग ओगडेन की ओर जा रहा है | ३०,००० गोफा (0008- 
एं72 00/8७) जिनके पास भात्ते-बर्डी होते हैं, इटली के सन्तरियों 
के पास रेंगकर जाते हैं ओर हमले करते हैं। डायरडावा में यह सब 
एकत्र हो रहे हैं । 


देली सेलासी का देश-द्रोदद 


हेली सेलाठी टिगरे (!५27७) जो श्रवीसीनिया के उत्तर का एक 
प्रान्त है, वह एक राज परिवार का राजकुमार है। इसके पिता का नाम 
रास गुस्सा अराया ओर चाचा का नाम रास सैयूम है। हेली सेलासी 
की आयु २१ वर्ष की है। सम्राद देली सेलासी ने कुछ वर्ष पूर्व अपनी 
राजकुमारी का विवाह राजकुमार हेली सेलासी के साथ कर दिया | जब 
राजकुमार के पिता रास गुग्ता का देहान्त हो गया, तो वह राजगद्दी पर 
बैठा, जब वह राज्य का स्वामी बना, तो सम्राद ने एक शर्त यह लगा 
दी कि राजकुमार को अपने चांचा रास सैयूम के नियंत्रण में रहना 
चाहिए, राजकुमार को यह बात बुरी लगी | ऐसा कहा जाता है कि हेली 
सेलासी के हटली की ओर जा मिलने का यह एक ही कारण है| 

कारण चाहे कुछ भी हो ; परन्तु देश की स्वाधीनता का शत्रु बनकर 
एक शासन की प्रभुता स्वीकार करना दासत्व से कम नहीं। एक ऐसे 
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झवसर पर जब अभीसीनिया घोर संकट में है-“उसकी स्वांधीनता श्र 
पराधीनता का निणय होने जा रहा है--उत्तरी प्रान्त ठिगरे ( जिस्फे, 
अडोवा, भ्रक्सम तथा मकाले नगर स्थित है, जो इटली के अ्रंधिकार 
में आ छुके हैं ) के शासक का देशद्रोह श्रवीसीनिया के लिए बढ़े 
दुर्भाग्य की बात है। भ्रसमारा ( इरीट्रिया-इटली का उपनिवेश ) का 
८ नवम्बर का यह संवाद है कि मैकाले के राजप्रासाद पर इटली की 
राष्ट्रीय पताका फहराई गई। किसी प्रकार का विरोध प्रदशन नहीं 
हुआ--देशद्रोही दैली सेश्ाती इटली की ओर से मैकाज़े का गवर्नर 
धोषित किया गया । 


राष्ट्रसंध की विफलता 


ला्ड सीसिल ने ब्रिठेन की लीग श्राफ्र नेशन्स यूनियन” की 
समस्त शाखाओं के नाम एक पत्र भेजा है, जिसके प्रारम्भ में 
लिखा है-- 

"३४ ज्ञ06 0६०86 06 (0 ॥,08276 0! ७४0॥08 १8 ४६ 
576, 07088 (॥6 ,08276 ६8768 'प807008 800 ९0हैं०४४76 
76880768 00 076 8॥ ९॥0॥0 ।8978 (82707॥6 ए08607 0६ 66 
00एश६8॥ 00 78607 ज्ञ]]) 08076 ॥8 09 00 70087 07078 
5 काए़ 860४६ ]॥ ६6 पएए0, धयते 606 ॥.082768 ४0) 
धा0णीह जप] 08 008009 60: 


झ्ाज राष्ट्र-संघ के जीवन श्रोर मरण का प्रश्न॑है | सारा संसार यह 
जानता है कि इटली ने राष्ट्रसंध के विधान (3072॥8॥/) को मंग 
कर युद्ध-नीति ग्रहण की है ; परन्तु कोई भी राष्ट्र उसका क्रियात्मक 
विरोध करने का साहस नहीं करता | क्यों ! इसका उत्तर झागे दिया 
जायगा। 
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जब विगत चीन-जापान युद्ध हुश्रा, तब राष्ट्रसंघ ने जापान के 
विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया । जापान ने सहलों निरीह चौनियों की 
हत्या की, उनके प्रान्त मंचूरिया को अधीन कर लिया ; परन्तु राष्ट्रसंघ 
मौन होकर यह सब देखता रहा | इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता 
है कि यूरोपियन राष्ट्रों का चीन में कोई विशेष हित नहीं था । इसके लिए 
यूरोप की महाशक्तियाँ व्यर्थ में जापान--शक्ति-शाली सैनिकवादी जापान 
से झगड़ा करना नहीं चाहती थीं। यह बात मान ली जावगी क्योंकि 
राष्ट्र्संघ की नीति के संचांलक यूरोप के बड़े-बढ़े राष्ट्र ही हैं। इसलिए 
बे वे करते हैं, उसमें अ्रपने हितों की रक्षा का प्रश्न पहले सोच 
लेते है । 

परन्तु श्राज यूरोप का एक शक्तिशाली राजा श्रफ्रौका में साम्राज्य 
की स्थापना के लिए युद्ध कर रह है। यह युद्ध यूरोपीय राष्ट्रों के ह्वितों 
से सम्बन्ध रखता है। फिर भी राष्ट्रसघ से बड़े-बड़े राष्ट्रसदस्य कोई 
प्रभावकारी विरोध क्‍यों नहीं करते ! 

अफ्रीका में इटली, फ्रास, ब्रिटेन इन तीनों के उपनिवेश हैं, केवल 
अबीसीनिया ही एक स्वाधीन राज्य है, जिसमें वहाँ के निवासियों का 
शासन है, इन सभी साम्राज्यों में त्रिटिश का साम्राज्य बहुत विशाल 
है ; इसलिए उसका हित भी बहुत महत्त्व-पूर्य है । फ्ांत का उपनिवेश' 
बहुत थोड़ा है, इसके अतिरिक्त मिश्र भी एक प्रकार से ब्रिटिश के 
संरक्षण में है । इस कारण ब्रिटिश लोगों को अपने साम्राज्य की रक्षा 
की चिन्ता है | 

विगत महायुद्ध से पूर्व अक्रीका में जन उपनिवेश थे, ब्रिठेन को 
मिल जाने से भव वहाँ जमनी का कोई हित नहीं है; परन्तु नाज़ी 
जमेनी अपने खोये हुए उपनिवेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार 
बैठा है। इस प्रकार यूरोप के चार महाराष्ट्रों--जिटेन, फ्रांत, इटली और 
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जम॑नी--के हितों में परस्पर विरोध है । ब्रिटेन पर सभी का दाँत है ; 
क्योंकि उसके पास सबसे अधिक उपनिवेश हैं। इन उपनिवेशों से 
ब्रिटेन का प्रतिवर्ष साठ करोड़ पौंड का व्यापार होता है। 

इटली यह चाहता है कि यदि उसका श्रवीसीनिया पर श्रधिकार 
हो जायगा, तो इटली ब्रिटेन के व्यापार को छीन लेगा । इटली का 
श्रवीसीनिया पर अधिकार हो जाने से ठाना झील, जो अबीसीनिया की 
सबसे पढ़ी श्रौर उपयोगी सील है, पर उसका काबू हो जायगा। हस 
सील के पानी से ही नील नदी का प्रवाह जारी रहता है। नील नदी 
ब्रिटिश सूडान में होकर बहती है और उसी के पानी से युढान की 
सिंचाई होती है। सूडान के व्यापार में ७६% भाग रुई का है। सृडान 
में होनेवाली रूई का ५८% प्रेजीरा प्रदेश में पैदा होती है। यदि इटली 
का टाना मील पर अ्रधिकार हो गया, तो वह इरीट्रिया को सींचकर 
वहाँ रुई पैदा करेगा और प्रेजीरा प्रदेश मरस्थल वन जायगा | सुडान 
से अँगरेजों को ६२,०००,००० पौंड प्रति वर्ष का लाभ है। 

इसी विशाल हित की रच्ञा का अर्न ब्रिटेन के सामने है। श्रवी- 
सीनिया में क्या हो रहा है, वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ कितने ज्ी- 
पुरुषों का बलिदान हो चुका है, उठकी कितनी सम्पत्ति नष्ट हो चुकी है 
और सबसे अधिक प्रिय वस्तु उसकी स्वाधीनता पर कैसा घातक प्रहार 
किया जा रहा है, यह प्रश्न किसी राष्ट्र के सामने नहीं है। उभी अपने- 
अपने हितों की रक्षा का पृथक-पृयक्‌ उपाय सोच रहे हैं । क्या इसी का 
नाम (00!]00776 800ए0४ है ! 

राष्ट्रसंध क्या है। यह राष्ट्रों के समूह से मिन्न कोई स्वतंत्र सत्ता 
गहीं है। राष्ट्र जैसे होंगे, वैसा ही राष्ट्रटसंघ होगा । राष्ट्रसंघ में इस समय 
४६ राष्ट्र सम्मिलित हैं । जापान, जमनी, संयुक्तराष्ट्र अ्रमेरिका--यह तीन 
बढ़े-बढ़े राष्ट्र उसके सदस्य नहीं हैं। इन तदस्य राष्ट्रों में भी यूरोप के 
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बड़े-बड़े राष्ट्रों का ही बोल-बाला है| यथार्थ में राष्ट्रसंध के संचालक 
श्र नीति-निर्माता ब्रिटेन, फ्रांस, इटली झौर रूस ही हैं । इनमें ब्रिटेन 
सबका नेता है ; इसलिए राष्ट्र-संघ पर ब्रिटिश राजनीति--जो उम्र 
सान्नाज्यवादी हैं--का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता | 

विगत दिसम्बर १६३४ से अ्रवीसीनिया बरावर राष्ट्रसंघ से प्रार्थना 
और श्रपील करता आ रहा है| उसकी यह श्रपील है कि अबीसीनिया 
निधन देश है, उसके पास युद्ध की सामग्री नहीं है, वह शक्तिशाली 
इटली से कैसे मुकाबिला कर सकता है। अ्रवीसीनिया यह चाहता है कि 
उसका इटली से समझौता करा दिया जाय ; परन्तु राष्ट्रसंघ श्रव तक 
कानों में तेल डाले सोता रहा | उसने अबीसीनिया की श्रपील पर कुछ 
ध्यान नहीं दिया। राष्ट्रसंव की दृष्टि में अवीसीनिया प्रारम्भ से शाति 
का पोषक रहा है ; उसने अ्रपनी ओर से कोई ऐसा अवसर नहीं दिया, 
जिससे इटली को युद्ध की तैयारी करनी पड़े । 

राष्ट्रसंध ने इटली को विधान ( ००7७//॥/ ) भंग्र करनेवाला 
और दोषी ठहराया है | 

जिनेवा के २० अ्रक्टूबर के रूटर के समाचार से यह विदित हुआ 
है कि दण्डाज्ञाओं ( 584000078 ) को प्रयोग में ल्ञाने का प्रयत्न 
किया जा रहा है। इस उद्देश्य से ४२ सदत्यों की एक संचालक-समिति 
( 00007र४7॥8 0णगयाां॥/889 ) भी बना ली गई है। इस 
समिति में इग्लेंड के प्रतिनिधि भी एन्थोनी इडेन का यह प्रस्ताव सबे- 
सम्मति से स्वीकार हो गया, जिमें इठली के आयिक बहिष्कार की 
योजना निश्चित की गई है। इस प्रस्ताव के विरुद्ध ्रास्ट्रिया, हंगरी 
आर अलवेनियाँ ने अपनी सम्मति प्रकट की | 

यह प्रस्ताव सदस्य राष्ट्रों की सरकारों की सम्मति के लिए भेजा 
गया | प्रायः सभी राष्ट्रीय सरकारों ने प्रत्ताव का समथन किया है | 
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जमनी ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। रूस ने भी अ्रपनी 
स्वीकृति दे दी है; परन्तु साथ ही यह भी कहा है कि यदि सभी राष्ट्र 
इसका पालन नहीं करेंगे, तो रूस अपनी नीति में परिवर्तन कर सकेगा। 
ता० हे! श्रक्टूबर को जिनेवा में संचालक-समिति का अ्रधिवेशन 
हुआ, जिसमें यह निश्चय किया गया कि इटली के विरुद्ध आशिक- 
दण्डाज्ञाओं ( 0000700 880॥0॥8 ) का प्रयोग श्रांगामी १८ 
नवम्बर से किया जायगा। 

हमारी समझ में नहीं श्राता कि दश्डाशाओं के प्रयोग में यह श्रना- 
वश्यक विलम्ब क्यों किया जा रहा है| 

पाठकों के शान-व््धन के लिए यह श्रावश्यक् होगा कि हम यहाँ 
स्षेप में 'दरडाशाओं” (887000॥5) पर थोड़ा विचार कर ले | 


दराडाज्ञाएँ क्‍या हैं ! 


दरडाज्ञाएँ दो प्रकार की होती हैं। एक प्रतिबन्धात्मक (?79ए७॥- 
#ए6) श्रौर दूसरी दश्डात्मक (?प्र0॥7७) । प्रतिबन्धात्मक 980- 
£0॥8 प्रभावकारी नहीं होते | दरडात्मक 58707078 बहुत ही 
प्रभावकारी होते हैं। यह राष्ट्रसघ को युद्ध-संचालन की बहुत विशाल 
शक्तियाँ प्रदान करते हैं। 

राष्ट्रसंध के विधान की १६वीं धारा के श्रन्तगंत जिस दरड- 
व्यवस्था का उल्खेख है, वह पाँच प्रकार की है-- 

(१) अन्तराष्ट्रीय बहिष्कार, ( २) राजस्व उपाय ( ॥8॥0ं8) 
9048779 ), (३) आशिक बॉयकाट, (४) आर्थिक अवरोध 
( 700000776 8007809 ), (५ ) युद्ध । 

इन दरड-व्यवस्थाओ्ं का प्रयोग कमशः किया जाता है और यह 
उच्ती समय किया जाता है, जब 'अ्रन्तिम समझौते! भंग हो जाते हैं | 
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यह बहुत ही व्यापक है, जो राष्ट्र राष्टसंघ के सदस्य हैं श्रौर जो 
उसके सदस्य नहीं हैं उन सभी को उस राष्ट्र से व्यापारिक सम्बन्ध न 
रखना चाहिए, जिसने राष्ट्र-तंध के विधान का उल्लंघन किया है | 


२--राजस्व बहिष्कार 

इसका तात्यय यह है कि विधान के उल्लंघन करनेवात्ते राष्ट 
को युद्ध के लिए घन न दिया जाय--धन-ऋण न दिया जाय, घन की 
सहायता न दी जाय । 


३--आर्थिक बहिष्कार 

इसका अर्थ यह है कि श्राक्रमणकारी राष्ट्र के साथ व्यापार बंद 
कर दिया जाय | कोई माल न उसे भेजा जाय और न उससे माल 
मेंगाया जाय । श्रत्न-शत्न, युद्ध की सामग्री, युद्ध उपयोगी कच्चा माल 
भी न भेजा जाय | 


४--आर्थिक अवरोध (१0070770 8]00६800) 


४--युद्ध 

सबसे श्रन्तिम उपाय है। जब तक राष्ट्र-संघ के अधीन कोई श्रन्तरा- 
ष्ट्रीय पुलिस न हो, तब तक इस दरडाजञा का प्रयोग राष्ट्र-संघ के लिए 
अत्यन्त कठिन प्रश्न है 

श्रभी से बहुत राजनीतिशों का यह विचार है कि यदि 367000॥8 
का प्रयोग किया गया तो उसका अर्थ होगा इठली से युद्ध ; इसलिए 
यह भी निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि 982070॥/8 का प्रयोग 
प्रभावकारी ढंग से हो सकेगा । 
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मुसोलिनी की धमकी 

लन्दन के डिलीमेल' ( 0%&ए 7॥8] ) उम्राचार-पत्र के संवाद" 
दाता मि० जी७ चाड प्राइस से भेट करते हुए छिग्त्योर म्रुसोलिनी ने 
अपने वक्तव्य में कहा-- 

यदि जिनेवा में इटली के विरुद्ध दस्डाशाएँ प्रयोग करने का 
निश्चय किया गया, तो इटली राष्ट्रसंध को तुरन्त ही त्याग देगा श्रौर 
जो कोई उसके खिलाफ़ दण्डाशाश्रों का प्रयोग करेगा, उसे इटली की 
सशज्र शत्रुता का सामना करना पढ़ेगा । 

थयदि राष्ट्रसंध एक श्रौपनिवेशिक प्रयात ( 00॥8 820 ) 
को योरीपीय युद्ध का रूप देना चाहता है, तो इससे प्रत्येक श्रसन्तुष्ट 
राष्ट्र को अपनी इच्छा पूरी करने का श्रवसर मिल जायगा और यह मी 
सम्भव है कि यह विश्व-युद्ध का रुप ग्रहण कर ले, जिसमें १ करोड़ 
व्यक्तियों का सर्वनाश हो जायगा | इस सब का दोष लीग पर ही होगा। 

धूरोप के राष्ट्रों को संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका का श्रनुसरण करना 
चाहिए श्रौर इटली को भ्रपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए छोड़ देना 
चाहिए । इटली अपना रख उस समय तक ,नहीं बदलेगा, जब तक 
अधीतीनिया हार न मान ले | 

यह केवल मुसोलिनी के शब्द मात्र नहीं हैं। इनके पीछे इ्ली 
राष्ट्र की शक्ति, सेना और राष्ट्रीय जोश है ; इसलिए मुस्ोलिनी के उप 
युक्त शब्द सारगर्भित और महत्व पूर्ण हैं। इस घोषणा ने दरढाशा 
प्रयोग के भविष्य को अ्रन्धकार मय बना दिया है। 

क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि यूरोप के राष्ट्र प्रकाश में 
आकर संसार को एक मारी संकट से बचाने के लिए ततर होंगे ! 
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